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 लोकसभा  11  बजे  म०पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 का  कत<नियां  घाट  बन  प्रभाग

 +286.  आओ  लक्ष्मी  नारायण  सणि  त्रिपाठी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  जिले  का  कतरनिया  घाट  वन प्रभाग  एक  प्रसिद्ध  वन्यजीव
 अभयारण्य  है  ;

 यदि  तो  क्या  संघ  सरकार  का  ट्रकों  तथा  रेलगाड़ियों  के  इस  क्षेत्र  स ेहोकर
 आने-जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 :

 पर्यावरण  और  धन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  नाथ  )  :  कतरनिया  घाट  वन्यजीव
 अभयारण्य  एक  महत्वपूर्ण  अभयारण्य  जिसमें  वन्यजीवों  की  अनेक  प्रजातियां  हैं  और  यह  उत्तर  प्रदेश

 और  अभयारण्य  का  प्रबन्ध  और  नियंत्रण  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  किया
 जाता  बताया  गया  है  कि  उक्त  अभयारण्य  में  से होकर  गजरने  वाली  ट्रकों  और  रेलगाड़ियों
 पर  प्रतिबन्ध  लगाना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  इससे  इस  क्षेज्ञ  क ेनिवासियों  को  कठिनाई  होगी  । tol

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  मणि  त्रिपाठी  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 निया  घाट  बन  प्रभाग  के  अन्तगंत  गैछवाफेरी  नाम  की  एक  नदी  नेपाल  से  निकल  कर  आती  उस  नदी
 के  कटियार  गगोढ़ी  नामक  स्थान  जो  नेपाल  की  बिल्कुल  सीमा  पर  है  और  एक  तरह  से  जंगल  का
 बाहरी  भाग  उस  स्थान  पर  जो  500  मीटर  की  लम्बाई  में  विगत  30  सालों से  नेपाल  से  पानी
 के  साथ  बहकर  आने  वाले  शिंगिल  पत्थर  का  चुगान  नदी  तल  से  जंगल  में  रहने  वाले  हजारों  थारू
 जनजाति  के  स्त्री  पुरूष  करते

 . .



 श्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर  5  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप
 पढ़  रहे  हैं  क्या  ?

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  मणि  ब्रिपाठी  :  प्रश्न  है  यह  ।  ह॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पढ़  नहीं  सकते  ।

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  मणि  त्रिपाठी  :  हजारों  जनजाति  के  लोग  गेरूवा  फेरी  नदी  के
 तल  से  अपनी  जीविका  श्राप्त  करते  थे  लेकिन  उस  पर  इस  कारण  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  कि  ट्रकों
 के  आवागमन  के  कारण  पशु  बिहार  में  अवरोध  उत्पन्न  हो  जाता  है  और  इसको  पर्यावरण  मंत्रालय
 द्वारा  बन्द  किया  गया  तो  क्या  इसको  खालने  का  विचार  सरकार  कर  रही  है  या  नहीं  ?

 भ्रो  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  महोदय  सैन्चुरी  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  है  वह  राज्य  की  जिम्मेदारी
 हमारे  मंत्रालय  ने  अगर  दिलचस्पी  लेकर  इसको  बन्द  कराया  है  तो  मैं  इस  पर  जरूर  ध्यान  देते

 हुए  देखूंगा  कि  बया  हो  सकता  है  ।

 है ट

 श्री  लक््मीनाराण  मणि  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  वन  विभाग  द्वारा  एक
 संस्तुति  के  लिए  आपके  वहां  पत्नावली  भेजी  क्षमा  मुझे  इस  बात  को  कहते  हुए  बड़ा है  कि  आपके  मंत्रालय  के  एक  अधिकारी  ने  निजी  स्वार्थ  की  पूति  x  होने  के  कारण  इस  आरोप
 को  लेकर  कि  अवरोध  उत्पन्न  इस  कार्य  में  अवरोध  लगा  दिया  है  और  पन्नावली  को  रिजैक्ट
 करके  वापिस  भेज  दिया  क्‍या  मंत्री  महोदय  इसको  देखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 भ्रो  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  इन्होंने  मुझे
 जानकारी  मैं  इसकी  जांच  करुंगा  और  अगर  और  भी  कोई  इनके  पास  जानकारी  तो  वे  मुझे
 दे  तो  मैं  जरूर  जांच  करूंगा  ।

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  मणि  त्रिपाठी  :  धन्यवाद  ।

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  आप  इसीलिए  ।

 श्रो  कमल  नाथ  :  आपका  तो  यह  चनाव  चिन्ह

 शो  मदन  लाल  इसीलिए  तो  मैं  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  उनकी  आवाज  प्रदूषित  हो  गई  है  ।

 रेखा  और  टिहरो  बाँध  परियोजनाओं  को  मंज्री  वेनाਂ

 ह
 *287.  श्री  सुधीर  गिरि  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  ने  वन  और  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  सुवर्णरेखा  और  टिहरी  बाँध
 परियोजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी

 2
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 - जय  ज्पथयययया  ०पथय

 यदि  तो  इसमें  देरी  के  क्या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  टिहरी  बांध
 परियोजना  को  निर्धारित  शर्तों  और  सुरक्षा  उपायों  का  अनुपालन  करने  पर  पर्यावरणीय  और  वानिकी
 दृष्टि  से  मंजूरी  दे  दी  गई  सुवर्ण  रेखा  परियोजना  को  1984  में  केवल  पर्यावरणीय  दृष्टि
 से  मंज्री  दी  गई  लेकिन  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  के  प्रस्ताव  को  राज्य  सरकार  द्वारा  अपेक्षित
 ब्यौरे  न  भेजे  जाने  के  कारण  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  अध्यक्ष  भारत  और  बाहर  के  कुछ  भूकम्प  विज्ञान  विशेषज्ञों  के

 अनुसार  टिहरी  परियोजना  से  उस  क्षेत्र  में  भूकम्प  की  सम्भावना  की  दृष्टिं  से  खतरा  भूकम्प
 की  सम्भावना  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  ऊर्जा  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  भूकम्प  इंजीनियर  और  भूकम्प
 विज्ञान  विशेषज्ञों  का  भिन्‍न  मत  है  ।

 इस  स्थिति  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  कया  मैं  माननीय  मन्त्री  से निम्नलिखित  बातें  जान  सकता  हूं
 :

 क्या  मन्त्नालय  के  पास  इसके  पर्यावरण  विशेषज्ञों  द्वारा  तैयार  किया  गया  सम्भावित
 भूकम्प  के  परिणाम  का  अनुमान

 इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  की  गई
 कौन  सी  शर्तों  का  पालन  करना

 इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  से  जो  परिवार  प्रभावित  होंगे  उनके  पुनर्वास  क ेलिए
 परियोजना  में  किन  सुरक्षा  उपायों  का  ध्यान  रखा  गया  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  एक  प्रश्न  में  कई  प्रश्न  पूछ  लिये  किन्तु  मैं
 उनका  कम  से  कम  शब्दों  में  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 टिहरी  बांध  के  क्षेत्र  में  भूकम्प  सम्बन्धी  प्रश्न  बहुत  ही  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  निसन्देहਂ
 इस  विषय  को  तब  से  कई  बार  उठाया  जा  चुका  है  जब  कई  वर्ष  पहले  इस  बांध  के  बारे  में  सोचा  गया

 यह  1972  से  चल  रहा  टिहरी  बांध  को  1990  में  स्वीकृति  दी गई  यह
 स्वीकृति  कुछ  शर्तों  परदी  इन  से  बहुत  सी-शर्तों  को  बांध  के  निर्माण  के
 साथ-साथ  लाग्‌  करना  था  ।  उन्हें  इसके  साथ  ही  कार्य  आरम्भ  करना

 इसका  भूकम्प  सम्बन्धी  बहुत  ही  गम्भीर  चिन्ता  और  भय  का  विषय  पर्यावरण
 और  वन  मन्त्रालय  के  अनुसार  रिचर  स्केल  पर  8.  5  सीमा  तक  इस  बांध  की  रूपरेखा  बनाते  समय
 भूकम्प  के  पहलू  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 फिर  इस  बांध  की  मूल  रूप  रेखा  में  रिचर  पर  7.  2  सीमा  तक  भकम्प  सहन  किया  जा  सकता
 7.2  और  8.  5  का  अन्तर  अपने  आप  में  300  गुना  है  और  यह  हिरोशिमा  पर  गिराए  गए

 10,000  एटम  बमों के  बराबर  हमने  स्वीकृति  के  लिए  जिन शर्तों को  रखा  है  हम  उन  पर
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 ,  कार्य  कर  रहे  और  हमने  इसकी  प्रगति  की  ओर  टिहरी  बांध  प्रा

 कुछ  विशेष  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  अभी  भी  कुछ  स्पष्टीकरण  देने  यह  विषय  उन  पर  निर्भर
 करता  किन्तु  माननीय  सदस्य  की  गम्भीर  चिन्ता  में  मैं  भी  भागीदार  हूं  क्योंकि  वांध  की  किसी
 कमी  से  न  केवल  उस  क्षेद्र  पर  बल्कि  दिल्‍ली  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 थ्री  सुधीर  सुवर्ण  रेखा  परियोजना  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  कि
 इसके  कार्याव्ववन  से  कई  लाख  एकड़  गैर-सिंचित  सिंचित  भूमि  में  परिवर्तित  हो  जायेगी  ।
 इस  क्षेत्र  के  लाखों  किसानों  को  लाभ  मिलेगा  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  क्या  मैं  माननीय
 भन्त्री  स ेजान  सकता  हूं  कि  जंगलों  के  काटने  का  प्रस्ताव  कब  अस्वीकृत  हुआ  इस  परियोजना  के

 कार्यान्वयन  के  कारण  कितनी  जंगल  भूमि  पर  प्रभाव  क्या  राज्य  सरकार  नें  आवश्यक
 विवरण  भेजने  में  देरी  होने  क ेकारणों  का  उल्लेख  कर  दिया  और  कया  ब्यौरा  मंगाया  गया है

 !

 क्रो  कमल  नाथ  :  यह  उड़ीसा  और  बिहार  के  बीच  एक  बहुउद्दे  शीय  परियोजना  है  ।  ऐसे

 कुछ  आवश्यक  विवरण  थे  जिन्हें  उडीसा  और  बिहार  दोनों  ने  प्रस्तुत  करना  था  ।  उड़ीसा  सरकार
 मै  जंगल  अधिनियम  के  अनसार  सब  विवरण  भेज  दिया  है  किन्‍त  बिहार  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  है

 इस  जंगल  परियोजना  में  से  बिहार  के  हिस्से  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  ऐसा  नहीं  है  कि
 इस  परियोजना  को  पूर्ण  रूप  से  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  अपितु  केवल  बिहार  के  हिस्से  को  अस्वीकृत
 किया  गया  हमने  24-9-1990  को  इसका  अन्तिम  उल्लेख  किया  उन्हें  याद  कराया

 पनः  स्मरण  करा  रहा  था  जो  मन्द्वालय  द्वारा  मंजरी  देने  के  लिए  आवश्यक  उन्हें  27-12-1990
 भर  10-7-1991  को  पुनः  स्मरण  कराया  गया  ।  दुर्भाग्य  कोई  उत्तर  प्राप्त  न  होने  के

 इस  प्रस्ताव  को  परियोजना  सम्बन्धी  विवरण  न  भेजने  के  कारण  अस्वीक्ृत  कर  दिया  गया

 थ्रो  अरब्रिस्द्र  नताम  :  अध्यक्ष  देश  में  जितने  भी  बड़े  प्रोजेक्टस  हैं  उसमें  फारेस्ट  और  मिनि*
 सस्‍्टरी  एनवायरमेंट  के  तहत  होना  जरूरी  होता  जो  किसी  भी  बढ़े  प्रोजेक्ट  में  दो  महत्वपूर्ण  बाते

 होती  हैं  एक  तो  पुनर्वास  की  और  दूसरे  फोरेस्ट  अ्रममन  यह  ॒देखा  जाता  है  कि  जितने  भी  बड़े
 प्रोजेक्ट  वह  कागज  में  तो  सारी  शर्तें  मान  लेते  हैं  परन्तु  वास्तविकता  यह

 है  क्रि  पुन्र्ब्रास्त  और  फोरेस्ट
 के  मामले  में  कम्पलायंस  होता  नहीं  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  ये  एनवायरमेंट  मिनिस्टरी  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 श्री  जाज॑  फर्नासडीज  :  ग्रध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ग्रभिनन्दन  करना  चाहता
 हूं  कि  इस  योजना  से  जुड़े  कुछ  तथ्यों  को  पूरी  ईमानदारी  के  साथ  इस  सदन  में  रखने  का  काम  किया
 मेरी  उससे  अपेक्षा  भी  है  कि  उन्होंने  जिन  बातों  को  यहां  पर  रखा  है  उनके  क्रियान्वयन  के  बारे  में  इतनी
 मजबूती  दिखाने  का  काम  क्‍योंकि  हम  जानते  हैं  कि  इस  योजना  के  साथ  कुछ  ऐसी  ताकतें  जुड़ी
 हुई  हैं  जिनको देश  से  कोई  मतलब  नहीं  वे  देश  को  और  विशेषकर  जिस  इलाके  को  इस  योजना

 से  खतरा  है  इसमें  बिल्कुल  लापरवाही  करके  आ्राज़  तक  भ्रागे  बढ़े  हैं  मौर  उनके  लोग  इस  मंत्रालय  भौर

 4
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 इस  सरकार  में  भी  बेठे  अध्यक्ष  भूकम्प  के  मामले  पर  जो  मंत्री  महोदय  ने  भी  यहां  पर  कहा  ।
 क्या  यह  सही.नहीं

 है  कि  इस  पर  रूस  के  सबसे  बड़े  विशेषज्ञों  ने  यह  कहा  है  कि  जिस  प्रकार  की  योजना
 1  में  बनाथी  इसको  ञ्राप  अगर  चलाझोगे  तो  जो  नकसान  होना  है  किसी

 पति  जहां  भूकम्प  का  खतरा  है  तो  उसका  हिसाब  लगाना  बहुत  मुश्किल  करोड़ों

 लोग  इसमें  मर  जायेंगे  और  देव  ऋषिकेश  और  हरिद्वार  ये  सत्र  पानी  में  बह  कर  नेस्तनांबद
 हो  क्‍या  यह  सही  नहीं  है

 कि  इसके  वावजूद  शापदे  मंत्रालय  में  और  विशेषकर  सम्‌चे  सरकार
 ज  कमेटी  ने  योजना  की  आपत्ति  में  झ्रायी  हुई सिफा  रिशों  की  लापरवाही  कर  के  इस  काम  को

 प्रागे  बढ़ाने  के  लिए  अपनी  पूरी  शक्ति  लगाने  का  काम  आज  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
 ह  कि  कितना  पैसा  इस  पर  खचच  हुआ  ?  इस  साल  में  कितना  पैसा  इसके  लिए  बंजट  में  रखा  गया  है
 आऔर  जब  1972  में  यह  योजना  शरू  1990  में  जिसको  कंडीशनल  क्लीयरेंस  मिलती  है  श्रौर
 झ्राज  1991  में  हम  लोग  क्‍या  मंत्री  महोदय  कम्त  स ेकम  इस  पर  ठोस  निर्णय  ले  कर  इस  योजना
 को  यहीं  पर  समाप्त  करने  का  फंसला  लेने  की  हिम्मत  करेंगे  ?

 क्री  फल  नाथ  :  अध्यक्ष  हिम्मत  में  कोई  कमी  नहीं  आएगी  ।  पर  इस  योजना  पर
 सालों  से  चर्चा  चल  रही  है  देश  में  और  विदेश  में  ।  सब  प्रकार  के  एक्सपर्ट्स  ने  इसमें  जांच  की  है
 आज  तक  इसमें  लगभग़  450  करोड़  रुपया  खर्च  हो  चुका  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  बातें  कहीं  हैं

 ;  ताकतों  सैक्रेटरीज  के  बारे  उन  पर  मैं  जिक्र  नहीं  फरनां  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।
 पर  यह  वात  सच  है  कि  एक  बहुत  प्रसिद्ध  अ्रमेरिकन  प्रोफेसर  ब्रूत  नवम्बर  1990  में  आए  उन्होंने
 एक  बयान  में  यह  जरूर  कह  था  कि  इस  प्रकार  की  योजना  हम  अमेरिका  में  कभी  उहीं  पास  होने  देते  ।

 हां  तक  और  देशों  की  इसमें  राय  हम  नहीं  न  हम  रूस  की  राय  इसमें  ऊानते  कई
 सालों  जैसे  मैंने  कहा  इस  पर  तरह-तरह  की  क्वरीज  हुई  तरह  तरह  की  कमेटी  बैठी  जत्र

 जुलाई  1990  में  यह  एपरूव  एक  पर्यावरण  मंत्नालय  की  कमेटी  की  जो  जांच  उस  जांच  के
 प्रनसार  इस  योजना  को  स्वीकृति  नहीं  देनी  चाहिए  मैं  बड़े  साफ  और  स्पष्ट  लफ्जों  में  कह  रहा  हूं  ।
 फिर  भी  जुलाई  1990  में  इसको  स्वीकृति  दे  दी  कुछ  कंडीशनज  लगा  तरह-तरह  की  कंडीशन्ज
 लगायी  थी  ।  हम  इसकी  देख-रेख  कर  रहे  हैं  कि  यह  कंटीशन्ज़  पूरी  हों  ।  सबसे  जो  विशेष  कंडीशन

 जो  डिसासटर  मैनेजमेंट  प्लान  जो  डेम  का  डिजाइन  जैसे  मैंने  कहा  3.  5  रिचटर
 स्केल  के  अनुसार  क्या  यह  डैम  इसको  बर्दाशत  कर  सकता  ये  फोसिज़  वर्दाशत  कर  सकता
 इसके  साथ-साथ  जो  डिसासटर  मैनेजमेंट  प्लान  की  बात  यह  हमें  ग्रभी  तक  नहीं  दिया  गया
 अगर  इसमें  कुछ  भी  खतरे  की  बात  हरिद्वार  या  कहीं  के  लिए  मैं  यह  श्राश्वासन
 देता  हूं

 कि फिर  से  इसको  पूर्ण  रूप  से  देखा  जाएगा  और  जो  भ्रनुमति  दी  गयी  है  इसको  विदड़ा  करने  में
 हम  बिल्कुल  हैजीटेशन  नहीं  हिचकिचाहट  नहीं  करेंगे  ।

 क्री  जाज॑  फर्नान्‍्डीज  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  भ्राया  ।  मैंने  पूछा  था  कि
 इस  साल  के  बजट  में  इसके  लिए  कितना  प्रावधान  आपने  किया  है  ?  श्रगर  जो  कुछ  बात
 आपने  कब
 करना

 की  उन  बातों  पर  आपका  विश्वास  हो  तो  फिर  इस  पर  भ्रापको  तत्काल  काम  बन्द्र डेढ़
 करोड़  का  जो  इस  पर  इन्तजाम  है  वह  खत्म  करना  क्योंकि  ऋषिकेश

 टाने  के  वास्ते  हर  साल  हम  50  100  करोड़  करोड़  रुपये  खर्च
 मंत्री  जी  से  मेरा  ठोस  यह  सवाल  है  ।



 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर  5  1991

 भरी  जार्ज  फर्नान्‍्डोज  :  इस  पः  भ्रष्टाचार भी  जुड़ा  हुआ  इसमें  वहां  पर  बैठे  हुए  ठेकेदार
 -

 हैं  शौर  जो  इरीगेशन  डिपार्टमेंट  के  अधिकारी  वे  आ्राज  करोड़पति  हुए  हैं  लेकिन  वहां
 पर  अभी  तक  काम  ही शुरू  नहीं  हुआ  अ्रभी  तक  काम  शरू  नहीं  हुआ  है  भौर  वे  करोड़पति  हो  गए

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  से  माफी  चाहता  हूं
 ।
 इस  साल  के  बजट  एलोकेशन  में

 कितना  एलोकेट
 हुआ  इसकी  जानकारी  मुझे  नहीं  लेकिन  मैं  उन्हें  दे  यह  जानकारी

 दे  दें  कि  इस  प्रोजेक्ट  में  ग्रभी  तक  पी०आई०बी०  एप्रूवल  नहीं  दी  गई

 श्री  भुवन  चन्द्र  खण्ड्री
 :  चूंकि  मैं  इस  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखता  हूं  मेरे  वित्तार  को

 कुछ  अधिक  गम्भीरता  से  लिया  जाना  चाहिए  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  परियोजना  को  कुछ  शर्तों  के  साथ  मंजूरी  दे  दी  गई

 अध्यक्ष  सहोवय  :  आपको  अपने  विचार  एक  प्रश्न  के  रूप  में  रखने  होंगे  ।

 श्री  भवन  चन्द्र  खण्डोरी  :  जैसे  आप  अन्य  सदस्यों  को  समय  देते  हैं  उसी  प्रकार  कृपया  मझे  भी
 है  ध्ऊ

 समय  दें  ।  मैं  इससे  प्रभावित  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रश्न  करने  में  ग्रापकी  मदद  कर  रहा  हूं

 श्री  भुषन  चन्द्र  खण्ड्री  :  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  8.  5  एम  रिचर  स्केल के  अनुसार
 बांध  की  योजना  बनाई  इसके  इस  योजना  का  एक  भ्रन्य  पहलू  भी  पीक
 ग्राउन्ड  एक्सीलरेशन  जो  0.  25  जी०  से  1  जी०  से  अधिक  में  परिवर्तित  होता

 क्या  इन  दोनों  मुद्दों  पर  योजना  बनाते  समय  विचार  किया  गया  है  ।

 मेरे  विचार  में  इस  बांध  का  निर्माण  नहीं  हो  सकता  इस  बांध  पर  जो  भी  खर्च  किया
 जायेगा  वह  व्यथं  होगा  ।  क्या  माननीय  मन्त्नी  महोदय  यह  कहेंगे  कि जब  तक  आधारभूत  परिस्थितियों

 उसका  ढांचा  अन्तिम  रूप  नहीं  ले  लेता  तब  तक  इस  परियोजना  के  कार्य  को  रोका  जा  रहा
 आप  इस  पर  अतिरिक्त  धन  खर्च  करते  रहेंगे  और  बाद  में  इस  परियोजना  को  न  रोकन

 लिए  यही  कारण  देंगे  ।

 श्री  कमल  उस  क्षेत्र  क ेमाननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  मैं  श्रवश्य  उस  पर  भौर
 अधिक  ध्यान  यदि  तकनीकी  पक्ष  में  कोई  कमी  पाई  हालांकि  वे  कह  रहे  हैं  कि  ऐसा  सम्भव
 नहीं  यह  वांध  मेरी  स्वीकृति  के बिना  किसी  तरह  भी  भ्रागे  नहीं  बढ़  यदि  किसी  प्रकार  की
 तकनीकी  असंगति  से  कोई  अ्सम्भव  परिस्थिति  उत्पन्न  हुई  तो  हम  अवश्य  इस  निर्माण  कार्य  को
 रोकने  के  लिए  कदम

 6
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 भ्री  भुवन  चन्द्र  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  चालू  वर्ष  के  लिए  कितने  खर्च  का  प्रस्ताव
 रखा  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्री  रवि  राय  ।

 श्री  रबि  राय  : ग्रध्यक्ष  म  मैं  श्रापके  माध्यम  से  जातना  चाहता  हूं  कि  इ-:के  जवाव  से  यह
 साफ  जाहिर  हुआ  कि  टिहरी  डैम  अ्रथारिटी  कोई  भरोसे  की  पात्र  यह  रियलाइजेशन

 किए  हैं  कि  दिल्‍ली देश  की  राजधानी  खतरे से  बाहर  नहीं  है  यह  शंका  प्रकट की  इस  बात  को
 देखकर  सिवाय  इसके  कि  इस  प्रोजेक्ट  को  समाप्त  किया  जाए  तो  उसके  पास  कोई
 और  विकल्प  है  क्‍या

 श्री  कमल  ताथ  :  जैसा  मैंने  कहा  था,लगभग  450  करोड़  रुपये  की  बड़ी  धनराशि

 पहले  ही  खर्च  हो  चुकी  है
 ।

 किन्तु  .  ....  ...  .

 श्री  रवि  राय  :  क्या  टिहरी  बांढ  परियोजना  भरोसेमंद  है  ?  .  .  .  .  .  .  .  )

 श्री  कमल  नाथ  :
 मैं  यहां  उपस्थित  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  में  भागीदार  हूं  ... .  .  .

 श्री  रवि  राय  :  यह  सदन  को  बताएं  कि  क्‍या  अथारिटी  के  ऊपर  डिपेन्ड  कर  सकते  यह  शंका
 प्रकट  की  गई  इस  बारे  में  सवाल  था  ।

 डिपेन्डेबल  भ्ौर  अन-डिपन्डेबल  दूसर  सबजक्ट  की  बात  है  .  कंडीशन लगाई है तो  .
 मैंने  पिछले  प्रश्न  में  यह  जरूर  कहा  था  कि  हमने  जो  कंडीशन  लगाई  है  तो  इस

 कंडीशान  का  पालन  करने  के  लिए  हम  समय-समय  ५२रजांच  कर  रहे  हैं
 ।  जहां  तो  हमने  कंडीशन

 लगाई  थी  और  उसकी  पति  नहीं  हो  वहाँ  हम  उनका  ध्यान  आकर्षित  कर  रहे  हैं  ।
 अगर  जरूरत  पड़ी  तो  साढ़े  चार  सौ  करोड़  रुपए  खर्च  होने  के

 बाद  भी  कोई  हंजीटेशन
 नही  होगा  कि  जो  एमूवल  हमने  इ०पी०एफ०  को  दी  हम  उसे  बिदंट्र  कर  लेंगे  ।

 ]

 श्री  निर्मलकान्ति  चटर्जी  :  भ्रभी  भी  इस  प्रश्न  का  ठीक  उत्तर  नहीं  दियी  गया  है  ।
 क्या  यह  सच  है  कि  अभी  तक  जो  तकनीकी  समस्या  पैदा  हुई  है  उनका  हल  ढूंढने  में  हम  भ्समर्थे  रहे

 क्या  यह  वास्तविकता  है  या  नहीं  ?  अगर  यह  ठीक  नहीं  है  तो  इस  पर  कितनी  भ्रतिरिक्त  लागत

 झाएगी तथा  कितने  समय  में  खामियों  को  दूर  कर  लिया  अ्रगर  हम  समाधान
 ढूंढने  में  असमर्थ

 रहे  हैं  तो  इस  वर्ष  के  बजट  क॑  ह  हर  वर्ष  ग्रधिक  धनराशि  इस  उद्देश्य  के  लिए  झ्रावंटित  करने  का

 क्या कारण हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर मैं उनसे चाहता 400 करोड़ रुपए की राशि व्यर्थ 7
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 करने  के  पश्चात्‌ हर  वर्ष  करोड़ों  रुपए  व्यर्थ  गंवाने  का  क्या  लाभ  है  ?  इस  प्रश्न  का  उत्तर  उन्हें  देना

 चाहिए  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  अगर  मैं  ऊर्जा  मंत्री  होता  तो  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  अवश्य  देता  ।  इस
 योजना  के  लिए  धनराशि  का  आबंटन  ऊर्जा  मन्त्ालय  द्वारा  किया  जाता  इन  राशियों को  आवंटित
 करने  में

 मेरी  कोई  भूमिका  नहीं  है  ।  मेरा  मन्त्रालय  केवल  इस  परियोजना को  पर्यावरण

 के  पहलू  से  स्वीकृति  देने  तक  सम्बन्धित  तथा  जो  यह  तथ्य  हैं  कि इस  पर  450  करोड़  रुपए  खर्च
 ।  पी०आई०बी०  की  स्वीकृति  भ्रभी  नहीं  मिली  है  तथा  पर्यावरण  और  वनों  के  सम्बन्ध

 में  इस  परियोजना  को  कुछ  शर्तों  के  साथ  स्वीकृति  दी  गई  जिन्हें  श्रभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया
 इनकी  चर्चा  मैं  पहले  ही  कर  चुका

 हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  पूछा  गया  है  कि  क्या  आप  किसी  अलग  प्रारूप  को  अभ्रपना  सकते  हैं  ।
 अगर  हां  तो  इसके  लिए  कितनी  राशि  की  श्रावश्यकता  पड़ेगी  तथा  कब  तक  यह  सम्भव  हो  पायेगा  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  जो  तकनीकी  रूप  में  हमने  निर्णय  लिया  उसे
 न्वित  किया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  टिहरी  बांध  परियोजना  के  प्राधिकारी  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  भाप  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  में  समर्थ  हैं
 '

 श्री  कमलनाथ  :  मैं  इसका  उत्तर  देने  में  असमर्थ  हें  :

 शी  जाज  फर्नान्डोज  :  एक  मन्त्ती  ऐसा  कैसे  कह  सकता  है  जबकि  सरकार  इसके  लिए  घन

 उपलब्ध  करवा  रही  आप  इस  सारे  मामले  को  कुछ  लोगों  पर  कंसे  छोड़  सकते  हैं  जबकि  भ्रमरीका
 से  लेकर  रूस  तक  के  विशेषज्ञों  ने इसके  विरुद्ध  अपनी  राय  व्यक्त  की  है  ?  यह  सरकारी  धन  है  जिससे
 देश का  भाग्य  जुड़ा  हुआ  है  ।

 कूसारी  उस्रा  भारतो  :  अध्यक्ष  आपने  मुझे  जबाब  देने  के  लिए  बुलाया  है  या  प्रश्न
 पछने  के  ....  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  पूछने  के  लिए  ।  ू

 कुमारी  उम्रा  में  आपके  माध्यम  से  जो  सवाल  करना  चाहती  हूँ  वह  भ्रन्य  परियोजना
 के  सम्बन्ध  में  मैने  भ्रापकी  भ्रनुमति  प्राप्त  की  है  इसलिए  मैं  सवाल  पूछने  का  भ्रधिकार  रखती  हूँ  ।

 मैं  जानना  चाहती  हूँ  कि  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  जिले  बुंदेलखण्ड  के  नाम से  जाने  जाते  हैं  ।

 बुंदेलखण्ड  भारत  का  अत्यन्त  ही  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  उस  क्षेत्र  में  जो  छः  +रपुर  जिला  है  वह  भौर  भी
 गरीब  क्योंकि  वहां  पर  सिंचाई  की  योजना  या  छोटी-मोटी  सिंचाई  की  योजना  भर  साधन  भी

 नहीं  केन  नदी  जो  बुंदेलखण्ड  जिले  से  होती  हुई  छतरपुर  से  बहती

 अध्सक्ष  महोदय  :  यह  इससे  सम्बत्धित  नहीं  श्रगर  मंत्री  महोदय  उत्तर  देना  चाहें  .  .  .  .  .
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 कुमारी  उम्रा  भारती  :  अगर  मंत्री  महोदय  इस  सवाल के  बारे  में  जानकारी  रखते  हों  तो  वे

 जवाब  क्योंकि  मैंने  आपसे  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।
 ः

 में  जानकारी
 हो  तो  वे  उत्तर  दें  ।  वहां  1980-85  5  में  एक  विशाल  ब

 ऐसा
 सुना  गया  है  कि  किन्‍्हीं  कारणों  से  उसे  रोक  दिया  गया  था

 पर्यावरण  मंत्रालय  ने  उस  केन  परियोजना  को  अपनी  स्वीकृति  दी  यदि  दी  थी  तो  फिर  उसे  रोका
 क्यों  गया  और  नहीं  दी  थी  तो  क्‍या  कारण  थे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्द्ध  नहीं  फिर  भी  अगर  आप  इसका  उत्तर
 देना  चाहते  हैं  तो  दे  सकते  हैं  ।

 क्रो  कमलनाथ  :  यद्यपि  यह  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से  सम्बद्ध  नहीं  फिर  भी  में  झापके
 यम  से  माननीय  सदस्य  को  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि

 वे
 इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  कर  सकती  प्रगर  यह  मामला  हमारे  विचाराधीन  पड़ा  तो  वे  इसे  मेरीं  जानकारी  में
 लायें जय

 भ्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  क्‍योंकि  में  इस  बांध  पर  गया  हूँ  तथा  मैंने  इसके  कई  पहलूओं  का
 प्रध्यपन  भी  किया  है  तो  कया  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  क्‍या  वे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  जायजा  लेंगे
 कि  इस  बांध  के  पूरः  होने  के  पश्चात्‌  कितना  लाभ  अथवा  हानि  होगी  ?  अगर  वह  इसका  ठीक  तथा
 तकनीकी  दृष्टि  से  जायज़ा  लें  तो  में  जानता  हे  कि  लाभ  की  बजाय  हानि  ही  अ्रधिक  सामने  आयेगी

 ।

 इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  एक  उचित  जायजा  ले  कर  उसे  आम  लोगों  की  जानकारी  में  लाया

 चाहिए  क्‍योंकि  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  अधिक  शोर  शराबा  होने  की  सम्भावना  सही
 झ्रध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  उन्हें  यह  बताना  चाहिए  कि  वास्तव  में  लाभ  अथवा  हानि  कितनी  होगी

 श्री  कमलनाथ  :  मेरे  मंत्रालय  का  लाभ  अथवा  हानि  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  जैसे  कि  मैंने  कहा
 कि  में  ऊर्जा  मंत्री  तथा  जलसंश्रधान  मंत्री  की  ओर  से  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  यह  प्रश्न

 उन्हीं  से  पूछा  जाना  चाहिए  ।

 भ्री  राम  कपासे  :  मंत्री  महोदय  ने  इसे  स्वीकार  किया  है  कि  पर्यावरण  के  पक्ष  से  इस  परियोजना
 को  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  गई  जंगलों  की  सफाई  आदि  के  बारे  में  पहले  ही  इतनी

 जानकारी  प्‌रक  प्रश्नों  के  माध्यम  से  सामने  आ  चकी  है  तथा  पर्यावरण  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एंक  समिति
 पहले  ही  इस  संबंध  में  व्यापक  खोजबीन  कर  चकी  तो  ऐसी  स्थिति  में  यह  स्वीकृति  नहीं
 चाहिए  क्या  सरकार  इस  सारे  मामले  पर  प  नविचार  करने  के  बारे  में  सोच

 रह

 क्रो  कमलनाथ  :  हम  ऐसे  किसी  मामले  पर  पुनविचार  नहीं  कर  रहे  हम  उन  शर्तों  पर  नजर
 रख  रहे  हैं  जो  कि  स्वीकृति  देते  समय  रखी  गई  थी  तथा  जैसे  ही  हमें  लगेगा  कि  शर्तों  का  पालन  नहीं

 हो  रहा  अथवा  शर्तों  का  सनन्‍्तोषजनक  ढंग  से  पालन  नहीं  हो  रहा  ग्रथवा  शर्तों  का  पालन  हो
 पाना  संभव  नहीं  है  तो  निश्चित  रूप  से  हम  कोई  कदम  उठाएंगे  .  .  .  .

 श्री  रास  कपासे  :  आपदा  निरोधी  प्रबन्धन  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।  वनों  पर  पड़ने
 वाले  प्रभाव  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  की  दृष्टि  से  दी गई

 स्वीकृति से  आप  सन्तुष्ट  नहीं  जब  आपने  सारे  मामले  का  इतना  गहन  अध्ययन  किया  है  तो  आप  इस
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 क्रो कमलनाथ :  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता से  में  सहमत  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने कहा  कि
 यह  शर्तें  निर्माण  कार्य  तथा

 परियोजना  कायं
 की  प्रगति  के  साथ-साथ  पूरी  होनी  थीं  ।  इन  में  से  कुछ

 से  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा  जिसकी  हमें  चिन्ता  हमने  परियोजना
 इस  मामले  को  उठाया  हम  उनसे  स्पष्टीकरण  मांग  रहे  भ्रगर  स्पष्टीकरण

 सनन्‍्तोषजनक  नहीं  हग्मा  तो  मं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देत  हम  दी  गई  .
 स्वीकृति

 को  रह  करने  के  लिए  कदम  उठाएंगे  ।

 श्री  सरज  मण्डल  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जानकारी  दी  है  कि  स्वर्ण-रेखा
 परियोजना  के  अन्तगंत  पर्यावरण  को  दुषित  करने  वाले  जो  क्षेत्र  उनकी  स्वीकृति  भारत  सरकार
 ने  नहीं  दी  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  अन्तगंत  वन-विभाग  का  कितना  क्षेत्र  पड़ता  जिसको
 सरकार ने  स्वीर्कृः  रु  य  योजना  वह  अब  तक कृति  नहीं  दी  है  ।  स्वर्ण-रेखा  जो  कि  बः
 बन  विभाग  के  कितने  क्षेत्र  को  दूषित  कर  चुकी  है  और  सिचाई  विभाग  द्वारा  कितने  क्षेत्र  मे ंकाम  किया

 चुका  है
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  दे  दिया  गया  है

 )

 श्रो  इन्द्रजोत  :  टिहरी  बांध  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  सुसंगत  प्रश्न  पूछे  गए  ।  इस  सदन  की  यह
 भावना  स्पष्ट  है  कि  इस  पर  अब  झौर  धन  व्यथ  से  खर्च  नहीं  किया

 मंत्री  जी  ने
 अभी  तक  कहा  है  कि  यह  प्रश्न  ऊर्जा  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  क्योंकि  हम  संयुक्त  उत्त

 यित्व  की  प्रणाली  के  ग्रन्तगंत  कार्य  कर  रहें  इसलिए  क्या  पर्यावरण  तथा वन  मंत्री इस  मामले  को
 के  ससक्ष  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात्‌  इस  सदन  को  इस  संबंध  में  मंत्रीमण्डल  के  निर्णय  की

 जानकारों  दैन  को  चप्टा  करगे  |
 गमष्प

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  निर्णय  मंत्री  महोदय  पर  छोड़ा  जाता  है  कि  क्‍या  वे  इस  मामले  को
 मण्डल  के  समक्ष  प्रस्तुत  करें  भ्रथवा  नहीं  ।

 को  जाजं  फर्नान्‍डोज  :  प्रध्यक्ष  इस  पर  सदन  में  बहस  के  लिए  आप  मौका  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  हाफ-एन-ग्रावर  के  अन्तर्गत  डिसकशन  के  लिए  स्वीकृति  दे  दूंगा  ॥

 एन-आवर  भ्रभी  दे  दिया  हाफ-एन-आवर  फिर दे  दूंगा  ।

 भ्री  चन्द्रजोत  यादव  :  ग्रध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  जवाब  दिया  वह  बहुत  ही  विसंगतियों
 से  भरा  हुआ  है  |  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  तसलीम  किया  है  कि  इनकी  मिनिस्ट्री  ने  इस  परियोजना  को
 क्‍्लीयरेंस  नहीं  दिया  पी  आई  वी  ने  भी  क्लीयरेंस  नहीं  दिया  है  ।  यह  भी  मानते  हैं  कि  अगर
 ब्वेक  से  बांध  टूटा  या  उसमें  उछाला  आया  तो  इससे  दिल्‍ली  तक  को  खतरा  पैदा  हो  सकता  यह
 भी  कहा  गया  है  कि  इस  परियोजना  पर  4-5  करोड़  रुपया  खर्च  का  भले  ही  4500  करोड़
 रुपया  भी  खर्च  हो  चुका  तब  भी  इस  बात  की  भ्रवश्य  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  भर्थ-क्वेक  होने
 दिल्‍ली तक  तबाही  हो  सकती  तो  इस  खतरे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  झपने  विभाग
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 की  तरफ  से  इस  बाल  की  पहल  करेंगे  कि  फिर  से  तमाम  सम्बन्धित  मंत्रालय  बैठकर  के  इन  बांधों

 को  बनाया  जाये  या  नहीं  बनाया  जाए  और  विदेशी  विशेषज्ञों  की  राय
 को  देखते  हुए  फिर  से  इस  पर

 कोई  पहल  करेंगे  कि  फिर  से  पूरी  योजना  पर  विचार  किया  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  इसमें  पी०आई०बी०  का  क्लीयरेंस  नहीं  मिला  यह  बात  सही  है  ।  लेकिन
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  हमारा  क्लीयरेंस  नहीं  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  हमारा  कंडीशनल

 क्लीय  रेंस  मिला  है  ।  हमने  एक  कमेटी  बनाई  थी  और  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  बाद  इसको  क्लीयरेंस
 दे  दिया  गया  क्लीयरेंस  रिपोर्ट  की  तीन  लाइनें  में  हाऊस  के  लिए  पढ़  देता  ह

 भूगर्भीय  तथा  भूकम्पीय  इस  परियोजना  से  जुड़े  खतरे  एवं .._
 स्थितिक  एवं  सामाजिक  लागत  एवं  अ्रनुमानित  पर  विचार  करने
 तथा  उपलब्ध  जानकारी  तथा  आंकड़ों  की  जांच  करने  के  पश्चात्‌  यह  समिति  इस
 सर्वेसम्मत  नि८्कषं  पर  पहुंची

 है  कि  टिहरी  बांध  परियोजना  को  वतंमान  प्रस्तावित
 रूप  में  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।'

 श्री  चन्द्र  जोत  यादव  :  यही  तो  हम  कह  रहे  हैं  ।

 क्री  कमल  नाथ  :  में  इससे  सहमत हं  ।  समिति  के  इस  निष्कर्ष  के  ब  वजूद  स्वीकृति
 प्रदान  गई  मेने  सदन  को  इसको  जानकारी  दी  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  चिन्ता  तथा
 स्वीकृति  देने  के  पश्चात्‌  से  अब  तक  जो  नई  जानकारी  सामने  आई  उसके  परिपेक्ष्य  में  हम  इस
 मामले  पर  पुनरविचार  करेंगे  ।

 भ्री  कृष्णदत्त  सुलतानपुरी
 :  जैसाकि  मंत्री  जो  ने  अभी  बताया  कि  1990  में  हाउस

 को  बताया  कि  जो  रिपोर्ट  पेश  हुई  इसमें  विभाग  का  कोई  हाथ  नहीं  है  ।  तो  में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  वे  टेक्नीकल  आदमी  जिनके  ऊपर  आपने  जिम्मेदारी  दी  वे  कौन-कौन  आदमी  हैं  और
 जिन्होंने  गलत  रिपोर्ट  दी  उनके  विरुद्ध  कोई  एक्शन  लेंगे  ।

 [
 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  झ्रापको  स्पष्टीकरण  देने  की  ग्रावश्यकता  नहीं  ।
 मध्य  प्रदेश  को  कपड़ा  सिलों  द्वारा  भविष्य  निधि  के  अपने  अशं  का  न  दिया  जाना

 +288.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  उन  कपड़ा  मिलों  के  क्‍या  नाम
 हैं  जिन्होंने  भविष्य  निधि  में  प्रबंधकों

 का  अंश  जमा  नहीं  कराया  और  प्रत्येक  मिल  ने  कब  से  यह  धनराशि  जमा  नहीं  करायी  तथा  प्रत्येक
 मिल  पर  ऐसी  कितनी  धनराशि  बकाया  और

 (@)  अपना  अंश  जमा  न  कराने  के  लिए  प्रत्येक  मिल  के  प्रबंधकों  के  विरुद्ध  ग्रब  तक  क्या
 कायेवाई  की  गई  है  ?

 अम  संत्रालय  में  उपमंत्रो  पवन  सिह  :  और  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 श्रो  सत्यनारायण  जटिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मजदूरों  की  भविष्य  निधि  मजदूरों  के  भविष्य
 के  लिए  होती  है

 और  जब  तक  मजदूर  सेवा-निवृत्ति  से  पहले  भ्रपना  काम  करता  रहता
 बेतन  में  से  होती  है  प्नौर  उसमें  मिल  मालिक  का  भी  कुछ  पैसा  जुड़ता  है  किन्तु  यह  भविष्य
 निधि  का  पैसा  मजदूरों  को  उसकी  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  मिलना  वह  नहीं  मिलता  है

 ।  यद्यपि
 इसके  लिए  नियम  और  कानून  बने  हुए  हैं

 किन्तु  इनके  प्रावधान  के  रहते  हुए  भी  मजदूरों  को  उसकी

 सेवा-निवृत्ति  के  बाद  भुगतान  नहीं  होता  है  ।  फलस्वरूप  मजदूर  अपनी  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  बहुत
 मुश्किल  में  पड़  जाता  है  और  उसके  परिवार  का  गुजारा  भी  बहुत  मुश्किल  हो  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  भी विनोद  भर  विमल  मिल  में  मजदूरों  के  भविष्य  निधि  का  पैसा  जमा  करने  के
 बाद  भी  दस  वर्ष  तक  उसका  भुगतान  नहीं  हुआ  और  दस  वर्ष  यह  चलता  रहा  ।  इसके  लिए  जब  कानून
 बने  हुए  हैं  उस  कानन  के  ग्रन्तगंत  पब्लिक  अंडरटेकिग्ज़  में  भगतान  न  होने  के कारण  मजदूर  का  क्‍या
 होगा  ?  इसलिए  मैं  ग्रापके  माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  कानून  में  बाधा  या  जो  प्रावधान

 इसको  समाप्त  कर  के  मजदूर  को  उसका  भविष्य  निधि  का  पैसा  उसकी  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  तुरन्त
 मिल  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  मजदूरों  को  राहत  मिल  सके  ।

 *  आर  |

 वहां  पर  भविष्य  निधि  सूचो  में  तृतीय  प्रभार  थी  ।  परन्तु  वर्ष  1989  में  एक  निर्णय  ले

 ने  इसे  प्रथम  प्रभार  घोषित  कर  दिया  है  ।  इसलिए  हम  यह  श्राशा  करते  हैं  कि  भविष्य  में
 ग्रपना  धन  जल्दी  प्राप्त  कर  पाएंगे  क्‍योंकि  अब  इसे  राजस्व  पर  प्रथम  प्रभार  बना  दिया  गया  है  |

 क्रो  पवन  सिह  घाटोबर  :  मध्य  प्रदेश  की  मिलों  के  बारे  में  तो  स्थिति  यह  है  कि  पहले
 ्ः

 HF

 भरी  सत्यनारायण  जटिया  :  माननीय  भ्रध्यक्ष  जो  उत्तर  झाया  उसमें  कहा  गया
 है  कि  कानूनी  तौर  से  उसकी  मदद  करके  उसको  भुगतास  कर  दिया  जाए  ।  मेरा  प्रश्न  इससे  बनता

 एक  तो  यह  है  कि  जो  मजदूर  जमा  करता  है  और  जो  मिल  मालिक  जमा  करता  मिल-मालिक
 का  पैसा  तो  जमा  हुआ  है  और  उसको  तुरन्त  भुगतान  कर  दिया  जाना  चाहिए  किन्तु  ऐसी  भी  मिलें
 है  जो  बिलासपुर  की  मिल  जिनमें  मजदूर  का  हिस्सा  भी  उसमें  जमा  कराया  हुआ  भ्रमानत  में
 ख्यानत  हो  गई  ऐसा  जो  हिस्सा  मजदूर  ने  जमा  कराया  हुआ  ऐसे  भुगतान  में  विलम्ब  नहीं
 होना  10  वर्ष  तक  लगातार  मजदूर  का  जमा  हुआ  पैसा  उसको  भुगतान  नहीं  किया  गया  ।

 बंध  में  भी  निश्चित  प्रावधान  करने  की  भ्रावश्यकता  में  आप  के  माध्यम  से  मजदूरों  की
 ते  के  लिए  कोई  निश्चित  प्रावधान  किए  जाने  की  प्रार्थना  करता  हूं  ।

 ओर  पथन  सिह  घाटोबर  :  माननीय  मध्य  प्रदेश  की  किसी  मिल  क ेबारे  में  चर्चा  कर

 रहे  यह  मिल  भारतीय  कपड़ा निगम  ने  अधिग्रहण  कर  ली  मिल  का  भ्रधिग्रहण  करते  समय
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 उन्होंने  कहा  कि  भारतीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  मिल  के  अ्रधिग्रहण  करने  के  पश्चात्‌  पिछले  बकाया
 के  भुगतान  की  जिम्मेदारी  पहले  वाले  मालिक  की  होगी  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  बात  बहुत  साफ  थी  कि  इसमें  जो  भुगतान  मजदूर
 ने  किया  उसका  भुगतान  तो  निश्चित  होना  चाहिए  |  इसके  लिए  तुरन्त  कोई  कारंवाई होनी  चाहिए
 श्रौर  सैंटर  में  ऐसा  कोई  फंड  हो  जिसके  कारण  मजदूरों  को  राहत  मिल  सके  ।  ऐसी  बात  मैं  भ्रापके
 माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  .  .  श्री  दिग्विजय  सिंह  आप  बोलिए  ।

 श्री  सत्यनारायण  जठिया  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  जवा  रहे  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  जवाब  देना  चाहते  हैं

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो

 कुछ  कहा  है  में  उसमें  कुछ  जोड़ना  चाहता  हूं  ।  में  माननीय  सदस्य  से  इस  बारे  में  सहमत  हूं  ।  यह  गलती
 मिल  मालिकों  को  वजह  से  हुई  है  ।  जब  मजदूर  सेवा-निवत्त  होते  हैं  तो  उन्हें  प्रपनी  प्री  भविष्य  निधि
 प्राप्त  नहीं  होती  ।  उस  वक्‍त  उन्हें  बहुत  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ।  हम  मजदूरों  की  सहायता  करने
 का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  यहां  तक  की  अगर  किन्हीं  कारणों  से  मालिक  ने  घनराशि  जमा  नहीं  कर
 जो  यहां  बताए  गए  मजदूर  जब  भी  अपने  कार्य  से  सेवा-निवत्त  होता  है  तो  हम  विशेष  जमा  फंड

 से  कर्मचारी  का  भविष्य  निधि  का  हिस्सा  देते  हैं  ।  यहां  तक  कि  अगर  मिलें  भी  उनकी  भविष्य  निधि
 प्रंश  देने  में  चूक  कर  रही  हैँ  तो  हम  कम  से  कम  50  प्रतिशत  धनराशि  विशेष  जमा  निधि  में  से

 दी  जाती  है  ।  उस  सीमा  तक  मजदूरों  को  राहत  प्रदान  की  जाती  है  ।

 श्री  दिग्विजय  उद्योगपतिंथों  द्वारा  भविष्य  निधि  में  प्रबन्ध  के  भ्रंश  का  भुगतान
 न  करना  एक  रोजमर्रा  की  बात  हो  गई  है  ।  ऐसे  उदाहरणों  की  संख्या  बहुत  है  जहां  भुगतान  न  करने
 आर  अधिनिणंय  सम्बन्धी  मामले  अदालतों  में  लम्बित  पड़े  क्‍या  माननीय  मंत्री  इन  मामलों  को
 जल्दी  निपटाने  के  लिए  एक  विशेष  अनलत  अथवा  विशेष  न्यायाधीकरण  का  गठन  करेंगे  ।

 श्रो  पी०  ए०  संगमा  सच  है  कि  बकाया  राशि  बहुत  भ्रधिक  है  जो लगभग  96.  02  करोड़
 रुपए  है  ।  अगर  हम  भविष्य  निधि  की  कुल  धनराशि  देखें  तो  यह  केवल  एक  प्रतिशत  ही  बैठती
 यद्यपि  वास्तव  में  यह  राशि  96.  02  करोड़  रुपए  लेकिन  यह  कुल  धनराशि  का  केवल  एक  प्रतिशत

 स्थिति  यह  श्रम  मंत्रालय  कुछ  ऐसे  तरीके  अपना  रहा  है  जिनके  फलस्वरूप  बकाया  राशि
 का  वसूली  में  सुधार  हो  रहा  है  ।  जब  .  . .  .  .  .  .
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 श्री  पी०  ए०  संगमा :  वर्ष  1989-90 की  कुल  बकाया  राशि  98.  96  करोड़  रुपए  से  घटकर
 1990-91  में  96.  02  करोड़  रुपए  रह  गई  बकाया  राशि  में  कमी  हो  रही

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  विशेष  न्‍्यायाधीकरण  बनाएंगे

 श्री  पी०  ए०  संगसा  :  हमारे  वसूली  कार्यालय  हैं  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  मेरा  प्रश्न  लम्बित  मामलों  को  जल्दी  निपटाने  के  बारे  में  कुछ  मामलों
 में  आपराधिक  आरोप  तथा  वित्तीय  दायित्व  भी  बड़े  लम्बे  समय  से  ये  सभी  मामले  लम्बित  पड़े
 हैं  और  वह  भी  श्रम  की  कीमत  पर  ।  कया  माननीय  मंत्री  महोदय  ऐसे  मामलों  के  ज  निपटान  के

 लिए  एक  विशेष  भ्रदालत  अथवा  न्यायाधीकरण  के  गठन  पर  विचार  करेंगे  ?  यह  मेरा  प्रश्न  है  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  1990  से  हमने  वसूली  तंत्न  की  शुरुभ्रात  की  इससे  पहले  यह  वसूली
 वेष्य  निधि  संगठन  द्वारा  नहीं  की  गई  ।  यह  कार्य  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  राजस्व  अधिकारियों

 द्वारा  किया  गया  था  ।  शायद  यही  कारण  था  कि  वसूली  प्रक्रिया  बहुत  धीमी  थी  ।  ग्रब  हमारी  अपनी
 वसूली  तंत्र  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इसमें  थोड़ा  सा  सुधार  हुआ  है  ।

 डा०  देवी  प्रसाद  मजदूरों  द्वारा  भविष्य  निधि  में  दिया  गया  अंशदान  उनका
 पैसा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य  के  अभभव  से  यह  पता  चला  कि  नियोक्‍ता  भविष्य

 4  कमिश्नर  के  पास  मजदूरों  का  अंशदान  तक  जमा  नहीं  करते  ।  ञ्रतः  जब  मिल  बंद  हो  जाती  है
 अथवा  कम्पनी  बन्द  होने  की  स्थिति  में  होती  है  तो  मजदूरों  को  अपने  धन  से  वंचित  होना  पड़ता  है  ।

 भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अन्तगंत  ऐसे  नियोक्‍्ताओं  के  विरुद्ध  जो  मजदूरों  द्वारा  किए  गए
 अंशदान  को  भी  जमा  नहीं  अभियोग  चलाने  की  व्यवस्था  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहुंगा
 कि  वह  हमें  बताएं  कि  कितने  मामलों  में  ये  अंशदान  जमा  नहीं  कर।या  गया  तथा  कया  इन  मामलों  में
 कोई  अभियोग  चलाए  गए  तथा  कितने  मामलों  में  ये  मुकदमे  सफलतापूर्बंक  पूरे  हुए  व  कार्यवाही  भी
 की  गई  ।

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  जहां  तक  कपड़ा  मिलों  का  सम्बन्ध  है  इनमें  चककर्ताशरों  की  चार  श्रेणियां
 हैं  ।  इनमें  सबसे  पहले  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलें  हैं  जो  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यम  तथा  उन
 पर  बकाया  राशि  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  से  पहले  की  अभ्रवधि  की  दूसरी  श्रेणी  की  मिलें  जिनके  साथ
 हमने  समझौता  किया  है  तथा  उन्होंने  किश्त  के  श्राधार  पर  भुगतान  करना  शुरू  कर  दिया  अतः
 मुकहमेबाजी  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  तीसरे  प्रकार  की  मिलें  ऐसी  श्रेणी  की  हैं  जहां  हमने  ग्रभियोजन

 मिलें  घोषित  कर  दिया  गया  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  हम  अभियोग  नहीं  चला  सके  ।  चौथी  श्रेणी
 में  बे  मिलें  हैं  जो  उपरोक्त  तीन  श्रेणियों  के  भ्रन्तगंत  नहीं  ग्रातीं  और  हम  तदनुसार  ग्रभियोग  प्रक्रिया
 के  साथ  भ्ागे  बढ़  रहे  हैं  ।

 शो  शरद  दिघे  :  भ्रध्यक्ष  जवाब  से  यह  लगता  है  कि  ये  मिलें  मुख्यतः  तीन  श्रेणियों  में
 त भिलें  ]

 निगम  ने  इनका  श्रधिग्रहण  किया
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 भौर  फिर  उनसे  जवाब  भ्राता  है  कि जब  उस  मामले  में  दावा  किया  गया  था  दावों  को  प्राप्त

 नहीं  किया  जा  सका  ।  क्योंकि  पूर्व  मालिकों  द्वारा  जो  फंड  छोड़ा  गया  था  वह  पर्याप्त  नहीं  था  ।  जब  भी

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ढीमार  मिलों  का  भ्रधिग्रहण  करता  है  तो  ऐसी  बातें  हमेशा  होती  हैं  और  मेरा
 प्रश्न  यह  है  :  सरकार  कया  इसलिए  फिर  कानून  संशोधित  करने  पर  विचार  करेगी  ताकि  जब

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  इन  मिलों  की  परिसम्पत्ति  अ्रधिग्रहण  करे  तो  कम  से  कम  मजदूरों  को  भविष्य
 निधि  के  भुगतान  का  दायित्व  ले  तथा  आपके  उत्तर  से  यह  लगता  है  कि  आपके  पास

 वसूली  तंत्र
 परन्तु  यह  इतनी  कमजोर  है  कि  कुछ  मामलों  में  किश्तें  दी  जाती  हैं  तथा  अन्य  मामलों  में  भार

 दंड  संहिता  या  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  14  के  अधीन  मुकदमें  चलाए  जाते  हैं
 तथा  यह  लगता  है  कि  ये  तरीके  कमजोर  तथा  पूर्ण  रूपेण  प्रभावी  नहीं  है

 ।  क्या  यहां  भी  सरकार
 कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अधीन  प्राधिकारियों  को  और  अधिक  शक्तियां  देने  पर

 विचार  करेगी  ताकि  वसूली  भली  प्रकार  से  हो  सके  तथा  मजदूरों  को  उनकी  भविष्य  निधि  से  वंचित
 न  किया  जाये  ।

 क्री  पवन  सिह  घाटावर  :  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  के  बारे  मैंने  पहले  ही
 बताया  है  कि  वह  1989  से  पहले  होता  था  क्‍योंकि  उस  समय  यह  राजस्व  पर
 प्रधिभार  अरब  संशोधन  के  द्वारा  हमने  श्रधिभार  को  राजस्व  में  सम्मिलित  कर  लिया  है  ताकि
 मजदूरों  की  भविष्य  निधि  को  प्राथमिकता  मिले  ।  भ्रभियोज न  के  बारे  में  हमने  वर्ष  1990  में  एक
 वसूली  व्यवस्था  शुरू  की  है  तथा  हमने  एक  संस्थान  की  स्थापना  भी  की  है  जहां  हम

 वसूली  करने  के
 लिए  अपने  इन  अधिकारियों  को  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षण  देंगे  ।  हम  मिलों  के  होने  क ेकारण
 भ्रपनी  तरफ  से  प्री  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  मजदूरों  को  कोई  कठिनाई  न  हो  ।

 श्री  राम  नाईक  :  इतना  सब  करने  के  बाबजूद  क्या  कोई  ऐसा  एक  भी  मामला  है  जिसमें
 न्यायालय  द्वारा  किसी  व्यक्ति  को  लताड़  पिलाई  गई  हो  या  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  में  कोई  सजा  दी
 गई  हो  ? ध्अ

 श्रो०  पो०  ए०  संगमा  :  हमारे  पास  विस्तृत  भांकड़े  नहीं
 में  था तो  हमने  बहुत  सख्त  कार्यवाही  की  थी  ।

 है  परन्तु  जब  मैं  श्रम  मंत्रालय

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पूछ  रहे  हैं  कि  क्या  सजा  देने  में  ही  यह  समाप्त  हो  गई  ।

 श्री  पो०  एु०  संगमा  :  लेकिन  प्ब  मेरे  पाप्त  पर्ण  ब्यौरा  नहीं

 /  में  औौद्योगिक  ”

 *290.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  -

 क्‍या  उनकी  मंत्तालय  द्वारा  जारी  किए  गये  दिशा  निर्देशों  का  उड़ीसा  की  श्रौद्योगिक

 इकाईयों  ने  उद्योगों  की  स्थापमा  करते  समय  उल्लंघन  किया  जिसके  कारण  प्रदूषण  फैल  रहा

 17



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  5  1991

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  भौर

 उल्लंधनकर्ता  औद्योगिक  इकाईयों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  एक  विवरण

 सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  है

 चिवरण

 ओऔद्यागिक  इकाईयों  को  १रिचालन  के  लिए  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  सहमति
 लेनी  पड़ती है  तथा  सूचना  मिली  है  कि  उड़ीसा  में  झ्रौद्योगिक  इकाईयां  प्रदूषण  फैला  रही  हैं  ।

 उड़ीसा  में  श्रौद्योगिक  इकाईयों  से  विशेषकर  फ्लाई-ऐश  को  जमीन  पर
 फिनौल  तथा  बहिल़्रावों में  पारे  भौर  उत्सर्जनों  में  धूलकणों

 से  संबंधित  समस्याओ्रों  के  कारण  होता  है  ।

 प्रदूषण  के  निवारण  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कारंवाई  में  निम्नलिखित  शामिल

 1.  पर्यावरण  1986  के  तहत  बहिस्नाव  भौर  उत्सजंन  मानक
 निर्धारित  किए  गए  हैं

 2.  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  और  परिवेशी  जल  गुणवत्ता  मानीटररिंग  केन्द्रों  के  नेटवर्क
 स्थापित किए  गए  हैं

 3.  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तैयार
 किए  गए  हैं

 4.  बहिस्रावों  और  उछत्संजनों  के  विस्जनों  को  निर्धारित  सीमाशों  में  रखने  के  लिए  उद्योगों
 को  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के  लिए
 कहा  गया

 5.  भ्रत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  17  उद्योगों  के  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  राज्य  सरकारों
 के  परामर्श  से  एक  समयबद्ध  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  है  भ्रौर  इस  संबंध  में  एक
 अधिसूचना  जारी  की  गई  जिसके  अन्तगंत  प्रदूषण  फैलाने  वाली  इकाईयों  से
 31  1991  तक  निर्धारित  मानकों  का  पालन  करने  की  भ्रपेक्षा  की  गई

 6.  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  भौर  निर्माण  सामग्री  में  फ्लाई-ऐश  के  उपयोग
 के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  भौर
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 7.  सामूहिक  बहिल्लाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाईयों  के
 :  समूहों  को

 सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरु  की  गई  है  ।

 श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  प्रध्यक्ष  मैंने  भ्रपने  प्रश्न  में  विशेष  रूप  से  उन  उद्योगों  का नाम

 पूछा  था  जो  प्रदूषण  फैला  रहे  कया  मंत्री  महोदय  सदन  को  उन  उद्योगों  के
 नाम  बत  येंगे  जो  प्रदूषण

 फैला  रहे  हैं  तथा  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  प्रदषण  नियंत्रण  बोडं  द्वारा  जारी  किये  गये  दिशा-निर्देशों
 का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  भ्ौद्योगिक  इकाईयों  के  प्रदषण  की  निगरानी  रखने  का  कार्य  राज्य
 नियंत्रण  बोर्ड  का  है  तथा  वें  उद्योग  जो  दिशा-निर्देशों  का  उल्लंधन  कर  रहे  यह  सचना

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  पास  उपलब्ध  परन्तु  वे  उद्योग  जो  दिशा-निर्देशों  का  उल्लंधन
 कर  रहे  हैं  उनकी  एक  सूची  मेरे  नोटिस  में  लाई  गई  बे  उद्योग  हैं  :  तलचर  ताप  विद्युत
 ताप  विद्यत  भारतीय  उरबंक  एल्यमिनियम  ओरिकैम

 इस्पात  जय  श्री  कैमिकल्स  तथा  श्रोरिएन्ट  पेपर  मिल्स  इत्यादि  ।  इन्ही
 उद्योगों  के  नाम  हमारे  ध्यान  में  लाये  गये  हैं  तथा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  न ेउनके  साथ  आवश्यक
 कदम  उठाये  हैं

 थ्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  माननीय  मंत्री  ने  श्रपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  श्राठ  उद्योगों  में
 से  छः  उद्योग  भारत  सरकार  के  ग्रधीन  हमने  इससे  पूर्व  सवर्ण  रेखा  के  बारे  में  चर्चा  की  संबंधित
 उद्योगों  के लिए  इन  दिशा-निर्देशों  का पालन  करना  आवश्यक  इसके  भ्लावा  कई  निजी  उद्योगों

 ने  इन  दिशा-निर्देशों  को  माना  चूंकि  यह  प्रश्न  संसद  में  पूछा  जा  रहा  है  यह  कहने  का  कोई
 भ्रथे  नहीं  है  कि  इसका  सम्बन्ध  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  है  ।  .  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 क्या  मंत्री  महोदय  केन्द्रीय  सरकार  के  सीधे  नियंत्रण  के  अधीन  वाली  श्रौद्योगिक  इकाईयों  को  कोई
 निर्देश  जारी  करेंगे  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  महोदय  ,  कुछेक  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलान  वाले  उद्योगों  को  छोड़कर  निजी
 उद्योग  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  अ्रधीन  ग्राते  हैं  तथा  उन्हें  दिल्‍ली  आने  की  आवश्यकता  नहीं

 सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाईयों  को  भ्रनुमति  लेते  समय  हमसे  पर्यावरणीय  स्वीकृति  प्राप्त  करनी
 होती  है  ।  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योग  जो  इन  17  श्रेणीयों  में  आते  हैं  ऐसे  उद्योगों  पर
 नियंत्रण  करने  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्य  योजनां  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  तैयार  की  गई  थी

 पर्यावरण  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तगंत  एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  उनसे  31
 1991  तक  प्रदूषण  विरोधी  सभी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कहा  गया  है

 श्री  बल्‍लप  पाणिग्रही  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहंगा  कि  क्या
 यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  तथा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रक  बोडं  द्वारा  दिशा-निर्देश  जारी  करने  के
 बावजूद  भी  बहि:स्नाव  के  विसर्जन  के  माध्यम  से  प्रदूषण  फैलना  जारी  झ्रोरिएन्ट  पेपर  मिल  द्वारा

 जन  द्वारा  ब्रजराज  नगर  में  ईब  नदी  में  प्रदूषण  हो  रहा  इसी  प्रकार  से  भारतीय
 जो  कि  भारत  सरकार  का  एक  उपक्रम  है  के  कारण  तलचेर  में

 /
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 नदी  में  प्रदूषण  हो  रहा  है  ।  यह  सच  है  कि  चूंकि  इससे  संबंधित  दिशा-निर्देशों  का  उल्लंघन
 करने  पर  सजा  बहुत  कम  मिलती  है  इसी  कारण  लोग  इस  प्रकार  के  कार्यों  से  प्रदूषण  फैलाते  हैं  ?

 चूंकि  इसके  लिए  निर्धारित  दण्ड  बहुत  कम  है  तथा  चूंकि  सजा  श्ौर  जुर्माना  राशि  भी  बहुत  कम
 होती  है  भ्रतः  वे  उपचारात्मक  उपायों  पर  धन  व्यय  करने  की  उपेक्षा  उसी  प्रक्रिया  को  जारी  रखना

 प्रधिक  उचित  समझते  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  विचार  है  ?

 क्रो  कमल  नाथ  :  तलचेर  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  की  इकाई  के  खिलाफ  जल  प्रदूषण
 निवारण  तथा  नियंत्रण  तथा  वायु  प्रदषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  1981

 नहत  मकटमा  दायर  किया  गया  यह  एक  सच्चाई  है  कि  ओरिएन्ट  पेपर  मिल  के  विरुद्ध  भी
 गकायतें  प्राप्त  हुई  वहि:स्रावों  में  कुछ  रंग  भी  पाया  गया  जयश्री  कैमिकल्स

 ने  में  पारा  पाया  गया  यदि  इस  बारे  में  माननीय  सदस्य  हमें  कुछ  झौर  जानकारी  दें  तो
 मामले  की  कायंवाही  करने  में  ग्रत्यधिक  प्रसन्‍नता  होगी  ।  कुछ  दूसरे  मामलों  में  पारा  पाया

 गया  ओझोरिएन्ट  पेपर  मिल  के  मामले  में  विशेषरूप  से  कुछ  रंग  पाया  गया

 माननीय  महोदय  के  विचार  में  पर्यावरण  अधिनियम  इतना  कड़ा  नहीं  है
 यह सही  नहीं  पर्यावरण  सुरक्षा  अधिनियम के  श्रन्तगंत  अत्यधिक  कड़ी  सजा  निर्धारित  की  गई  है  ।

 हम  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कदम  उठाएंगे  ।

 श्री  शओोबल्लभ  पाणिग्रहो  :  कई  दशकों  से  प्रदूषण  फैल  रहा  है  तथा  उस  इलाक  में  तबाही  हो

 रही

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  इस  ओर  हमारा  ध्यान  आकर्षित  किया  हालांकि
 यह  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडे  के  अ्रधीन  है  तब  भी  घुंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  समवर्ती  अधिकार

 हैं  मैं  उस  भ्राधार  पर  इस  पर  गौर  करुगा  ।  हम  कारगर  कदम  उठाएंगे

 ओ  शंकरजी  बघेला  :  प्रध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रगर  मैम्बर  पालियामेंट
 कम्पलेंट  करता  है  कि  यह  इन्डस्ट्री  बहुत  पौलूशन  करती  राज्य  सरकार  का  पौलूशन  बोर्ड  करप्ट
 पौलूटेड  है  तो  सैन्ट्रल  गर्बनमेंट  उसकी  बात  नहीं  मानती  ।  क्‍या  ऐज़  सैन्ट्रल  गरवेनमेंट  हमारे  मैम्ब्रर
 पालियामेंट  की  कम्पलेंट  से  कोई  एक्शन  लेंगे  ?  दूसरा  क्या  किसी  एक्श्नन  की  वजह  से  कोई  कम्पनी
 क्लोज़र  या  बन्द  हुई

 ?

 श्रो  कमज  नाथ  :  मानमीय  सदस्य  का  जो  प्ारोप  है  मैं  इस  पर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  परन्तु
 उनका  जो  सुझाव  है  कि  सैन्ट्रल  पौलूशन  कन्ट्रोल  बोर्ड  को  इस  पर  भी  इन्टरवीन  करना  इससे
 मैं  सहमत  जहां  तक  यह  प्रश्न  है  कि माननीय  सदस्यों  की  कोई  प्रलग  कम्पलेंट  भ्राई  इस  पर
 एक्सन  जरूर  लिया  गया  ऐसे  कुछ  उदाहरंण  भी  .  .  .  .  .  .  ।
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 श्रो  कमल  नाथ  :  मैं  उनकी  चिन्ता  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  तथा  मैं  उन्हें  यह  झाश्वासन
 दे  सकता  हूं  कि  कुछ  कारंवाई  की  गई  है  तथा  झागे  भी  की  जायेगी  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  मेरे  ध्यान
 में  कोई  प्रदूषण  सम्बन्धी  मामला  लायेंग्रे

 श्री  अंकुशराब  टोपे  :  ऐसे  कई  उद्योग  हैं  जो  बिना  किसी  प्रदूषण  शोधन  संग्रंत्र  के  चल  रहे  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  सरकार  प्रदूषण  शोधन  संयंत्र  को  लगाना  अनिवाय कर  रही  है  ।

 .  अध्यक्ष  महोदव  :  वह  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  कई  कदम  उठाये  गये  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  परामर्श  किया  गया

 हम  और  भी  कई  कदम  इस  प्रकार  से  उठा  रहे  हैं  ताकि  उद्योग  पर  और  ज्यादा  नियंत्रण  रखा
 जा

 श्रो  लोकनाथ  चौधरी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  वर्ष  पूर्व  सरकार  के  ध्यान  में  यह  तथ्य
 लाया  गया  था  कि  अठारह  उद्योग  वातावरण  को  प्रदूषित  कर  रहे  हैं  तथा  इस  अवधि  के  दौरान
 भारत  सरकार  ने  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कदम  उठाया

 श्री  कमल  नाथ  :  17  अत्यधिक  प्रद॒षण  फंलाने  वाले  उद्योग  औद्योगिक  इकाई  नहीं  है  ।  वे
 उद्योग  उन  17  उद्योगों  की  एक  सूची  सरकार  ने  कदम  उठाये  हैं  तथा  एक  अधिसूचना  जारी
 की  गई

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  वे  किस  प्रकार  के  उद्योग  ग्रापको  उनका  उल्लेख  करना  है  ॥
 आप  उस  प्रश्न  को  टालने  का  प्रयत्न  मत  मेरा  प्रश्न  बहुत  स्पष्ट  उत्तर  भी  स्पष्ट  होना

 श्री  कमल  नाथ  :  प्रश्न  स्पष्ट  है  परन्तु  क्षेत्र  सीमित  है  ।

 श्री  लोकनाथ  चोंधरो  :  माननीय  मंत्री  जी  को  ईमानदारी  से  यह  कहना  चाहिये  कि  सूचना
 दी

 शो  कमल  17  ऐसे  उद्योग  हैं  जिनका  पता  डेड़  वर्ष  पूर्व  लगाया  गया  मुझे  खेद  है  कि
 मैं  इस  समय  सही  तिथि  नहीं  दे  सकता  प्रत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  इन  उद्योगों  के खिलाफ

 कारंवाई  की  गई  है  तथा  एक  अधिसूचना जारी  की  गई  है  तथा  उन्हें  समय  दिया  है  तथा  मैं
 माननीय सदस्य  को  आश्वस्त  करता हुं  कि  हम  इस  बारे  में  इससे  भी  भ्रधिक  कुछ  करेंगे  ।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  5  1991

 प्रश्नों  क ेलिखित  उतर

 पानो  से  फंलने  बाले  रोग  _
 #  289.  डा०  विश्वानाथम  कनिथी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बतानें

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संघ  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  पानी  से  फैलने  वाले  रोगों  में  वृद्धि
 हो  रही

 पर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  भौर  ऐसे  रोगों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  और  हैजा
 तीव्र  श्रतिसारीय  रोग  विषाणज  यकृतशोथ  और  आ्रान्त्र  ज्वर  जैसे  जल  वाहित
 रोगों  पर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  आंकड़ों  से  देश  में  इन  रोगों  की  घटनाओ्रों  की  बढ़ती  प्रवृत्ति
 का  संकेत  नहीं  मिलता  ।  निरन्तर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  भौर  राज्य/संघ
 प्रशासनों  को  जब  कभी  जरूरत  पड़ती  आवश्यक  सहायता  और  सलाह  दी  जाती  है  ।

 राध्ट्रीय  महिला  आयोग

 +  291.  श्रीमतो  सालिनो  भट्टाचार्य  :  क्या  सानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  महिला  झ्रायोग  स्थापित  करने  का  है  ;
 यदि  तो  क्‍या  उक्त  झ्रायोग  के  लिए  नियम  बनाने  के  लिए  इस  मामले  में  सक्रिय

 व्यक्तियों  भौर  राष्ट्रीय  महिला  संगठनों  से  परामर्श  किया  जा  रहा  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन  :  से  राष्ट्रीय  महिला  आयोग
 के  गठन  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 फ्रोडमਂ  परियोजना

 +292.  292.  डा०  ए०  के०  पटेल  श्रो  शंकर  जो  क्या  मानव  संसाधन  घिकास  मंत्रों  यह
 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  ऐतिहासिक  भनुसंघान  परिषद  ने  फ्रीडमਂ  परियोजना  कब  शुरु
 की

 इस  परियोजना  पर  भ्रभी  तक  कितनी  राशि  व्यय  की

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  होनी
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 इस  परियोजना के  कितने  खंडों  का  मुद्रण  ग्रब॒  तक  किया  जा  चुका  भौर

 इस  परियोजना  को  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधन विकास  मंत्री  अर्जुन  :  20  1973  को  ।

 188  लाख  रुपये  ।

 परियोजना  1980  म॑  पूरी  हो  जाने  की  सम्भावना

 एक  खंड ।

 3  1994

 महिलाओं
 एवं  बच्चों  के  कल्याणाथ  योजनाएं

 *  293.  थ्रो  राजवोर  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  दौरान  महिलाओं  एवं  बच्चों  के  कल्याणार्थ  कौन  सी  नई  योजनाएं
 सरकार के  विचाराधीन  हैं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  गृहणियों  को  कोई  विशेष

 राहत  देने  का  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  सरकार  महिलाझों भौर  बच्चों
 के  विकास  के  लिए  कुछ  नए  कार्येक्रम  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रही  इनमें  महिलाओो ंके विकास
 के  लिए  समेकित  महिलाओं  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  ऋण  कोष  की  स्थापना  और  महिला
 अधिकार  भ्रायुक्त  के  कार्यालय  की  स्थापना  शामिल  हैँ  जिनसे  गृहणियों  सहित  सभी  श्रेणियों  की  पात्र

 महिलाएं  लाभान्वित  चुने  हुए  ब्लाकों  में  किशोर  लड़कियों  को  भी  कवर  करने के  लिए  समेकित
 बाल  विकास  सेवा  योजना  का  विस्तार  किया  जा  रहा

 गंदी  बस्तियों  के  लिए  गर-सरकारो  संगठन

 +294.  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  भी  बो०  श्ोनिवास  प्रसाद  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  गंदी  बस्तियों  की  बढ़ती  हुई  समस्या  से  निपटने  के  लिए
 गैर-सरकारी  संगठनों  से  भ्रनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या



 प्रन्‍्नों  के  लिखित  उत्तर  5  1991

 क्‍या  ऐसी  परियोजनाश्रों का  समन्वग्न  करने और  उनके  लिए  वित्तीय  सहायता
 देने  के लिए  राजी  हो  गया  ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  शोला  कौल  )  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सलम  विंग  ने  दिल्ली  में  झग्गी  झोपडियों  की  विकट  समस्याओं
 से  निपटने के  काये  में  उसके  साथ  मिलकर  कार्य  करने  के  लिये  मैर-सरकारी  संगठनों,स्वैच्छिक संगठनों  /
 धर्मार्थ  ट्रस्टों  से  अनुरोध  किया  है  ।

 एक  विज्ञापन  के  प्रत्युत्तर  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्‍लम  विंग  को  गैर-सरकारी

 संगठनों  |स्वैच्छिक  संगठनों  ट्रस्टों  से  52  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  जांच  के  पश्चात  20
 सरकारी  संगठनों/स्वैच्छिक  संगठनों  ट्रस्टों  संलग्न  विवरण  के  को  उपयुक्त  पाया

 हां

 शृग्पी-झोंपड़ी  समूहों  में  कार्यरत  गैर-सरकारी  संगठनों  के  लिये  सहायता  कारयंक्रम  की
 व्यवस्था  करने  के  लिये  यूनिसेफ  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सलम  विंग  को  30  लाख  रुपये  की
 राशिदी

 विवरण

 गैर-सरकारी  संगठनों  का  नाम  प्रथम  किश्त  के
 लिए  प्रस्तावित

 राशि
 रुपये

 1.  आशा  सदन  1,00,796
 2.  आश्रय  1,05,  233
 3.  आल  नदिया  सेन्टर  फार  अबेन  एंड  ररल  रुवसपमेंट  63,026
 4.  बटरफ्लाईज  1,31,171
 5.  दिल्‍ली  कैथोलिक  आरंडियोसाईज  1,190
 6.  दीपालय  एजूकेशन  सेन्टर  1,06,  353
 7.  डी०  ए०  बो०  हालीगा  मेमोरियल ट्रस्ट  1,00,008
 8.  फोरे  1,11,376
 9.  गिल्ड आफ  सर्विसेज  1,03,754

 10.  हषं  1,01,479
 11.  लव  एंड

 केयर  1,22,866
 12.  राजीव  नीलू  कचवा  पब्लिक  चेरिटेबल  ट्रस्ट  1,16,723
 18.  इस्ट्रीज  स्रवीक्यि्  1,55,289
 14.  सारन  77,929
 18.  स्मिता  96,754
 16.  सेबा  भारतो  72,639
 4

 बिरेनट
 1,14,676

 व  गुप्ता  चैरिटेबल  ट्रस्ट  1,14,618
 19:  विवेकातन्द  केन्द्र  64,107
 20.  बेडनसडे  चैरिटी  कल्ब  97,497
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 दिललो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किया  गया  व्यय

 *#  295.  श्री  मदन  लाल खुराना  :  क्या  शहरी  विकास मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  विभिन्‍न

 विकास  भ्रौर  निर्माण  तथा  बागवानी  कार्यों  पर  कुल  कितनी  घनराशि  व्यय  की

 विकास  प्राधिकरण  के  कर्मचारियों  और  श्रमिकों  आदि  के  वेतन

 और  मजदूरी  आदि  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की  और

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मुख्य  स्कंध  के  सम्पूर्ण  कर्चारीवुन्द आदि  पर  वर्ष  1989-

 90  और  1990-91  के  दौरान  कुल  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  शीला  :  से  तक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  विभिन्‍न  विकास  संबंधी  निर्माण

 और  बागवानी  कार्यों  क ेलिए  किया  गया  व्यय  इसं  प्रकार  है  :--

 1989-90--277  ,  43  करोड़  रुपय॑

 1990-91-7330. 20  ,  #

 इन  आंकड़ों  में  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  काय॑  प्रभारित श्रम  पर  किये

 गये  क्रमशः  34.  00  करोड़  रुपये  और  36  करोड़  रुपये  शामिल  हैं  किन्त्‌  इसमें  स्लम

 लाटरी  और  बस  टमिनस  एस  बी  जिनकी  अलग  विशिष्टताएं  भौर  खाते  पर  किया

 गया  व्यय  शामिल  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मुख्य  स्कन्ध  के  भ्रधिकारियों  और  कयंचारियों

 श्रमिकों  को  छोड़कर  )  पर  वर्ष  1989-90  भौर  1990-91  के  दौरान  वेतन  और मजदूरी  के  रूप  में

 क्रमशः  29.  35  करोड़  रुपये  और  31.  27  करोड़  रुपये  का  व्यय  हुआ  ।

 वर्ष  1989-90  भ्रौर  1990-91  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  मुख्य  स्कन्ध  के  समग्र

 कर्मचारीदृन्द  प्रभारित  श्रमिकों को  छोड़कर  )  पर  क्रमशः  37.  4  करोड़  रुपये  और  38.  54

 करोड़ रूपये  बाग  व्यय  हुआ  |

 झा
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 आवास  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  फूलेटों  का  ड्रा  निकालना

 *296.  296.  श्री  रोशन  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आवास  1989”  के  ग्रन्तगंत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को

 कुल  कितने  आवेदनपत्र  प्राप्त

 क्‍या  तब  से  फ्लैटों  का  ड्रा  निकाल  दिया  गया

 यदि  तो  ड्रा  निकालने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 यदि  ड्रा  निकाला  गया  है  तो  सफल  आवेदकों  का  श्रेणी-वार  अ्लग-भ्रलग  ब्यौरा  क्या
 और

 (3)  सफल  आवेदकों  को  फ्लैट  कब  तक  आबंटित  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  शीला  :  अम्बेडकर  आवास  1989  के
 अन्तगंत  श्रेणी-वार  प्राप्त  ग्रावेदनों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 श्रेणी  आवेदनों  की  संख्या

 मध्यम  आय  वर्ग  7,193

 निम्न  आय  वर्ग  20,903

 जनता  9,922

 योग  38,018

 और  अम्बेडकर  आवास  योजना  में  दो  प्रकार  के  ड्रा  निकालने  का  विचार

 सफल  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  प्राथमिकता  सूची  तैयार  करने  के  लिए  तथा  फ्लैटों  के

 श्राबंटन  के  लिए/इनमें  से  भ्रभी  तक  कोई  भी  ड्रा  नहीं  निकाला  गया  है  श्रौर  फ्लैटों  का  आबंटन  नहीं
 किया  गया  यह  मुख्यतः  उच्च  न्यायालय  के  स्थगनादेश  और  आवेदनों  पर  कारंवाई  में  लगे  समय

 की  वजह  से  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 26
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 सभी  सफ्ल  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  1994-95  4-95  तक  फ्लेट  आबंटित  किए  जाने  की

 संभावना  है  ।

 अनुसूचित
 |  जनजातियों  पर  हुए  अत्याचार

 +  297.  श्री  राम  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  भ्रनुसूचित  जनजातियों/हरिजनों/प्रादिवासियों  पर  हुए  अत्याचारों

 के  कितने  मामले  गत  छः  महीनों  के  दौरान  दर्ज  किये  गये  प्रौर  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  भ्रत्याचारों  को  रोकने/कम  करने  के  लिए  कोई  नीति

 तैयार की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  संत्री  सोताराम  :  उपलब्ध  सूचना  पर  आधारित  दो  विवरण

 जाति  के  लिए  विवरण  तथा  जनजाति  के  लिए  विवरण

 संलग्न  है

 और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  पर  होने  वाले  भ्रत्याचारों  की  रोक

 थाम  के  लिए  अनुसूचित  जाति  भर  ग्रनुसूचित  जनजाति  1989
 पारित  किया  गया  इस  अ्रधिनियम  में  कठोर  दंडों  का  प्रावधान  अधिनियम  के  भ्रधीन

 चारों  के  मामलों  के  शीघ्र  परीक्षण  हेतु  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  जाते  हैं  तथा  विशेष  लोक  *

 झ्भियोजकों  की  नियुक्ति  की  जाती  इस  अधिनियम  में  अत्याचारों  के  शिकार  व्यक्तियों  के  लिए
 राहत  और  पुनर्वास  का  प्रावधान  भारत  सरकार  नागरिक  अधिकार  संरक्षण

 1955  और  अ्रनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  1989

 t  ही  के  क्रियान्वयन  के  खर्च  में  राज्य  सरकारों  के  साथ  बराबर  आधार  पर  (50:50)  हिस्सा
 बांटती  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  विरुद्ध  भ्रपराधों  को  रोकने

 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  विस्तृत  दिशा-निर्देश  जारी  किए  जा  चुके  हैं  जिसमें

 दण्डात्मक  भर  पुनर्वासात्मक  उपाय  शामिल  हैं  ।

 4
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 छोटे  और  मझोले  कस्बों  के  समेकित  विकास  को  योजना  के  अंतर्गत  जाजपुर  शहर  को
 शामिल  करना

 *2  98.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  की  श्रोर  से  जाजपुर  शहर  को  छोटे  और  मझौले

 शहरों  के  समेकित  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भर

 इस  बारे  में  संघ  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहूरो  विकास  संत्रो  शोला  :  जी  ।

 और  ४8वीं  योजना  भ्रवधि  के  दौरान  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  की  एकीकृत
 विकास  योजना के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  15  कस्बों  की  सूची
 इस  प्रकार है

 1.  जयपुर  रोड

 2.  जयपुर

 3.  केन्द्रपाड़ा

 4.  भाड़क

 5  «तितलागढ़

 6.  भ्रंगुल

 7.  परलाखेमुण्डी

 8.  गोपालपुर

 9.  भन्‍जा  नगर

 10.  रायागडा

 11.  नवरंगपुर

 12.  जापी

 13.  सुन्दरगढ़

 14.  झरसुगुडा

 15.  बारगढ़
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 राज्य  सरकार  ने  यह  भी  बताया  था  कि  इन  15  कस्बों  में  से  निम्नलिखित  6  कस्बों  पर
 मिकता के  क्रम  में  वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  दौरान  विचार  किया  जाएगा  :-

 1.  केन्द्रपाड़ा

 2.  बारगढ़|

 3.  गोपालपुर
 4.  जयपुर रोड

 6.  रायागडा

 इसलिए इन  6 कस्बों को  वर्ष  1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  चुना  गया  था
 तथा  स्वीकृति  आदेश  जारी  किए  गए  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  विद्यालयों  को  सम्बद्ध
 करना

 +299.  299.  श्री  पो०  सो०  भामस  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ने  दिल्‍ली  के  पचास  से  अधिक  विद्यालयों  को  सम्बद्ध
 करने से  मना  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 केरल  में  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  मान्यताप्राप्त  विद्यालयों  की  संख्या  कितनी
 है  और  वे  कहां-कहां  स्थित  और

 इन  विद्यालयों  में  शिक्षा  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्ज़न  :  से  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा
 बोर्ड

 )
 द्वारा  प्रदत्त  सूचना  के  दिल्ली  में  63  विद्यालयों  को

 शि०वो०  द्वारा  सम्बन्धन  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  क्‍योंकि  वे  के०मा०शि८बो०  के  सम्बन्धन  संबंधी
 उप-नियमों  की  शर्तो  को  प्रा  नहीं  और  केरल  में  50  विद्यालयों  को  के०  मा०  शि०  बो०  से
 सम्बंधन  प्राप्त  हो  गया  उन  विद्यालयों  की  अवस्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  गई  है

 के०मा०शि०बो०  से  सम्बद्ध  विद्यालयों  के  स्तर  में  सुधार  के  लिए  उठाये  गये  कदमों
 भ

 निर्म्नाः  वखित  शामिल  हैं  :-
 है

 (  )  एन  सी०ई०आरण०टी०  के  संशोधित  सकल  पाठ्यक्रम  तथा  पाट्य
 पुस्तकों  का  प्रयोग  ।

 (11)  विद्यालयों  को  के०मा०शि०बो०  के  सम्बन्धन  के  उपनियमों  के  अनुसार  शैक्षिक  तथा

 आधार-भूत  ढांचे  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  का  कड़ाई  से  पालन  अपेक्षित  ।

 (iii)  शैक्षिक  सहायता  सामग्री  उपलब्ध  करवाना  तथा  बोडं  द्वारा  ली  जा  रही  परीक्षाओं
 के  स्तर  को  विनियमित  करना  ।

 ््ि
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 विद्यालय  नाम  एवं  पता

 930  आर्य  केन्द्रीय  विद्या
 कुमार

 ब्लिवेन्द्रम

 9304  वी०  एस०  एस०  सी  केम्द्रीय
 सेंट  जेवियर  कालेज  पी०

 (  केरल  )-695586

 930  एन  ०  एस०  एस०  उच्च  ०  माध्यमिक
 एन०  एस  ०  एसं०  ल़िपुनियुरा  306

 306  चिन्मया
 लायम

 एस०

 एम०  ई०  एस०  राजा  आवासीय
 राजानगर
 पी०  ओ०  कालीकट  जार ०  ई०  सीं०
 जिसा  काजीकेडे  ,

 9307 307

 सेंट  मेरी  आवासीय  पब्लिक  स्कूल

 उरसूलाईन  माध्यमिक  विद्यालय
 पी०  ओ०

 )-678688
 या  विद्यालय

 जला-पालघाट

 एस०  डी०  वी०  अंग्रेजी  माध्यम  माध्यमिक

 )
 श्री  सत्य  साई

 कटालूर
 पी०  ओ०  जिला  माध्यमिक

 _  फ  ्  ्हफएफ७फ

 32
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 विवरण-जारी

 9315  चिन्मया

 9316  भारतीय  विद्या

 )-682019

 9318  डेल्टा  अध्ययत
 डाबर  शो
 कोचीन-68200व

 9319  शिवागरी  श्री  नारायण
 ओऔतनिवासपरम
 पी०  ओ०

 लक
 93930  मासश्मपन  वबच्चाल  4

 )

 धबन  विद्या
 भारतीय  विद्या  भवत

 9329  श्यास  विद्यापीठम

 9323

 33%
 9324  कोचीन

 682302,
 जिला  एरनाकुलम

 33
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 विद्यालय  नाम  एवं  पता
 कोड  सं०

 9327

 9329

 9330

 9331

 9333

 9334

 9336

 9338

 ३३39

 भारतीय  विद्या  भवन  विद्या

 पो०  ओ०

 होली  त्रिनिति

 पुजीकेडे
 चिन्मया

 अल-अमीन  पब्लिक

 )
 सांता  मारिया
 सांता  मारिया
 वल्लाचिरा  पी  ०ओ०

 )
 चिन्मया
 चिन्मया

 के०एम०एम०  इंगलिश
 पो०ओो०

 जामिया  हसानिया  पब्लिक
 एस०

 -

 मथा

 प्
 अंसर  अंग्रेजी
 अंसर  पे
 पी०ओ०

 सी०के०एम  ०एस  ०एस ०

 )
 नशे  ऋण  जा
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 विधरण--जारी

 विद्यालय
 कोड़े  सं०

 9340

 9341

 9345

 9332

 9344

 9343

 9342

 9346

 नाम  एबं  पता

 सबागिरी  अंग्रेजी  अंचल
 पी०्मो०  क्विलोन

 )
 सेवासदन  केन्द्रीय
 पवी०ओ०  गांधी  सेवा  पालघाट

 35561

 सेंट  एंघोनी
 अनाककल  पी  ०ओ  ०

 का  नी  राप्पल्खी  कोट्टायाम
 )-680507

 महात्मा  गांधी  पब्लिक  विद्यालय

 )

 वयापुरम  आवासीय
 दयापुरम  पो०ओ०  आर०  ई०  कालेज

 )
 बेरापसलचेरी  अंग्रेजी  माध्यम
 बेरपुलयेर  जिला

 बाप्परी  अंग्रेजी  माध्यम  विद्यालय
 पो०ओ०
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 विद्यालय  नाम  एंवं  पता
 कोर्ड  स ं०

 9347  बी०एम०एम०  बंग्रेजी माध्यम

 शोट्टायम
 )-686502

 9348  प्रेस  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  विद्यालय

 )
 9349  महात्मा  गांधी  मेमोरियल माडल

 बरकला

 9350.  एस०  एन०  विद्या

 9351  श्री  नारायण  पब्लिक

 )-689641

 9353  आर्मो प्राथमिक  _ द्वारा  डी०एस०सी  ०
 है  ब्माम  पु

 9352  मर  थोमा  अंग्रेजी  माध्यम
 कोजूनचे  4

 )-689641

 कर्सचारियों  के  प्रतिनिधि  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासी  मंडल  में  शामिल
 किया  जाना

 *301.  आओ  लोकनाथ  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री
 श्री  रामाअ्य  प्रसाद  |  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  अपने  शासी  मंडल  की  बैठक  में
 यह  निर्णय  किया  है  कि  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  और  इसके  शासी
 मंडल  में  शामिल  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  क्या  यह  तय  कर  लिया  गया  है  कि  ऐसा  किस  ढंग  से  किया  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 $6
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 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रतिनिधित्व  की  कार्य  विधि  संघों  के  प्रतिनिधियों  के  परामर्श  से  तय
 की  जाएगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  उनसे  सुझाव  मांगे  गए  हैं  परन्तु  उनमें  से  सभी  ने  :  अपने  सुझाव  नहीं
 भेजे  हैं  ।

 केरोय  विद्यालय  संगठन  के  लिए  संयुक्त  सलाहकार  तस्त्र
 +*  30  2.  डा०  सुधीर  राम  :  क्‍या  मानव  संसाधन  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  लिए  संयुक्त  सलाहकार  तंत्न  की  योजना  में  प्रस्तावित
 परिषद्‌  के  गठन  के  संबंध  में  उत्पन्न  गतिरोध  को  इस  बीच  दूर  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र
 )  की  योजना  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  जिसमें

 स्टाफ  की  ओर  से  सात  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करने  का  प्रावधान  स्टाफ  की  ओर से
 निधित्व  के  प्रावधान  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  संधों  के  प्रतिनिधियों  में  सहमति  की  कमी  रही  इस
 कारण  से  संयुक्त  सलाहकार  तंत्न  की  योजना  को  कार्यान्वित  करना  संभव  नहीं  हो  पाया

 खेल-कूद  को  बढ़ाया  देने  के  लिए  प्रोत्साहन

 *303.  श्री  तेज  नारायण  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  खेलकूद  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोत्साहन  देती  और

 यदि  तो  1990  और  1991  के  दौरान  दिये  गये  ऐसे  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  खिलाड़ियों  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिए
 गए  :--

 (i)  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  स्पर्घाओं  में  भाग  लेने  की  संभावना  वाले  खिलाड़ियों  को  मुक्त
 भोजन/आवास,  कोचिंग  और  प्रशिक्षण  देना  ।  इन  खिलाड़ियों  को  निजी  खेल  किट
 भी  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  प्रशिक्षण  शिविरों  में  भाग  लेने  के  लिए  आने-जाने  के
 रेल-भाड़े  की  प्रतिपूर्ति  भी

 की

 ३7  .
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 =  जज  नी

 (ii)  जो  खिलाड़ी  विश्व  एशियाई  एशियाई
 राष्ट्रमंडल  राष्ट्रमंडल  चैम्पियनशिप  जैसी  विशिष्ट  अन्तर्राष्ट्रीय

 स्पर्धाओं  में  पदक  जीतते  उन्हें  नकद/यूनिट  ट्स्ट  आफ  इण्डिया  प्रमाण-पत्नों  के  रूप
 में  विशेष  पुरस्कार  प्रदान  किए  जाते  जनवरी  1991  में  155  खिलाड़ियों  को
 कल  1,00,1 3,991  रुपए  के  विशेष  पुरस्कार  दिए  गए  थे  ।

 (111)  जूनियर  और  उप-जूनियर  स्तर  के  प्रतिभावान  लड़कों  और  लड़कियों  को  राष्ट्रीय
 चैम्पियनशिपों  को  2700  रुपये  तथा  राज्य  चैम्पियनशिपों

 को  1800  रुपए  प्रतिवर्ष  )  में  स्थान  अजित  करने  के  लिए  छात्नवत्तियां
 प्रदान  की  जाती  है  और  इसके  अतिरिक्त  जो  खिलाड़ी  अपनी  स्थिति  को  बनाए
 रखते  है  या  उसमें  सुधार  करते  उनकी  छात्रवृत्तियां  नवीकृत  भी  की  जाती

 (1५)  कालेज  तथा  विश्वविद्यालयों  में  प्रत्येक  उत्कृष्ट  खिलाड़ी  को  प्रतिवर्ष  3600  रुपये
 की  छात्रवृत्ति  प्रदान  की  गई  ।  जिन  खिलाड़ियों  ने  अपने  प्रदर्शन  को  बनाए
 रखा  या  उसमें  सुधार  किया  उनकी  छात्रवृत्तियों  को  नवीकृत  भी  किया

 (५)  मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  ट्राफी  अन्तर  विश्वविद्यालय  खेल  टूर्नामैन्टों
 में  सर्व-विजेता  विश्वविद्यालय  को  प्रदान  की  जाती  है  ।

 सभी  में  द्वितीय  ओर  तृतीय  विजेता  विश्वविद्यालय  को  क्रमशः
 50,000  25,000  तथा  10,000  रुपए  का  नकद  पुरस्कार  दिया  जाता

 विशिष्ट  खेल  विधाओं  में  द्वितीय  तथा  तृतीय  विजेता
 विद्यालय  को  प्रत्येक  खेल  विषय  में  क्रशः  50,000,  30,000  तथा  20,000
 रुपए  का,नकद  पुरस्कार  दिया  जाता

 (५1)  माह  जून  1990  में  वर्ष  1988  के  लिए  5  व्यक्तियों  को  अर्जुन  पुरस्कार  प्रदान
 किए गए  ।

 (vii)  जिला  खेल  दूर्नामैस्ट  में  विजेता  स्कूलों  को  9  विशिष्ट  खेल  विधाओं  में  उन  सभी
 जिलों  में  जहां  टूर्नामेंट  हुए  प्रत्येक  विधा  के  लिए  10,000  रुपए  का  नकद

 पुरस्कार  प्रदान  किया  जाता  है  1

 (viii)  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग  की  अध्यक्षता  में  एक  दल  गठित  किया
 गया  है  जो  खिलाड़ियों  को  शिक्षण  संस्थाओं  में  प्रवेश  तथा  रोजगार  के  लिए  दिए
 गए  प्रोत्साहनों  और  सुविधाओं  के  वर्तमान  स्तर  का  पता  लगाएगा  और  इस  संबंध
 में  एक  समान  नीति  का  सुझाव  देगा  ।

 (ix)  अपेक्षित  प्रक्रिया  में  छूट  देकर  सरकारी  रोजगार  के  लिए  कीतिवान  खिलाड़ियों
 पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 (5)  काभिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  ने  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  राष्ट्रीय  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  की  खेल  प्रतियोगिताओं  तथा  ऐसी  प्रतियोगिताओं  के  लिए
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 ---+--  जनययओ

 आयोजित  प्रशिक्षण  शिविरों  में  भाग  लेने  वाले  सरकार  में  सेवारत  खिलाड़ियों
 को  ड्यूटी  पर  समझा  जाए  ।  भारत  में  आयोजित  ऐसी  प्रतियोगिताओं  के  लिए
 उन्हें  रलगाड़ी  में  प्रथम  श्रेणी  से  याक्षा  तथा  भारत  से  बाहर  विदंशों  में  आयोजित

 हवाई अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  से  प्रतियोगिताओं  के  लिए  मितव्ययी  श्रेणी  द्वारा  हवाई
 जहाज  से  यात्रा  करने  की  मंजूरी  दी  जाती  सरकार  यात्रा  व्यय  वहन  करती  है  ।

 (50)  राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  की  खेल  प्रतियोगिताओं  में  उत्कृष्टता  प्राप्त  करने  के

 लिए  संबंधित  विभागों  को  सरकार  में  खिलाड़ियों  को  वेतन  वृद्धि  की  मंजूरी  देने
 के  लिए  अधिकृत  किया  गया  है  तथा  ये  एक  व्यक्ति  को  उसके  जीवन  में  5  से  ज्यादा
 नहीं  दी  जा  सकती  ।  ऐसी  मंजूर  की  गई  बेतनवृद्धि  उसके  सेवानिवृत्त  तक  उसी
 दर  से  लागू  परन्तु  यह  किसी  सेवा  मामले  जैसे  पदोन्नति  पर  वेतन  निश्चित

 सेवानिवत्त  लाभ  प्राप्त  करने  या  मंहगाई  भत्ते/नगर  प्रतिपूरति  भत्ते  आदि  के
 लिए  नहीं  गिनी  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  में  पट्टा  प्रणाली

 *  30  4.  श्री  कालका  क्‍या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  पट्टा  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अधिसूचना  कब  जारी  की  गई  थी  और तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 शहरी  विकास
 मंत्री  शीला  :  तथा  कतिपय  श्रेणियों  के

 घारण  अधिकार  को  पूर्ण  स्वामित्वाधिकार  में  परिवर्तित  करने  के लिए  आदेश  11  1901  को
 जारी  किए  गए  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  और  मुद्दे  जांचाधीन  है  ।

 जड़ी-बटियों  से  ”  का  इसाज

 +  305.  औमतो  डी०  के०  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  सिकंदराबाद  से  प्रकाशित  होने  वाले  27  1991  के
 डेक्कन  फ्रोनिकल  में  मेडिसिन  टु  कक्‍्योंर  एड्सਂ  शीर्षक  से  प्रंकांशित  समाचार  को  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  कया  इस  बारे  में  कोई  वैज्ञानिक  क्लिनिकल  परीक्षण  किया  गया  है  और
 बया  उसे  भ्रस्त  रोगियों  पर  बड़े  पैमाने  पर  आजमाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  और
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 देश  में  सिक्किम  प्रत्येक  राज्य  में  अब  तक  के  कितने  रोगी  होने  की
 खबर  मिली  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  ‘(st
 एम०  एल०

 :
 से  सरकार

 को  27  1991  के  डेक्‍्कन  क्रोनिकल  में  मेडिसिन  ट  क्योर  शीर्षक  से  प्रकाशित
 समाचार  की  जानकारी  मानव  रोगक्षमता  ह्वास  आई  संक्रमित  रोगियों  पर
 शिखा  जड़ी-बूटी  की  प्रभावकारिता  का  परीक्षण  करने  के  लिए  अभी  कोई  नैदानिक  परीक्षण  नहीं
 किए  गए

 देश में  30  1991  तक  एड्स  रोगियों  की  सूचित  की  गई  राज्यवार  संख्या  इस  प्रकार

 राज्य!संधराज्यक्षे  एक्स  रोगियों की  संद्या

 आरप्र  प्रदेश  1

 असम  1
 अष्ीगढ़  शासित  8
 दिह्ती  10

 गोवा  2

 गुजरात  1

 जम्मू  द कश्मीर

 केरस  2

 महाराष्ट्र  24

 मणिपुर  4

 पांडिचेरी  3

 राजस्थान
 तमिसनादु  ।
 उत्तर  प्रदेश  1
 पश्चिम  बंगाल

 सिन्किस  .

 68

 बिहार के  निर्धन  वर्गों  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूचो  मे ंशामिल  करना

 1521.  ओ  भोगेल्त्र  क्‍या  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  का  टाटमा  जैसी  बिहार  की  निर्धन  जातियों  को

 सूचित  जातियों की  सूची  में  शासिल  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 40
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 कल्याण  संत्री  सीताराम  :  और  संविधान  के  अनुच्छेद  34  (2)
 में  की  गई  व्यवस्था के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई भी  संशोधन  केवल
 संसद के  अधिनियम  के  माध्यम  से  ही  किया  जा  सकता

 (

 केन्द्रीय  होम्पोपंथी  अनुसंधान  परिषद्‌  का  अनुवान-सहायता-एकक

 1522.  श्रो  विश्वमाय  शास्त्रो  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :---

 क्या  केन्द्रीय  औषध  शोध  लखनऊ  में  केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  परिषद्‌
 का  एक  अनुदान-सहायता-एकक  था

 कया  यह  एकक  तीन  बर्ष  की  अवधि  के  लिए  स्थापित  किया  गया  था  और  अब  इसे
 बन्द  कर  दिया  गया

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  अंतिम  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  डो०  के०  तारादेबो  शिद्धाय  )  :

 हां  ।

 हां  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 खेती

 1523.  श्री  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 सातवीं  योजना  के  शुरू  में  और  इस  समय  कूल  कितने  क्षेत्र  पर  झूम  खेती  की  जाती  है
 और  इस  पर  कितने  आदिवासी  परिवारों  का  जीवन  निर्वाह  निर्भर  करता  है

 ऐसे  कितने  अदिवासी  परिवार  उन  स्थानों  पर  बस  गये  हैं  जहां  झूम  खेती  के  अन्तर्गत

 भूमि  पहले  से  विकसित  है  और  कृषि  उत्पादन  की  दृष्टि  से  ठीक  और

 सातवीं  योजना  अवधि  के  आरम्भ  से  अन्य  स्थानों  पर  बसे  हुए  आदिवासी  परिवारों

 की  संख्या क्या  है  और  उनकी  आर्थिक  स्थिति  कसी  है  ?  ;

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  कृषि  और

 सहकारिता  मंत्रालय  द्वारा  1983  में  झूम  खेती  के  सम्बन्ध  में  स्थापित  कृत्यक  बल  ने  अनुमान  लगाया
 गया
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 था  कि  राज्यों  में  622236  परिवार  प्रति  वर्ष  9956  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  झूम  खेती
 करते  उपलब्ध  सूचना  के  झूम  खेती  के  नियंत्रण के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीम

 के  तहत  नौ  राज्यों  में  26532  परिवारों  को  फिर  से  बसाने  के  लिए  चुना  गया  जिस  पर  कुल  अनु
 -

 मानित  लागत  174  करोड़  रुपये  इस  स्कीम  को  लागू  करने  के  लिए  1987-88 से  1990-
 91  तक  की  चार  वर्षों  की  अवधि  में  नौ  राज्यों  को  केन्द्र  द्वरा  50.  9  करोड़

 रुपये की  सहायता  दी
 गई  परिवारों  को  फिर  से  बसाने  का  कार्य  विभिन्‍न  चरणों  में  है

 राजस्थान  में  महिलाओं  को  शिक्षा

 1524.  ओ  राम  नारायन  वेशबा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  नारी  शिक्षा  के  मामले  में  रास्थान  सबसे

 पिछड़ा  राज्य

 क्या  इस  प्रकार  से  पिछड़े  राज्यों  में  नारी  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  संघ  सरकार
 का  और  अधिक  वित्तीय  सहायता  देने  तथा  विशेष  योजना  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सासथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  हां

 और  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  ही  महिलाओं  में  साक्षरता  दर  बढ़ाने  के  लिए

 वृत्ति  और  प्रारंभिक  वाल  क्रेडों  और  के  माध्यम  से  सहायता  सेवा
 दी  जा  रही  इसके  अतिरिक्त  प्राथमिक  स्कूलों  में  और  अधिक  अध्यापिकायें  नियुक्त  की  जा  रही
 हैं  तथा  लड़कियों  के  लिए  अलग  शौचालय  सुविधायें  प्रदान  की  जा  रही  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े
 राज्यों  में  केवल  लड़कियों  के  लिए  स्थापित  अनौपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  का  वित्त-पोषण  केन्द्र  और
 राज्य  सरकार  द्वारा  90:10  के  अनुपात  में  किया  जा  रहा  आंध्र  बिहार  और  राजस्थान

 में  विदेशी  सहायता  से  महिलाओं  की  शिक्षा  के  लिए  पृथक  घटक  सहित  विशेष  परियोजनायें  भी
 चलाई  जा  रही  हैं  ।

 41

 नीदरलैंड  की  शत  प्रतिशत  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  के  10  जिलों  में

 1989  में  महिला  सभाख्या  नामक  परियोजना  प्रारम्भ  की  परियोजना  का  उद्देश्य
 सहिला  संघों  के  माध्यम  से  सम्बन्धित  गांवों  में  महिलाओं  को  शिक्षा  के  लिए  एकत्र  करना
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 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  अन्तगंत  प्रोढ़  शिक्षा  महिलाओं  को  अधिक  से  अधिक
 शामिल  करने के  लिए  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  में  कम  से  कम  50%,  नामांकन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अधिक
 अधिक  महिला  शिक्षार्थियों  को  एकत्न  करना  ;

 शैक्षिक  अहंताओं  में  विधिवता  लाकर  बड़ी  संख्या  में  महिला  प्रौढ़  शिक्षा  कर्मियों  की  नियुक्ति

 महिलाओं  के  लिए  कार्यरत  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  बड़ी  संख्या  में  शामिल

 महिला  अध्यापिकाओं  का  विशेष  अभिविन्यास  और

 महिला  साक्षरता  और  महिलाओं  को  अधिकार  देने  पर  फिल्मों  का  निर्माण  और  प्रसारण  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  पात्न  कालेजों  को  तथा  पात्रता की  शर्तों
 में  ढील  देकर  महिला  कालेजों  को  विकास  अनुदान  देता  इसके  अतिरिक्त  महिला  छात्रावासों  के
 लिए  वि०अ०आ०  100%  अनुदान  देता

 कालेजों  में  प्रवेश  हेतु  अल्पसंख्यक  भाषा  समूह  द्वारा  चंदा  इकट्ठा  करना

 1525.  श्रो  जे०  चोक्‍का  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अल्पसंख्यक  भाषा  समुदाय  सांविधानिक  प्रावधान  का  लाभ  उठाते  भारी
 मात्रा  में  चंदा  इककठा  करके  इंजीनियरिंग  मेडिकल  और  अन्य  अंग्रेजी  माध्यम  के  कालेज  प्रारम्भ
 कर  रहे

 को

 यदि  तो  देश  में  अब  तक  उनके  द्वास  अल्पसंख्यक  भाषा  कालेजों  को  छोड़कर  कित  ने
 इंजिनियरिंग  मेडिकल  और  डिग्री  कालेज  प्रारंभ  किए  गए  हैं  ;

 क्‍या  संविधान  में  ऐसा  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  उन्हें  केवल  अपनी
 भाषा  और  धर्म  के  विकास  हेतु  संस्था  प्रारम्भ  करने  की  अनुमति  हो  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानघ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  अल्पसंख्यक  भाषा  समूह  प्रति
 व्यक्ति/बढ़े  हुए  शुल्क  पर  आधारित  इन्जीनियरी  और  चिकित्सा  सहित  कालेज  आरम्भ कर  रहे  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  अधिनियम  की  धारा  2  के  अन्तर्गत  अगस्त
 1989  की  यथास्थिति  के  अनुसार  मान्यता  प्राप्त  कालेजों  की  सूची  एक  प्रकाशित  दस्ताबेज  है  और
 संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 जाय  कलजजजणयाए
 चत्यामंगलम  स्थित  क्षेत्रीय  इंजोनियरी  कालेज

 1526.  भरी  ई०  अहमद  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 केरल  में  चत्थामंगलम  स्थित  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  कालेज  में  सुधार  करने  तथा  इसके
 विकास  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  विचार  और

 कया  सरकार  का  इस  कालेज  के  वर्तमान  शासी  निकाय  का  पुनर्गठन  कर  इसे  राज्य
 सरकार  से  असम्बद्ध  करने  का  भी  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजुंन  :  केन्द्रीय  सरकार  केरल के  श्रेत्नीय
 इंजीनियरी  कालीकट  को  इसके  विकास  के  लिए  अनुदान  प्रदान  करती  यह  कालेज  को
 प्रौद्योगिकी  तथा  प्रयोगशालाओं  के  उभरते  हुए  क्षेत्रों  मे ंसुविधाओं  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  भी  सीधे
 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  होम्योपेथिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  रोग  विषयक  अनुसंधान
 1527.  श्रो  थिजय  कुमार  यादथ  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  गत  छः  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  कुछ  रोगों

 के  बारे  में  किये  गये  अनुसंधानों  का  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ;
 क्या  उक्त  अनुसंधानों  के  सम्बंध  में  तैयार  की  गई  विस्तृत  रिपोर्टों  को  प्रकाशित  कर

 दिया  गया  और

 ग्रदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओर  1984  से  1990-91  के  वर्षों  के  दोरान  परिषद्‌  द्वारा  क्लिनिकल
 समस्याओं  पर  किए  गए  अध्ययनों  की  संख्या  भिन्‍न-भिन्‍न  वर्षों  में  26  से  लेकर  34  तक  भिन्‍न-भिन्‍न .

 इनमें  से  (8)  कलिनिकल  अनुसंधान  अध्ययनों  के  निष्कर्ष  निकाल  लिए  गए  हैं  और  उन्हें
 बाषिक  रिपोर्टों  में  प्रकाशित  कर  दिया  गया  है  ।

 स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  नवोदय  विद्यालय
 1528.  भी  सुशोल  चन्द्र  धर्मा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 क्या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  के  ऐसे  जिलों  में  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  करने  का

 विचार है  जहां  पहले  ये  विद्यालय  नहीं  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानथ  संसाधन  बिकास  मंत्रो  अर्जुन  और  नवोदय  विद्यालय  योजना
 में  प्रत्येक  जिले  में  एक  नवोदय  विद्यालय  की  स्थापना  की  परिकल्पना  की  गई  मध्य  प्रदेश  क ेकल
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 45  जिलों  में  से  29  जिलों  में  नवोदय  विद्यालय  खोले  जा  चुके  नवोदय  विद्यालय  खोलना  संबंधित
 राज्य|संघशास्ति  क्षेत्र  सरकारों  के  प्रस्ताव  वर  आधारित  होता  है  विद्यालय  खोलने  के  लिए

 निःशुल्क  30  एकड़  उपयुक्त  भूमि  और  पर्याप्त  भवन  तथा  अन्य  अवस्थापना  सुविधाएं  तथा  संसाधन
 उपलब्ध  कराने  होते  हैं  ।

 दिल्‍ली  विश्वर्षिद्यालय  के  अधोन  छात्रावासों  में  अनुसूचित  जातियों|अनुसूचित  जनजातियों  के
 विद्यार्थियों  क ेलिए  आरक्षण

 1529.  श्री  पोटर  जो  ०  मरबसिभांग  :  कक्‍ना  सानव  सेंसाधत  विकास  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों
 तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  स्नातकोत्तर  तथा  स्नातक  विद्यारथियों  के  लिए  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के
 ग्रधीन  विभिन्‍न  छात्रावासों  में  छात्रावास-वार  कूल  कितनी-कितनी  सीटें  आरक्षित  की  गई  थी  और
 वर्ष  1991-92  के  लिए  कितनी-कितनी  सीटें  आ्रारक्षित  रखी  गई  और

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अधीन  विभिन्न  छात्नावासों  में  वर्ष  उक्त  भ्रवधि  के  दौरान

 ग्रनुसूचित  प्रनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  स्नातकोत्तर  भ्ौर  स्नातक
 विद्यार्थियों  को  छात्रावास-वार  कूल  कितनी-कितनी  सीटें  आवंटित  की  गई  थी  तथा  वर्ष  1991-
 92  के  दौरान  कितनी-कितनी  सीटें  आवंटित  की  गई  हैं  ?

 मानव  संसाधन  घिकास  मंत्री  अर्जुन  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी
 गई  सूचना  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  स्नातकोत्तर  तथा  अनुसंधान  विद्यार्थियों  को  6  छात्रावासों
 जिनमें  938  सीटें  छात्रावास  में  प्रावास  प्रदान  करता  इन  छात्रावासों  में  रिक्त  सीटों  में  रे

 15%  सीटें  अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  के  लिए  तथा  7,  5९%  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्ों

 के  लिए  आरक्षित  की  जाती  छात्रावासों  में  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  कोई  आरक्षण  नहीं  है  ।

 झ्रवर  स्नातक  विद्यार्थियों  को  विभिन्‍न  कालेजों  द्वारा  प्रबन्धित  छात्रावासों  में  ग्रावास  प्रदान

 )  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  विश्वविद्यालय  द्वारा  नियंत्रित  स्नातकोतर
 छात्रावासों  में  अनु  ०जाति/भ्रनु  ०  जनजाति  के  विद्यार्थियों  को  भ्राबंटित  की  गई  छात्रावास  सीटें

 1989-90  1990-91
 छात्रावास  का  नाम  वजन  -५+

 _  अनु०  आति  अनु०
 जनजाति  अनु०  जाति अनु०जनजा/त

 ग्वायर  हाल  5  5  5  8
 जबली  हाल  6  7  5  2
 स्नातकोतर

 महिला
 त्रावा  9  6  9  7

 स्नातफोतर  छात्रावास  9  52  9  53

 अंतर्राष्ट्रीय  विद्या  भवन
 10  3  4  3

 छात्राबास  7  3  4  9

 क्योंकि  प्रवेश  प्रगति  पर  में  भ्रमु०  जाति|अ्नु०  जनजाति  के  विद्यार्थियों  को
 आवंटित  की  गई  छात्रावास  सीटों  की  सही  संख्या  बताना  संभव  नहीं  है  ।
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 अनन्तपुर  जिले  में  नवोदय  विद्यालय  ओर  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना

 .  1530.  श्री  गंगाधर  सानी  पल्‍लो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  अनन्तपुर  और  ग्रनन्तपुर  जिले  में  वर्ष  1991-92
 के  दौरान  नवोदय  विद्यालय  और  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  और  नवोदय  विद्यालय  की
 योजना  में  एक  जिले  में  एक  नवोदय  विद्यालय  खोलने  की  योजना  है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर
 जिले  में  पहले

 ही  एक  नवोदय
 विद्यालय

 चल  रहा  रेलवे  बोडड  ने
 भ्रनन्तपुर

 जिले  के  गुटी  में  एक
 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  तथापि  1991-92  के  दौरान  नए  केन्द्रीय  विद्यालय
 खोलने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 होम्पोपेथिक  दवाइयों  का  निर्यात

 1531.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 स्वदेशी  उद्योग  किस  तक  होम्योपैथिक  दवाइयों  जैसे  मदर-टिक्च तनूकृत
 बायो-केमिक  ग्रोलियां  आदि  का  निर्माण  करने  में  आ्रात्म-निर्भर  तथा  सक्षम  है

 क्या  उपर्थुक्त  उत्पादों  में  से  किसी  उत्पाद  देश  से  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;
 यदि  तो  स्वदेशी  उद्योग  की  वृद्धि  को  देखते  हुए  होम्योपैथिक  दवाइयां  के  निर्यात

 का  झौचित्य  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्ण्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो  ०के  ०  तारादेबी  सिद्धार्थ ):
 से  आज  की  विश्व  भ्रर्थ  व्यवस्था  में  जो  स्वयं  तेजी  से बदल  रही  है  शौर  राष्ट्रीय

 व्यवस्था  का  रुझान  विश्व  ग्र्थव्यवस्था  क ेसाथ  एकीकरण  की  शोर  बढ़  रहा  है  तथा  उद्योग  की
 रिक  निर्भरता  राष्ट्रीय  सीमाओं  को  पार  कर  रही  ऐसे  में  कोई  भी  झ्राधनिक  उद्योग  वास्तव  में
 आत्मनिर्भर  नहीं  हो  सकता  है  ।

 देश  में  होम्योपैथिक  उद्योग  विभिन्‍न  मदों  का  आयात  करता  है  और  निर्यात  भी  करता  है
 क्‍योंकि  वतंमान  नीति  के  अन्तर्गत  उनके  झ्रायात  ग्रथवा  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 एड्स  से  मुक्त  रक्त  उत्पाद

 1532.  श्री  अमल  दत्त  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  रक्त  उत्पादों  का  एड्स-मुक्त  होना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई
 उपाय  किए  हैं  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार ने  इन
 उपायों  का  प्रभावी  रूप  से  लागू  होना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई

 प्रभावी  निगरानी  तंत्न  बनाया  और

 यदि  केस  सीमा  तक  एड्स-मुक्त  रक्‍्त-उत्पाद  उपलब्ध  हो  पाएंगे  ?

 स्वास्थ्य  मौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो  ०के०  तारादेवो  सिद्धार्थ  )

 से  आऔषध  और  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  सा०का०नि०  संख्या
 दिनांक  11-7-89  के  द्वारा  संशोधन  कर  दिया  गया  है  जिसमें  विनिर्माताओं  के  लिए  एच  ०अ्राई०वी ०
 प्रतिपिण्डों  से  मत  होने  के  लिए  प्रत्येक  रक्‍त  यूनिट  के  नम॒ने  की  जांच  कराना  अनिवार्य  केवल

 वही  रक्‍त  जो  सुरक्षित  होता  रक्त  उत्पाद  के  विनिर्माग  हेतु  इस्तेमाल  किया  जाना  ऐसी  जांचें
 करने  की  तारोब  कस्टेनर  के  ले  वल  पर  भी  अंकित  की  जाएगी  ।

 कॉलेजों  में  रीडर  और  प्रोफेसर  का  पदनाम

 1533.  डा०  लाल  बाहादुर  रावल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1986  में  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  देखते

 हुए  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  कालेजों  के  वरिष्ठ  लेक्चरारों  को  रीडर  और  प्रोफेसर  का  पदनाम
 न  दिया  जाये  ;

 क्या  सरकार  का  इस  फैसले  पर  पुनविच।र  करने  तथा  कॉलेजों  के  वरिष्ठ  लेक्चरारों
 को  रीडर  और  प्रोफेसर  का  पदनाम  देने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  से  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  27-7-1988  को  घोषित
 मानों  के  संशोधन  की  योजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  वे  जो  वरिष्ठ  वेतनमान  में  8  वर्ष  प्रे
 कर  लेते  हैं  और  वे  मौजूदा  जिनकी  कल  16  वर्ष  अथवा  इससे  अधिक  की  सेवा  वे
 चयन  ग्रेड  लेक्चरार  3700--5700  रु०  बेतनमान  के  पद  पर  पदोन्‍नति/नियुक्ति  के
 पात्र  होंगे  ।  केवल  वे  ही  जिनके  पास  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पी०एच०डी०  की  डिग्री
 बे  रीडर  के  रूप  में  पदोन्नति  के  लिए  पात्  होंगे  ।  जिनके  पास  पी०एच०डी०  की  डिग्री  नहीं  है  परन्तु
 अन्यथा  निर्धारित  अपेक्षाएं  पूरी  करते  हैं  उन्हें  चयन  ग्रेड  लेक्चरार  के  रूप  में  पदनामित  किया  जाएगा  ।
 वे  पी०एच०डी०  की  डिग्री  प्राप्त  करने  के  बाद  अपना  नया  मूल्यांकन  करवा  सकते  हैं  भर  यदि  वे

 उपयुक्त  पाए  जाते  हैं  तो  उन्हें  रीडर  का  पदनाम  दिया  जाएगा  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 |

 अम्बेडकर  गांवों  का  विस्तार  करने  के  लिए  केरल  सरकार  को  वित्तीय  सहायता

 1534.  कर  कीड्डोफनाल  क्या  कंल्याण  मैंत्री  यह  बताने की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  भ्रम्वेडकर  गांवों  का  विस्तार  करेने  के  लिये

 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  है

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अम्बे  डकर  गांवों  में  सुधार  करने  के  संबंध  में  केरल  सरकार  को

 निर्देश  जारी  किये  हैं
 ;  और

 यदि  हां,तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 कल्याण  मंत्रो  सोताराम  :  और  जी  हां  ।  अम्बेडकर  ग्रामस्‌  के
 नाम  से  प्रसिद्ध  अनुसूचित  जातियों  की  झ्रादर्श  बस्तियों  क ेसमेकित  विकास  हेतु  1990-91  के  दौरान
 केरल  सरकार  को  8  लाख  रुपये  मजूर  किए  गए  थे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विद्यालयों  के  लिये  मध्याह्र  भोजन  कार्यक्रम

 1535.  श्री  एस०  एस०  आर०  राजेन्द्र  कुमार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बच्चों  के  लिए  मध्याक्ष  भोजन  कार्यक्रम  को  पूरे  देश  में  लागू
 करने का  है  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  योजना  का  नाम  स्वर्गीय  श्री एम०  जी०  रामचन्द्रन

 के  नाम  पर  रखने  का  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  समूचे  देश  में  स्कूली-बल्चों  के  लिए
 मध्याह्न  भोजन  कायंक्रम  को  क्रियान्वित  करने  का  फ़िलहाल  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 केस्द्रीथ  बक्‍फ  परिषद्‌

 1536.  थी  सैयद  शाहब॒द्दीत  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  वक्‍फ  अधिनियम  में  श्नौर  संशोधन  करने  का  है  ताकि  इसे
 केन्द्रीय  वकफ  परिषद्‌  श्रौर  मुस्लिम  सांसदों  के  कार्यंकारी  दल  की  सिफारिशों  के  श्नृसार  बनाया
 जा  सके  ;

 क्या  सरकार  का  वक्‍फ  अधिनियम  के  गैर-विवादास्पद  उपबंधों  को  लागू  करने  का
 विचार  है  ज॑सी  कि  विभिन्‍न  मस्लिम  संगठनों  झ्रौर  संस्थाओं  ने  मांग  की  है

 क्या  हरियाणा  सरकार  ने  पंजाब  वक्‍फ  बोर्ड  का  विभाजन  करने  की  मांग  की  है  ताकि
 राज्य  के  लिए  एक  पथक  वक्‍फ  बोड्  की  स्थापना  की  जा  सके  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  मंत्रों  सौताराम  केसरी  )  :  विभिन्‍न  तरीकों  से  वक्‍फ
 नियम  को  भर  आगे  संशोधित  करने  के  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 गैर  विवादास्पद  पाए  गए  प्रावधानों  अर्थात्‌  वकफ  1984
 की  घारा  66  तथा  66  )  को  लागू  किया  जा  चुका

 पंजाब  वक्‍फ  बोर्ड  हरियाणा  तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  तीन  भ्रलग-अलग
 बकक्‍फ  बोडों  में  विभाजित  करने  के  बारे  में  हरियाणा  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 पंजाब  वकक्‍फ  बोर्ड  के  भ्रधिक्रमण  की  भ्रवधि  31-10-1991  तक  बढ़ाने  का  निर्णय
 लिया  गया  है  ।

 प्रशिक्षार्थियों  के लिए  वृत्ति  और  वेतनमान

 1537.  श्री  हरिकवल  कया  श्रम्त  मंत्री  यह.बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बेरोजगार  युवकों  को  शिक्षु  1961  के  अन्तर्गत
 अद्धं-सरकारी  संस्थाओ्रों  और  प्राइवेटं  लिमिटेड  कम्पनियों  में  विभिन्‍न  पेशों  में  दो  से  चार  वर्ष  के  लिए
 व्यवहारिक  प्रशिक्षण  दिलाया  जाता

 यदि  तो  उन्हें  कितना  वृत्ति  दी  जाती

 क्‍या  कुछ  फर्मो  के  मालिक  ग्रवकाशों  के  बदले  वृत्ति  में  से  क्छ  राशि काट  लैतै

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वृत्ति  में  वृद्धि  करने  का  भौर

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 अस  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पवन  सिंह  :

 भश्रदा की  जा  रही  वृत्तिका  की  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 प्रथम  वर्ष  :---  290  रु०  प्रति माह
 हितीय  वर्ष  :--330 रु०  प्रति  माह

 तृतीय  वर्ष  :--380  रु०  प्रति  माह

 चतुर्थ  वर्ष  :---4  40  र०  प्रति  माह

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  फर्मों  क ेघोषित  अ्रवकाशों  के  लिए  ऐसी  कोई
 कटौतियां  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  नहीं  ।
 सरकार  केन्द्रीय  शिक्षुता  परिषद  फी  सिफारिश  पर  वृत्तिका

 में  संशोधन  पर  विचार  करती  वृत्तिका  में  वृद्धि  पर  विचार  करने  के  लिए  परिषद्‌  से

 कोई  सिफारिश  नहीं  आई

 शहीदों  को  स्मृत्ति  में  स्मारकों  का  निर्माण

 1538.  शभ्रो  साईमन  झरांडो  :  क्या  भानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  के  संथाल  परगना  के  अंतर्गत  पचकठिया  भौर
 कंचना में  देश  के  शहीदों  की  स्मृत्ति  में  स्मारक  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  स्थानों  पर  पर्यटन  संबंधी  कौन-कौन
 से  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  है  और  यदि  इस  संबंध  में  श्रभी  तक  कोई  कार्यवाही
 नहीं  की  गई  है

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  नहीं
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  आयवंदिफ  विश्वविद्यालय

 1539.  भ्री  पाला  के०  एम०  संथ्यू  :  क्‍्यः  स्वास्थ्य  ओरे  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कया
 सरकार

 को  केरल  में  इदुक्‍्की  वन  मण्डल  में  भ्रौषिधिक  पौधों  व  जड़ी-बूटियों  इत्यादि
 की  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्धता  की  जानकारी

 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;
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 क्‍या  सरकार  का  इदुक्‍्की  में  एक  आयुर्वेदिक  विश्वविद्यालय  झ्रारम्भ  करने  का  विचार

 (a).  .  यदि  तो  कब  तक  ;  और

 यदि
 तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  फल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०के  ०  तारादेबी  सिद्धार्थ  )
 *

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अ्रनसंधान  परिषद्‌  के  श्रधीन  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 त्रिवेन्द्रम  के  एक  औषधीय  पादपों  के  सर्वेक्षण  दल  ने  इदुक्की  जिले  के  वन  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  तथा
 इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  कई  औषधीय  पादपों  का  पता  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  ने  भी  सूचित

 है  कि  भारतीय  वनस्पति  विज्ञान  कोयम्बतूर  का  दक्षिण  सकल  इदुक्की  जिले  की
 ड़ियों  पर  अनुसंघान  कर  रहा  है  और  इस  श्रेत्र  में  श्रौषधीय  महत्व  के  बहुत  से  पादप  पाए  इस
 क्षेत्र  मे ंपाए  गए  कुछेक  महत्वपूर्ण  झौषधीय  पादप  इस  प्रकार  हैं  :--

 पिप्पली  तमाल  मोमोम  शालक-पर्णी

 ;  प्रश्नीपर्णी  बिलूव  ;  अग्निमंथ
 अशोक  केतकी  रोकस  कंटकारी

 जैम्धो  मुस्ता  रोटनडस  );  अ्रश्वगंध  सोमनी-फेरा  )
 ;

 शतावरी  रेगसरिसेमोसस  )  ;  अर्जुन  अर्जुन  )  ;  श्योनका  इंडिकम )
 गंभारी  ;  लंगली  विदरी
 भरिच  कटज  एण्टी  श्वेत  कटज
 टिक्टोरिओ  )  ;  निरगुंडी  नेन  इत्यादि  ।

 ॥॒

 से  इस  मंत्रालय  का  इस  समय  केरल  अथवा  कहीं  भी  कोई  आयुर्वेदिक
 विश्व  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रयोजन  के  लिए  बजट  योजना  में  कोई
 प्रावधान  नहीं  है  ।

 रक्‍त-बेकों  पर  निर्मंत्रण  पर  विधेयक

 1540.  श्री  मृत्युजय  नायक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  रक्त-बैंकों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  संघ  सरकार  का  कोई  विधेयक  लाने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्ालय में  राज्य  संत्रो  डो०  के ०  तारादेवो  सिद्धार्थ  ):

 और  देश  में  रक्त  बैंकों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  संघीय  सरकार  का  कोई  विधेयक

 लाने  का  विचार नहीं  औषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  रक्त  बैंकों  को विनियमित
 करने  के  लिए  एक  कानूनी ढांचे  की  व्यवस्था  है  ।

 दिललो  में  समता  स्थल  पर  फिया  गया  व्यय

 1541.  श्री  शिषशरण  वर्मा  :  क्‍या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिन्ली  में  बाबू  जगजीवन  राम  की  समता  स्थल  के  निर्माण  पर  कितना  व्यय
 किया  गया  है  ;

 निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 शहरी  घिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सरकार
 ने  समता  स्थल  का  विकास  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  इस  १र  कोई  खर्च  नहीं  हुआ  है  ।

 एस०  एस०  के०  एम०  कलकत्ता  में  और  अधिक  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  करामा

 ..  1542-  भरी  सत्मगोपाल  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  एस०  एस०  के०  एम०  कलकत्ता  में  भ्रद्चिल  भारतीय.आरयुविज्ञान  संस्थान

 नई  दिल्ली  के  ढांचे  के  अनुरूप  और  अ्रधिक  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय
 सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदिहां,तो  तत्संबंधी  ब्यौराक्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०के  ०  तारावेबी  :
 सरकार  ने  भ्राठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  के  पांच  ज़ोनों  में  पांच  चिकित्सा

 संस्थानों  के  कुछ  विभागों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  उन  संस्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  समिति
 नियुक्त  की  पश्निचम  सरकार  ने  एस०  एस०  के०  एम०  अस्पताल  कलकता
 को  बढ़ाने  क ेलिए  उस  समिति  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  समिति  ने  भ्रभी  तक  श्रथनीः  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 नहीं  की

 52



 14  1913  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 त्रिपुरा  में  मेडिकल  कॉलेज  खोलने  का  प्रस्ताव

 1543.  3.  श्रीमती  बिभ्‌  कुमारी  देवी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  *

 क्या  त्िपुरा  में  एक  मेडिकल  कॉलेज  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय सरकार  के
 घीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराडेवो

 उसर  प्रदेश  में  परिवार  कल्याण  ककस

 1544.  थ्रो  केशरी  ल/ल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह्‌  की  कृपा
 ,  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1990-91  के  लिए  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  का  क्‍या  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  था  तथा  इसकी  उपलब्धि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  को  कितनी  विक्तीय  सहायता
 दी  मई  और  इसमें  से  कितने  फ्रतिशत  का  उपयोग  किया  गया  ?  ह

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संबालय  से  राज्य  संत्री  डी०  के०  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  1990-91  के  दौरान  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों
 का  एक  विवरण  उपाबंध  में  दिया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  परिद्ार  कल्याण  कपयंक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वर्ष  1990-
 91  के  दौरान  890.  70  लाख  रुपए  और  सामग्री  दोनों  के  रूप  की  सहायता  प्रदान  की
 गई  इसके  अतिरिक्त  राज्य  को  बकाया  दावे  के  लिए  6,000  लाख  रुपए  की  राशि  भी  प्रदान की

 गई  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सूचक्ता  के  अनुल्ार उस  वर्ष  के  दौयात उनके  904

 लाख रुपए खर्च किए गए ।
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 विधरण

 थर्ष  1990-91  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  परिधार  कल्याण  कार्यक्रम  क ेलस्य  ओर  उपलब्धियां

 परिवार  नियोजन  तरीके/मातृ  एवं  1990-91  उपलब्धि  1990-
 शिशु  स्वास्थ्य  कार्यत्रम  91

 ू
 90

 मार्च  91)

 परिषार  नियोजन  तरोके
 1.  नसबंदी  785,000  439,  245
 2.  आई  यू  डी  निवेशन  1,535,000  1,579,715
 3.  प्रचलित  गर्भनिरोधक  उपयोगकर्ता  1,459,500  500  1,576,380
 4.  मुख  सेव्य  गोली  उपयोगकर्ता  224,900  213,336

 मात्‌  एंव  शिश्‌  स्वास्थ्य  कार्यकलाप

 (1)  रोगप्रतिरक्षण
 1.  गर्भवती  महिलाओं  को  टेटनस  के  टीके  5,043,360  3,885,000
 2.  बच्चों  को  डी  पी  टी  के  टीके  4,410,000  4,469,000
 3.  पोलियो  4,410,000  4,332,000
 4.  बीसीजी  4,410,000  4,269,000

 5.  खसरा  4,410,000  4,009,000
 6.  बच्चों को  डी  टी  के  टीके  3,041,642  2  2,728,000*
 7.  टी  टी  (10  बर्ष  )  2,591,028  1,983,000*
 8.  टी  टी  (16  वर्ष  )  2,478,375  375  1,569,000*

 :
 (11)  पोषण  को  कसी  से  होने  वाली  रक्‍्ताल्पता  को  रोकथाम  ह

 कुल  महिलाएं  4,145,  200  2,352,000*
 (=)  बच्चे  (1--5  वर्ष )  4,284,700  2,256,000*

 (311)  लिटसिन  कमी  से  होने  वालो  दष्टिहोनता को  4,639,400.._  1,180,000*

 में  )

 होगा
 तक  की  उपसब्धियां  ।

 हैदराबाद  में  हल्की  रेल  परिथहम  प्रणालो

 1545.  करी  जी०  शो सनाद्रीश्वर राव  :  क्या  शहरो  विकांस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  हैदराबाद  शहर  में  हल्की  रेल  परिवहन  प्रणाली  आरम्भ  करने  संबंधी
 प्रस्ताव  की  जांच  कर  ली

 34



 14  1913  )  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या  है और  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी

 है  ;  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम )  :  से  आन्ध्र  प्रदेश
 सरकार ने  हैदराबाद  और  बाद  के  युग्म  शहरों  में  हल्की  रेल  परिवहन  प्रणाली  आरम्भ  करने

 के  लिए  मैसर्ज  रेल  इण्डिया  टैक्नीकल  एण्ड  इकोनोमिक्स  सर्विसेज  लि०  द्वारा  तैयार  किया
 गया  तकनीकी  आधिक  व्यवहायंता  अध्ययन  प्रस्तुत  कर  दिया  है|  मैसर्ज  राईट्स  द्वारा  पता  लगाए
 गए  मार्ग इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  बालानगर  से  खेरताबाद

 (ii)  खेरताबाद  से  चार-मीनार

 )  मोजामजाही  माकिट  से  दिलसुखनगर

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  307  करोड़  रुपए

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  रिपोर्ट  में  दी  गई  विभिन्न  पूर्वंधारणाओं  के  बारे  में  अपनी  टिप्पणियां
 और  स्पष्टीकरण  देने  तथा  वित्त  आर्थिक  सहायता  घटक  और  परियोजना  की  आर्थिक
 व्यवहायेता आदि  के  बारे  में  अपनी  योजना  बताने  के  लिए  कहा  गया  इन  पहलुओं पर  राज्य  सरकार
 की  रिपोर्ट अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  इन  परिस्थितियों  में  इस  परियोज  ना  के  कार्यान्वयन की  सम्भावित
 तारीख  बताना  बहुत  ही  असामयिक  है  ।

 वि

 जयपुर  के  चारों  ओर  मुद्रिका  सेवा

 1546.  श्री  गिरधारी  लाल  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  जयपुर और  उसके  आस-पास के  क्षेत्रों  को  एक  मुद्रिका  रेल  सेवा  से  जोड़ने  के
 सरकार  का  कोई  योजना  बनाने  का

 विचार
 है  ;  और  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  घिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  .
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 |

 तमिलनाडु  में  विश्व  देंक  की  सहायता  प्राप्त  जल  आपूर्ति  परियोजना

 1547.  थ्री  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  तमिलनाइ  में  तिरूप्पुर  में  जल  आपूर्ति  के  संबंध  में  विश्व  बैंक  की  सहायता
 प्राप्त  एक  परियोजना  प्रारम्भ  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  पिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  तथापि
 राज्य  सरकार  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  तिरूप्पुर  नगर  4  नगर  पंचायतों  और
 44  गांव  पंचायतों  में  जीवन  बीमा  निगम  ऋण  सहायता  से  एक  जलापूर्ति  सुधार  योजना
 घीन  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छोटे  और  मझोले  शहरों  का  घिंकास

 1548.  भों  राजनाथ  सखोेमकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  विकाप्त  मंत्री  मह  बसाने  की  कृपा  करेंगे

 ह

 क्या  राष्ट्रीय  भहरीकरण  आयोग  ने  छोटें  जौर  मझोंले  शहसें  के  विकास  की  सिफारिंश

 की
 प्ौत यदि  तो  इन  शहरों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहर  थिकास  संत्रालय  राज्य  संत्री  :  हां  ।

 विवरण  |  और  11  संलग्न

 केन्द्र  द्वारा  प्रवरतित  लघु  तथा  मध्यम  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  छठी  योजना  में
 शक  की  गई  योजमा  के  अंन्तगंतत  आधारभूत  सुविधाओं  का  विकास  कंरने  कें  लिए  लघु  तथा  मध्यम
 कस्बों  को  सहायता  दी  गई  1990-91  तक  सहायता  दिए  गए  457  कंस्कों  में  वें  हैं
 जिनकी  शिनाख्त  प्राथमिकता  कस्बों  के  रूप  में  राष्ट्रीय  आयोग  हारा  की  गई  है

 शिनाख्त  किए  गए  कस्बों  में  शहरी  मूलभूत  सेवाओं  के  दायरे  का  विस्तार  किया  गया  है  ताकि

 शहरी  निर्धतों  को  स्वास्थ्य  व्सकि  जैसी  ससमाजिक

 सेवाएं  सुलभता  से  उपलब्ध  हो  सर्क  |  बेरोजगार  तथा  अन्य  रोजगार  वाले  शहरी  निर्घनों को  रोजगार

 मुहैया  कराने  के  लिए  नेहरू  रोजगार  योजना  भी  बनाई  गई  है  ।
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 श्ट्रीय  शहरीकरण  द्वारा  प्राथमिकता  विकास के  लिये  पता  लगाए गए  शहरों  की  सूची
 तालिका

 राज्यों तथा  संघ  राज्यों  की  राजघानियां

 ऋरमणसं०  शहर  राज्य/संघ' राज्य  क्षेत्र
 1  हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 2  ईटानगर  अरुणाचल  प्रदेश
 3  दीसपुर-गोहाटी  असम
 4  पटना  बिहार
 5  पणजी  न  गोबा
 6  गांधीनगर  गुजरात
 7  शिमला  हिमाचल  प्रदेश
 8  श्रीनगर  जम्मू तथा  कश्मीर
 9  जम्मू  वही

 10  बंगलौर  कर्नाटक
 11.  विवेंदरम  केरल
 12  भोपाल  मध्य  प्रदेश
 13.  बअम्बई  महाराष्ट्र
 14  शिलांग  मेघालय
 15  इम्फाल  मणीपुर
 16  एजबल  मिजोरम
 17  कोहिमा  -  नागालैंड
 18  भुवनेश्वर  उड़ीसा
 19  जयपुर  राजस्थान
 20  गंगतोक  |  सिक्किम
 21.  मद्रास  तमिलनाडु
 22  अगरतला  पुरा
 23  लखनऊ  उत्तर  प्रदेश
 24  कलकत्ता  पश्चिम  बंगाल
 25  पोर्ट  बलेयर  अप्डेमान तथा  निकोबर  द्वीपसमूह
 26  चण्डीगढ़  पंजाब  टथा  हरियाणा
 27  सिलवासा  दादर  तथा  नागर  हवेली
 26  नई  दिल्‍ली  दिल्ली
 29  कवारशी  लक्षद्वीप
 30  पांडिचेरी  पांडिचेरी

 टिप्पणी  शहरों  को  इसलिये  चुना  गया  है  क्योंकि ये  राज्यों व  संघ  राज्य  क्षेत्रों की  राजधानियां  हैं  ।
 नीतिक  शासन के  संघीय  ढांचे में  अपने  प्रशासनिक  कार्यों  के  कारण  ये  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  पात्र

 इन  शहरों  के  मामले  में  जनसंख्या  मानदण्ड नहीं  अपनाया  गया  दमन  तथा  दीव  1981  में  तत्कालीन
 संघ  राज्य  क्षेत्र  का  भाग  था  और  आज  भी  इसके  प्रशासक का  मुख्यालय  पणजी  नें  ही
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 तालिका

 1981  के  अनुसार  दस  लाख  से  अधिक  जनसंड्या  वाले  शहर  में  पहले  ही  लिये  गये  शहरों  के  अलावा  )

 क्रम  सं०  शहर  राज्य

 1  अहमदाबाद  गुजरात
 2  पूणे  महाराष्ट्र
 3.  नागपुर  बही
 4  कानपुर  उत्तर  प्रदेश

 टिप्पणो  —cs  मिलियन  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  को  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  शहरों  का  दर्जा  दिया  गया  है
 क्योंकि  वे  न  केवल  मिलियन  लाख  )  से  अधिक  बिन्दु  को  पार  कर  गये  हैं  परन्तु  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था
 में  उनका  अत्य।धिक  महत्व

 तालिका

 वे  शहर  जिनकी  जनसंम्या  2001  में  लाख  हो

 कऋ्रम०  स े०  शहर  जिला  राज्य

 1  विशाखापतनम  विशाखापतनम  आन्न  प्रदेश
 2  बिजयवाड़ा  तृष्णा  बही
 3  घनबाद  धनबाद  बिहार
 4  जमलेवपुर  सिहभूम  वही
 5.  रांची  रांची  वही
 6  बोका  रो  इस्पात शहर  धनबाद  वही
 7  सूरत  सूरत  गुजरात
 8  बड़ौदरा  बडौदरा  वही
 9  घारबाड़  धारवाड़  कर्नाटक

 10  कोचीन  अर्नाकूलम  केरल
 11  इन्दौर  इन्दौर  मध्य  प्रदेश
 12  जबलपुर  जबलपुर  बही
 13  ग्वालियर  ग्वालियर  वही

 दुर्ग  बही
 15  राउरकेला  सुन्दरगढ़  उड़ीसा
 16  लुधियाना  लुधियाना  पंजाब
 17  अमृतसर  अमृतसर  वही
 18  जोघपुर  जोधपुर  राजस्थान
 19  कोटा  वही  :
 20  कोयम्बतूर  कोयम्बतूर  तमिलनाडु
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 क्रम  सं०  शहर  जिला  राज्य

 21.  मदुरै  तमिलनाडु

 22  तिरुचिरापलली  तिदुचिरापलली  वही

 23.  सालेम  सालेम  वही
 24  वाराणसी  बाराणसी  उत्तर  प्रदेश
 25  आगरा  आगरा  यही

 26  इलाहाबाद  इलाहाबाद  वही

 27  मेरठ  मेरठ  वही

 टिप्पणी  :--  दस  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  सम्भावित  शहरों  की  यह  सूची  जनसंख्या  प्रक्षेपों  की  जनसांख्यिकी
 प्रक्रिया  पर  आधारित  यह  भी  नोट  किया  जाए  की  इन  शहरों  में  आथिक  तथा  जनसांख्यिकी  संवेग
 के  उदाहरण  मिले  सक्रिय  शहरीकरण  उत्पन्न  करने  के  लिए  इन  शहरों  में

 रोजगार  तथा  आथिक
 बिकास  उत्पन्न  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  जाने  परन्तु  साथ  हो  में  यह  सुनिश्चित करने  के
 लिए  कदम  उठाये  जाने  हैं  कि  शहरी  सुविधाएं  समाप्त  न  हों  ।  यह  विचार  किया  जाएगा  कि  कुछ  हद
 तक  इन  शहरों  ने  एक  मिलियन  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  के  लिए  काउपण्ट  गा  ट  की  भूमिका
 निभाई  है  परन्त  यदि  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  ये  शहर  वर्तमान  एक  मिलियन  से  अधिक  जनसंख्या  वाले

 ऐें  के  भाग्य  बने  जो  राज्य  का  हस्तक्षेप  आवश्यक  है  ।  संक्षिप्त  में  जबकि  इन  शहरों  को  समर्थन
 देने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाने  चाहिएं  तो  यह  पता  लगाने  के  लिए  का  रंवाई  की  जानी  चाहिए  कि
 इन  शहरों  में  प्रवसन  पर  नियंत्रण  लगाया  जाए  ।

 तालिका  ‘ey’

 आधिक  संवेग  उत्पन्न  करने  की  सम्भावना  वाले  अन्य  शहर

 क्रम  सं०  शहर  जिला  राज्य

 1  अंक्लेश्बर  भड़ौच  गुजरात
 2  मंगलौर  दक्षिण  खंड  कर्नाटक

 3  दुर्गापुर  बर्धमान  पश्चिम  बंगाल

 4.  हाल्दा  मिदनापुर  बही

 5  पारादीप  कटक  उड़ीसा

 6  कोरापट  कोरापट  बही

 7  डिबरुगढ़  लखीमपुर  असम

 टिप्पणी  की  आर्थिक  विकास  सम्भावना  का
 मूल्यांकन

 करने  के  लिये  आयोग  द्वारा  की  गई  सांडियकी
 प्रक्रिया  क ेआधार  पर  ये  शहर  तालिका  ,  में  नहीं  लिये  गये
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  5  1991

 तालिका

 ु  अवशिष्ट  शहरों  की  सूची

 ऋ्रम  सं०  शहर/कस्बा  जिला  राज्य

 1  बुद्ध गया

 ॥
 गया  बिहार

 2.  थानेश्वर--रुस्क्षेक्त  करुक्षेत्र  हरियाणा
 3  लेह  लद्ाख  जम्मू तथा  कश्मीर
 4  मैसूर  मैसूर  कर्नाटक
 5  जगदलपुर  बस्तर  मध्य  प्रदेश  हि
 6  पुरी  पुरी  उड़ीसा
 4  अलोगढ़  अलीगढ़  उत्तर  प्रदेश
 8  दाजिलिंग  दार्जालिग  पश्चिम  बंगाल
 9  ओऔलंपुर--शॉन्तिनिकेतन  बीरभूम  वही

 हिष्यणो  :--  यह  अवशिष्ट  शहरों  की  सूची  है  उद्देश्य  कुछ  शहरों  सहित  प्राथमिकता  शहरों  की
 सम्पुर्णता  जे  Tae  atghe en  meat aes  ४  ।

 राष्ट्रीय  प्राथमिकता  वाले  शहर

 तालिका

 आधिक  संबेग  उत्पन्न  करने  की  संभावना  वाले  शहर

 कम स॑०  शहर/नगर  जिला  राज्य

 1  गन्तूर  गन्तूर  आंध्र  प्रदेश
 2  बारंगल  वारंगल  वही
 3.  राजामुंदरी  पूर्वी  गोदावरी  वही
 4  बैलोर  बैलौर  वही
 5.  क्रनूल  कुरनूल  वही
 6  निजामाबाद  निजामाबाद  वही
 7  तिरुषति  चितूर  वही
 8  रुडापा  कुडापा  वही
 9  पश्चिमी  गोदावरी  बही

 खामम  वही
 )।  महबब  नगर  महबूब  नगर  वही
 12  करीम  नगर  करीम  नगर  वही
 13  आऔँगले  पराकसपफक्रे  वही
 14.  नैरासराषपेट  गुन्तूर  बही



 14  1913  )  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 क्रम  शं०  शहर/नगर  जिला

 नॉलगोंडा  आमप्न  प्रदेश
 मदनपलले  चितूर  वही
 आदिलाबाद  आाव्रिलाबाद  बही

 :8  धर्माबरम  अनन्तपुर  बडी
 सिदिषेट  मैदक  वही

 20.  दिगबोई  लखभीपुर  असम

 बिहार  शरीफ  नालंदा  बिहार
 22.  बेरमों  मिरधी  वही
 23.  पतरातू्‌  हजारीबाग  वही
 24.  देहरी  रोहतास  वही
 25  हमारी  बाग  हजा  री  बाग  बही
 26  बेगूसराय  बेगूसराय  वही

 गिरधी  गिरी  बही
 28  नरकतियागंज  पश्चिम  अम्पारन  वही
 29  नवसारी  बलसाड़  गुजरात
 30.  आनन्द  खेडा  वही

 हिमतनगर  साथरकंठ  वही
 32.  पानीपत  करनाल  हरियाणा
 33.  फरीदाबाद  फरीदाबाद  वही
 34  हिसार  हिसार  वही
 35  सोनीपत  सोनीपत  वहीं
 36  सिरसा  सिरसा  वही
 37.  जिन्द  जिन्द  वह्दी
 38  गुलबर्ग  गुलबर्ग  कर्नाटक
 39  दबनगेरे  दवनगेरे  बही
 40.  शिमोया  शिमोगा  बही
 4।  रामच॒र  रामचर  बही
 42.  तुमझुर  तुमक्र  वह्ढी
 43.  बिदार  बिदार  वही
 44  हरीहर  चिल्रदुर्ग  बढ़ी
 45  करबवार  उत्तरी  कल्ताड़  बड्दी
 46  बिन्र  जिच्र  केरल
 47  कल्मौर  कन्नौर  बही
 48  शोरनूर  पालाघाट  वही
 49  रायपुर  रायपुर  मध्य  प्रदेश
 50.  बिलासपुर  बिलासपुर  बही

 सतना  सतना  यही
 52  राजनन्दगांव  राजनन्दगांव  बही

 6
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 14  1913  प्रश्नों  के  लिखित

 क्रम  खं०  _  शहर/नगर  जिला  राज्य

 90.  बरेली  बरेली  उत्तरप्रदेश
 91.  गाजियाबाब  गाजियाबाद  यही
 92  मुरादाबाद  मुरादाबाद  बह्ठी
 93  गोरखपुर  गोरखपुर  वही
 94  मुम्जफरनगर  मुज्जफरनगर  यही
 95  हरिद्वार  सहारनपुर  बह्टी
 96  बुलन्दशहर  बलन्वशहूर  बही
 97  हसडह़ानी  नैनीताल  बड़ी
 98  उन्‍नाव  उन्‍लाब  बड्ढी
 99  ऋषिकेश  देहरादुत  बही

 100  मथुरा  .  मथुरा  वही
 101.  आसनसोल  वर्धमात  पश्चिम  बंगाल
 102  सिलिगुड़ी  दार्जलिग  बही
 109  क्षष्णनगर  नादिया  |  .  बही ;

 द्वारा  की  गई  सांझ्ष्यकी  प्रक्रिया  में  लक्ष्य  मानदण्डों  को  लागू  करके  इन  शहरों  तथा  नगरों  को टिव्यणो
 चुना  गया  20,000  से  जनसंख्या  बाले  नयरों  पर  बिचार  नहीं  किया  गया

 तालिका  ला

 30  प्रतिशत  और  उससे  अधिक  शहरी  जनसंख्या  वाले  जिलों  के  मुध्यालय
 बाली  सूची  में  लिये  गये  जिलों  को  छोड़कर  )

 ऋ०  सं०  शहर/नगर  जिला  राज्य

 1.  मछली  पटनम  क्र्ष्णा  आंध्र  प्रदेश
 2  जामनगर  जामनगर  गुजरात
 3  राजकोट  राजकोट  बही
 4.  भाषा  नगर  भावा  नगर  बड्डी
 5.  जूनागढ़  शूनागढ़  वही
 6  अम्बाला  अम्बाला  हरिमाणा
 2  बल्लारी  बल्लारी  कर्नाटक

 8  रतलाम  रतलाम  मध्य  प्रदेश

 9  जालंधर  जालंधर  पंजाब

 10.  अंजमेर  अजमेर  राजस्थान

 11  बीकानेर  बीकानेर  बही

 चेंगलपट्टू  तमिलनादु
 ___13  नतीक्मिरी  ७  ७?उऊउ

 ही
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 प्रश्नीं  के  लिखित  उत्तर

 क्रम  शंं०  शह  र/नगर  जिला

 14  तिसनेलबेली  तिरनेलबेली

 15.  देहरादून  देहरादून
 le  शांसी  झांसी

 17  दमण  दमण

 18  यमन  यमन

 19  माहें  माहे

 20.  कराईकल  कराईकल

 हिजली  :-
 तु  में

 री  ्रवमिकतए  की  हु  में  और  तामिका  “'

 5  1991

 वही

 के  अन्तर्गत  लिये  गये  शहर  गांमिन
 ।  ऐसे  शहरों  को  राज्यों  प्राथमिकता  शहर-घोधित  करने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  ऐसे  शहरों  मैं

 आधारभूत
 त  सुविधाओं

 का  समर्थन  करके  विकार
 बिस्तार  करने  में  उनकी  सहायता  करना  ताकि  बड़े

 प्रक्तिय
 में  तेजी  लाना  और  इससे  आथिक  आधार  में

 शहरों  में  प्रबसन  की  आवश्यकता  को  कम  किया  जा
 सके  ।  संक्षिप्त  में  क्षेत्र  के  भीतर  ही  प्रवसन  होगा  और  इससे  वास्तविक  झहरीकरण  में  सहायता
 मिलेगी  ।

 ताखिका  गे

 90 प्रतिशत  और  उससे  अधिक  ग्रामीण  जनसंख्या वाले  जिलों  के  मुख्यालय

 ऋ्रमसं०  भहर/नगर  जिला  राज्य

 1.  शिलचर  काचर  असम

 2  दिफू  मिकिर  हिल्‍्स  बही
 3.  घुबरी  गोलपारा  वही
 4  तेजपुर  दारंग  बह्ढी
 5  नौगांव  तौगांव  वही
 6  जोरहाट  सिबसागर  वही
 7  हाफूलौंग  उत्तरी  काचर  हिल्‍्स  वही
 8  ऑऔरमाबाद  औरंगाबाद  बिहार
 9  गषादा  नबादा  बही

 रोहतास  वही
 )।  छपरा  बही
 12  सखिवान  सिवाल  यही



 14  1913  3  )  प्रश्नों  के-लिब्िंत  उत्तर
 न

 कम  सं०  शहर/नगर  जिला  राज्य

 13.  गोपालगंज  गोपालगंज  बिहार

 14.  बतिहा  पश्चिमी  चंपारन  वही

 15.  मातीहरी  पूर्वी  चंपा रन  ;..  अही

 16  सरीतामढ़ी  ह  सीतामढ़ी ?  बहो

 17  मुज्जफरपुर  मुज्जफरपुर  ५  रही

 हाजीपुर  बेशाली  .  बड्डी

 19
 समस्तीपुर  समस्तोपुर  वही

 20.  दरबंगा  ५...  परबंगा  5  वही

 2।  मधुबनी  Pa  ुबनी  .  हो

 22.  सहरशा  _,  सहरशा  -..  ही

 23.  पुरनिया  ।  पुरनिया

 ह

 वही

 24  कटिहार  कटिहार  वही

 25  दुमका  संथाल  परगना  हर  ही

 26  डालटनगंज
 ng  सम  we  भही

 27  पालत्पुर

 |
 बरंस  कंठ

 .,  जरात

 28.  संडी  मंडो  लि  हिमाचल  प्रदेश

 29  धर्मशाला
 हर  कांगड़ा  बह्दी

 30.  अम्बा  चम्धा  यही

 31  ऊना  ऊना  वह्ठी

 32  बिलासपुर  बिलासपुर  वही

 33.  केलौंग
 /*

 लाहील और  स्पीति  वही

 34  हमीरपुर  :  '
 हमीरपुर  यही
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 प्रश्मों  क ेलिखित  उत्तर

 क्रम  सं»  शहर/नगर

 35  हंल्लू

 36  नाहम

 37.  पुलबामा

 38

 39

 कपवाड़ा

 डोडा

 40  उच्सपुर

 41.  कारगिल

 42.  कोटायम

 43.  मालापुरम

 44.  इंड्ृककी

 45  कलपेटूआ

 46  रायगढ़

 47  सियोत्री

 48.  पन्‍मा

 49

 50.  जाबुआ

 51.  राखब्ेन

 52.  मांश्सा

 53  बालाघाट  |

 रत्नापिरि

 हिमाचल  प्रदेश

 है  “  ।

 डर
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 )  भ्रश्मों  के लिखित  उत्तर

 क्रम  सं०  शहर/नगर  जिला  राज्य

 56  उखरुल  पूर्वी  मणिपुर  मणिपुर
 57  तलेमंगलौंग  पश्चिमी  मणिपुर  वह्ढी

 58  करोंग  सेनापति  उत्तरी  मणिपुर  यही
 59  विलियम  नगर  पूर्वी  गारो  हिल्स  मेघालय

 60  नोनगेस्टोइन  पश्चिमी  खासी  हिल्स  वही

 61  जोबई  जैतियां  हिल्‍्स  वही

 62  तुबेनसांग  टाउन  तुबेमसांग  नागालैंड

 63.  मौन  मौन  वही

 64  बालेक्बर  बालेश्बर  डड़ीया

 65.  बारीपाडा  «.  मयूरभंज  वही

 66  घेनकनाल  घेनकवाल  यही

 67  फुलबनी  फुलबनी  यही

 68  बोलनगीर  बोलनगीर  बह्ढी

 69  भवानी  पटना  का  लाहंडी

 a
 बही

 70.  आइमेर  बाड़मेरजु
 राजस्थान

 71  जालौर  जालौर  बही

 72  इंगस्पुर  डूंगरपुर  बह्दी

 73.  बांखबाड़ा  बांसवाड़ा  वही

 74  उत्तरी  सिक्किम  सिक्किम

 75  नामी  वक्षिगी  सिक्किम  वह्दी

 76  गयालसिंग  पश्चिमी  सिक्किम  बही

 77  धर्मपुरी  तमिलनाडु

 78  केलाशहर  उत्तरी  ब्विपुरा  खिपुरा

 79  उदयपुर  दक्षिणी  लिपुरा  यही

 80.  जौनपुर  जौनपुर  |  उत्तरप्रदेश

 gi  राय  बरेली  राय  वही
 82.  घोंडा  धघोडा  बी

 83.  बस्ती  बस्ती
 वही

 84.  वाराबाकी  बाराजांकी
 कही

 85.
 ह

 लखीमपुर  खैरी  खरी  यही
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 शहर/नगर  जिला  राज्य

 अलमोड़ा  अलमोड़ा  जत्तर  प्रदेश

 उत्तरकाशी  डत्तरकाशी  बह्ढी

 अमोली  अमोमी  बही

 नरेन्द्र  नगर  टेहरी  गढ़बाल  बह्ढी

 पिथोरागढ़  पिथोरागढ़  बहा

 पत्तेहपुर  फतेहपुर  बह्ी

 सीतापुर  सीतापुर  वही

 सुलतानपुर  चुलतानपुर  वह्दी

 बहराइच  बहराइच  बी

 बेला  प्रतापगढ़  भ्रतापगढ़

 दियोरिया  दियोरिया  यही

 आजमगढ़  आजमगढ़  बह

 बालिया  बालिया  यही

 पौड़ी  गढ़बाल  गढ़वाल  वह्टी

 बाजीपुर  भाजीपुर  बी

 बांक्रा  बांक्रा  पश्चिम  बंगाल

 मिवनापुर  मिदनापुर  बह्ढी

 पुरुलियां  पुरुलिया  बह

 सूरी  बिरभूम  ब्ढी

 कूच  बिहार  कूच  विहार  we  वही

 माल्दा  माल्दा  बडी

 मु्शीदाबाद  मुर्ीदाबाद  षहठी

 तेजू  शोहित  अरूणाचल  जदेश

 बोसडिला  बेस्ट  कामिंग  वही

 10:17:
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 i  नानक  न  a  की  नमन  पान भ33५33333+..>+3«+------ममण»

 टिप्कणी  सूची  उन  नगरों  को  है  जो  सामाजिक  तथा  पर्यावरणीय  आधार  पर  राज्य  स्तर  प्रर  प्राथ
 पान्न  यह  एंक  निरदर्शी  सूची  है  और  इसमें  संशोधन  का  प्रावधान  है  ।
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 मंडल  आयोग  द्वारा  दर्शाई  गई  पिछड़ी  जातियां

 1549.  भरी  संतोध  कमार  गंगधार  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  पिछड़ी  जातियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  मंडल  आयोग  ने  आरक्षण  सुविधा
 का  प्रावधान  किया  है

 क्‍या  सभी  पिछड़ी  जातियों  की  पहचान  कर  ली  गई  और

 क्‍या  इनमें  कुछ  ऐसी  जातियां  भी  शामिल  हैं  जो  अस्तित्व  में  ही  नहीं  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :  मण्डल  आयोग  द्वारा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की
 श्रेणियों  में  निर्धारित  की  गई  जातियों  और  समुदायों  के  नाम  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  भाग  11
 में  दर्शाएं  गए  हैं  जिसे  30  अप्रैल  1982  को  सभा  पटल  पर  पहले  ही  रखा  जा  चुका  है  ।

 मण्डल  आयोग  ने  रिपोर्ट  के  पैरा  12.  10  भाग  खण्ड  [)  में  इस  प्रकार  से

 आयोग  ने  अन्य  पिछड़े  बर्गों  की  राज्यवार  सूचियों  को  यथासम्भव  व्यापक  बनाने
 का  प्रयत्न  किया  तथापि  इस  बात  की  फिर  भी  सम्भावना  है  कि  पिछड़ों  के  रूप  में
 बद्ध  जातियों  के  अनेक  पर्याय  छट  गए  हों  ।  कुछ  जातियां  अनेक  पर्यायों  द्वारा  जानी  जाती

 हैं  जो  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्रों  में  भिश्व-भिन्न  हैं  और  उन्हें  पूरी  तरह  शामिल  करना  लगभग
 असम्भव  है

 तमिलनाडु  सरकार  ने  यह  बतलाया  है  कि  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  दिए  गए  कुछ
 समुदाय  1956  में  राज्य  के  पुनर्गठन  के  बाद  तमिलनाडु  में  हैं  ही  नहीं

 खंसद  सदस्यों  के  पोते|पोतियों  को  केस्त्रीय  विश्वालयों  में  प्रथेश  को  पाता

 1550.  श्रीमतों  गोता  सुखर्जो  :  क्या  मानव  संसाधत  जिकास  मंत्रो  यह  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संसद  सदस्यों  के  पोते/पोतियों  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के  तभी
 पात्न  जब  ऐसे  बच्चों  क ेपिता  की  मासिक  आय  एक  हजार  रुपए  से  अनधिक  होंगी  ;

 यदि  तो  इसका  औचित्य  क्‍या  है  तथा  यह  कहां  तक  संगत  और

 क्‍या  इस  शर्तें  को  हटाने  का  बिचार  है  ?

 मानव  संसाधन घिकास  संत्रो  अर्जुन  से  नहीं  ।  पात्ञता के  लिए
 यह  कोई  अंतभूति  शर्ते  नहीं है  केवल  प्राथमिकता  निर्ध/रण का  आधार  संसद  सदस्य
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 के  पोता-पोतियों  को  संसद  सदस्य  का  आश्रित  समझा  जाता  है  और  यदि  उनके  माता-पिताओं  की

 आय  प्रति  बर्ष  12,000  रु०  से  ज्यादा  नहीं  होती  तो  उन्हें  दाबिले  में  पहली  प्राथमिकता  दी  जाती

 है  ।

 दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मोस्चोगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  तथा  पोलिटेक्सिकों  का  खोला

 1551.  श्री  सज्जन  कुम्तार  :  क्‍या  सानथ  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  दिल्‍ली  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  1991-92  के  दौरान  ओऑद्योगिक
 प्रशिक्षण  संस्थान  तथा  पोलीटेक्नीक  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानथ  संसाधन  जिकास  मंत्नी  अर्जन  :  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 यमुना  नदी  का  प्रदूषण

 1552.  ओ  भगथाल  शंकर  राध्रत  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  यमुना  नदी  दिल्‍ली  और  आगरा  के  बीच  अत्यधिक  प्रदूषित  है  ;
 यदि  तो  उसे  प्रदूषण-रहित  करने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  क्या  कदम

 उठाए  गए  और  चालू  बर्ष  के  दौरान  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बर्यावरण  ओर  वन  मंज्ालव  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  दिल्ली
 और  आगरा  के  बीच  यमुना  नदी  के  अत्यधिक  प्रदूषित  क्षेत्रों  को  गंगा  कार्य  योजना  के  दूसरे  चरण  में
 शामिल  किया  गया  है  जिन्हें  उत्तर  प्रदेश  शासन  द्वारा  स्कीमों  की  लागत  में  हिस्सेदारी  के  लिए  सहमत
 होने  के  धाद  ही  हाथ  में  लिया  जा  सकेगा  ।  हि

 ie
 | के

 खतरनाक  व्यवसाबों  में  शाल  भमिक

 -1553.  आ»ओी  काशी  रास  राणा  हर  कि 5
 लो  बो ०  एल०  विजयराधथन

 क्या  अमर  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  खतरनाक  व्यवसायों  में  दस  वर्ष  स ेकम  आयु  के  बाल  श्रमिकों
 पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  बालक  श्रमिक  और  1986  में
 संशोधन  करने  का  है  ;

 ना
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 इस  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  बेरोजगार होने  वाले
 बाल  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पघन  सिह  घाटोबर  )  :  से  जोखिमपूर्ण  व्यवसायों
 में  दस  वर्ष  से  कम  आय  के  बाल  श्रमिकों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  बाल  श्रम  और

 19६6  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  खानों
 और  विभिन्न  जोखिमपूर्ण  व्यवसायों  में  14  वर्ष  से कम  आयु  के  बच्चों  के नियोजन  पर  पहले  से  ही
 प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  बाल  श्रम  से  संबंधित  कानूनों  के  कठोर  प्रवर्तत  के  अतिरिक्त  अन्य  कदम  भी
 उठाए  जा  रहे  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  स्वास्थ्य-देखरेख
 प्रशिक्षण  इत्यादि  के  विशेष  कार्यक्रमों  की  स्थापना  के  माध्यम  से  बाल  श्रम  की  बह

 पुनर्वास  की  परियोजनाएं  शामिले  हैं  ।

 ल्‍  की  कटाई

 1554.  भरी  के०  प्रध्ानी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  घन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  जंगलों  की  कटाई  के  लिए  नीलामी  बंद  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  गत  समय  में  किसी  राज्य  ने  जंगलों  की  कटाई  बंद  कर  दी  है  ;  और

 जा
 ना
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 बनी
 a  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्याषघरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  :  और  नहीं  ।
 1988  की  राष्ट्रीय  बन  नीति  में  व॒क्षों  की कटाई  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाने  की  व्यवस्था  नहीं  लेकिन

 इसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  प्रबंध  योजना  के  बिना  किसी  वन  में  कार्य  करने

 की.अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  और  बनों  से  प्र(।प्त  होने  वाले  प्रत्यक्ष  आ  थिक  लाभ  पर्यावरणीय
 स्थिरता  और  परिस्थितिकीय  संतुलन  के  लिए  बनों  के  महत्व  की  तुलना  में  गौण  समझे  जाएं  ।

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  किसी  राज्य  ने  अपने  सारे  बन  क्षेत्रों  में

 ब॒क्षों  की  कटाई  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाया  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  नागरिक  सुजिधाओं  में  सुधार

 .  1555.  भर  बो०एल०  शर्मा  :  क्या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 दा  *

 संपूर्ण  दिल्ली  में  और  विशेषकर  पूर्व  दिल्ली  में  नागरिक  सुविधाओं  में  सुधार  करने
 के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  तीन  वर्षो  के दौरान  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया
 गया  और  इसमें  से  वास्तविक  रूप  से  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ;
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 क्‍या  इसमें  पूर्व  दिल्‍ली  का  हिस्सा  बहुत  कम  रहा  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  और  पूर्व  दिल्ली  में  नागरिक  सुविधाभों  में  सुधार
 करने  हेतु  सभयबद्ध  कार्यक्रम  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाच॒लम )  :  से  संबंधित

 एजेन्सियों से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 समान  वेतन  ढांचा

 1556.  श्री  वी  एस०  विजयराघवन  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 केरल  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पूरे  दक्षिण  भारत  में  एक  समान  वेत्तन  ढांचा

 लागू  करने  का  अनुरोध  किया  है
 ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  कार्पवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिंह  :  और  केरल  सरकार
 दक्षिणी  राज्यों  में  कतिपय  परम्परागत  नियोजनों  में  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के
 अधीन  निर्धारित  न्‍्यनतम  मजदरी  में  असमानता  समाप्त  करने  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  से  अनुरोध  करती  रही  केन्द्र  सरकार  ने  समस्याओं  की  जांच  करने  के लिए  एक  समिति

 नियुक्त  की  समिति  ने  दक्षिणी  राज्यों  में  परम्परागत  नियोजनों  में  मजदूरी  में  एकरूपता  लाने
 के  लिए  1990  में  कुछ  सिफारिशें  की  ।  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 अनुसूचित  नियोजनों  में  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  करने  के  लिएं  केवल राज्य  सरकारों  को  शक्तियां
 प्रशन  करता  है  ।  दक्षिणी  क्षेत्र  की  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  इस  संबंध  में  आगे
 आवश्यक  कारंवाई  करें  ।

 खण्डोगढ़  में  नसबन्दयोी  ओर  नलंबन्दी  के  आपरेशन

 :  1557.  श्री  पवन  कुमार  बंसल :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिधार कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  चण्डीगढ़  में  नसबन्दी  और  नलवन्दी  के  वर्षबार  कितने  आपरेशन
 किए  गए  ;  और

 उक्त  बन्धीकरण  आपरेशन  कराने  वाले  दंपत्तियों  को  क्‍या  प्रोत्साहन  दिए  गए  ?
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 क्‍अआ_-ज-+  +तत  5

 स्वास्थ्य  ओर  परिचार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०के०  तारादेबी  :
 पिछले  तीन  वर्षो  अर्थात्‌  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  संघ  राज्य

 क्षेत्र  चण्डीगढ़  में  किए  गए  महिला  और  पुरुष  नसबन्दी  आपरेशनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  महिला  नसबन्‍्दी  पृरुष  नसबन्दी

 1988-89  2637  289

 1989-90  2107

 1990-91  2375  135

 )  )

 इस  समय  भारत  सरकार  आम  जनत  रिवार  नियोजन  अपनाने  के  लिए  कोई
 प्रोत्साहन राशि  नहीं  देती  नसवन्दी  कराने  वाले  सभो  व्यक्यों  को  मजदू री  की  हानि

 के  लिए  100 रु  की  राशि  प्रदान  की  जाती  है  ।  कुछ  राज्य  अपने  संसाधनों  में  से  कुछ  प्रोत्साहन
 प्रदान  करते  केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  कमंचारी  जो  तीन  या  इससे  कम  बच्चों  के  बाद  परिवार
 नियोजन  के  स्थायी  तरीके  अपनाते  एक  प्रोत्साहन  बेतनवुद्धि  और  उनके  द्वारा  ली  गई
 निर्माण  अग्रिम  राशि  पर  2  प्रतिशत  की  छूट  पाने  के  हकदार  नसबन्दी  के  लिए  विशेष
 आकस्मिक  छूटूटी  लेने  की  भी  अनुमति

 में  वन  भूमि  का  अन्य  उद्देश्यों  क ेलिए  उपयोग  करना

 1558.  श्री  उवर्यासह  राव  गायकवाड़  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  वन  भमि  को  अन्य  उद्देश्यों  के  लिए
 उपयोग  करने  हेतु  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  पेश  किए  गए  श्रनेक  प्रस्ताव  अभी  भी  लंबित  पड़े  हैं  ;
 और

 यदि  तो  इन  परियोजनाश्रों  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाएं  गए

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  10  मामले  लम्बित

 मामलों  का  तेजी  से  निपटान  करने  के  लिये  सभी  सम्भव  कदम  उठाए  गए  हैं  '
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 ee  -  ४  ि  उपज  अपन ननन  a  ०-८  बननननननननाननाायणएणए  "५  अलनननना लिन  मे  3  थे  ननन-ननक---+त++  ले  2००3०

 विद्यार्थियों  को  किताबें  उपलब्ध  कराने के  उपाय

 1559.  डा०  सौ०  क्‍या  मानथ  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिद्याथियों  को  दिल्ली  पाठ्य-पुस्तक  ब्यूरो  श्ौर  राष्ट्रीय  शैक्षिक

 अनुसंधान  शिक्षण  परिषद  द्वारा  प्रकाशित  कापियों  और  पुस्तकों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित
 गने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  और  राष्ट्रीय  शैक्षिक
 अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  की  प।ठ्य-पुस्तकों  की  मांग  और  आपूर्ति  की  स्थिति  की

 समय  पर  निगहबानी  की  जाती  है  ।  कक्षा  |  से  XI  तक  के  लिये  1991-92  के  सतत  हेतु  रा०
 शै०  अ्न॒०  प्र०  परि०  की  सभी  पाठ्य-पुस्तकें  प्रकाशित  हो  चुकी  हैं  और  बिहित  बिक्री  केन्द्रों  क ेमाध्यम
 से  वितरण  के  लिये  भेज  दी  गई  हैं  ।  रा०  शै०  ग्रन्‌  ०  प्र०  परि०  की  पाठ्य-पुस्तकें  सूचना  और  प्रसारण
 मन्त्रालय  के  प्रकाशन  प्रभाग  के  8  बिक्री  भंडारों  तथा  22  प्राईवेट  थोक  बिक्री  एजेन्टों  (13  दिल्‍ली
 संघ  शासित  क्षेत्र  के  लिये  तथा  9  भ्रन्य  नगरों  के  के  माध्यम  से  वितरित  की  जाती  रा
 शै०  प्र०  परि०  पाठ्य-पुस्तकों  की  झापूरति  के  लिए  विद्यालयों  द्वारा  दिए  गए  सीधे  भ्रादेशों  पर
 भी  पाठ्य-पुस्तकों  की  आपूर्ति  करती  है  तथा  नई  दिल्‍ली  स्थित  अ्रपने  परिसर  में  एक  बिक्री  काऊंटर
 भी  खोल  रखा  है  ।

 रा०  शै०  ग्रनु०  प्र०  परि०  से  प्राप्त  सूचना  के  अ्रनुसार  |  से  [1  तक  की  कक्षाओं  के  लिए
 क्षिक  सत्न  1991-92  के  लिये  छात्रों  को  समय  पर  पाठ्य-पुस्तकें  उपलब्ध  करा  दी  गई  थी  ।

 दिल्ली  पाठ्य-पुस्तक  ब्यूरो  द्वारा  प्रकाशित  पाठ्य-पुस्तकों  का  शिक्षा  निदेशालय
 दिल्‍ली  प्रशासन  ठ्वारा  मानीटर  किया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  प्राशसन  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  इस
 वर्ष  पाठ्य-पुस्तकों  की  कमी  की  उन्हें  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  भ्रौर  दिल्ली  पाठ्य-पुस्तक  ब्यूरो  लेखन  पुस्तिकाओों  का  निर्माण
 झौर  वितरण  नहीं  करते  हैं  ।

 _  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  अस्पतालों  द्वारा  कन्द्रीय  सरकार  स्व/स्थ्य  योजना  के  लाभाधियों  के  लिए  स्वास्थ्य  सेघाएं

 1560.  प्रो०  रास  कापसे  :  क्‍या  स्वास्थ्य ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  भर  में  कई  सरकारी  अस्पतालों  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के
 लाभाधियों  का  उपचार  किया  जाता  है  ः

 75

 ८)



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  5  1991

 ननननन  तल  नननानननानी नए  विन  ने  जनक  नी  जज  ++

 क्‍या  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  लाभाथियों  को  इन
 अस्पतालों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सेवा  के  एवज  में  दिए  जाने  वाला  भुगतान  अपर्याप्त  है  श्नौर  इसकी

 प्रतिपू्ति  समय  पर  नहीं  की  जाती  है  ;

 क्‍या  संघ  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  ग्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  :  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  डो  ०के०  तारादेबी  सिद्धार्थ  )  :

 हां  ।

 से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों
 को  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए

 सार्वजनिक  अस्पतालों  को  निर्धारित  दर  सूची  के  ग्रनुसार  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 अस्पतालों  के  बिलों  का  यथाशी प्र  निपटान  कर  दिया  जाता  है  लेकिन  विभाग  में  पर्याप्त  धन
 उपलब्ध  न  होने  की  हालत  में  कुछ  विलम्ब  हो  सकता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  आयुर्वे  दिक  औषधियों  को  उपलब्धता

 द्वारा लिखे गए  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रन्तगंत  अ्रायुर्वेदिक  श्रौषधालयों  के  डाक्टरों

 द्वारा  लिखे  गए  न्‌स्खों  पर  श्रौषधियां  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  हैं

 यदि  तो  इसके  काश्ण  क्‍या  हैं  ;

 क्या  उपलब्ध  न  होने  वाली  श्रौषधियों  के  मामले  में  बाजार  से  उनके  खरीदने  पर
 उस  धनराशि  की  प्रतिपूर्ति  की  व्यवस्था  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०के०  तारादेबी  :

 नहीं  ।

 ऊपर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 और  यदि  कोई  आयुर्वेदिक  दवाई  श्रौषधालय/ग्रायुवेंदिक  भंडार  में
 उपलब्ध नहीं  होती  तो  वह  स्थानीय  मांग  पर  अन  युर्वेदिक  स्थानीय  केमिस्ट  द्वारा  सप्लाई

 की जाती है । यदि स्थानीय केमिस्ट मांगी गई दवाइयों को सप्लाई करने में प्रसमर्य हो तो उन्हें लाभार्थियों द्वारा खुले बाजार से खरीदा जाता है और राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती 76
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 संरक्षण  1980  में  संशोधनਂ

 1562.  भरी  भुवन  चना  क्‍या  पर्यावरण  और  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वन  1980
 xs से  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  के  विकास  कार्यों  में  बाधा  पड़  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  वनों  के  संरक्षण  की  श्रावश्यकता  और  विकास  कार्यों  में  द्रतगति  के
 बीच  समन्वय  स्थापित  करने  हेतु  वन  भ्धिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  ;
 भझौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  धन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  मंत्रालय
 में  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  यह  ग्रारोप  लगाया  गया  है  कि  वन  1980

 विकास  कार्यों  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  बाधा  उत्पन्न  की ने

 भर  वन  1980  में  कोई  संशोधन  करने  के  प्रश्न
 पर  फिलहाल  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  भ्रधिनियम  के  तहत  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देशों
 में  यह  प्रावधान  है  कि  ट्रांसमिशन  लाइनें  और  पीने  के  पानी  की  आपूर्ति  के लिए  पाइप  बिछाने  के  ऐसे
 प्रस्तावों  जिनमें  पेड़ों  को काटना  न  पड़ता  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  सरलीकृत
 प्रोफार्मा  में  भेजा  जाये  ।  राज्यों  के  वन  मंत्रियों  1989  में  हुए  सम्मेलन  में  दिए
 गए  सुझावों  के  आ्राधार  पर  वन  1980  के  तहत  मामलों  के  शीघ्र  निपटान
 के  लिये  का्यंविधि  को  श्रौर  अधिक  सरल  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 (1)  सामुदायिक  सहकारी
 सरकारी  लघु  ग्रामीण  झ्ौद्योगिक  शेड़ों  ग्रादि  क ेलिए  जिनका  निर्माण  उस
 क्षेत्र  के  लोगों  के  लाभ  के  लिये  किया  जाना  के  लिये  वन  भूमि  का  उपयोग
 करने  के  बारे  में  प्रस्तावों  पर  अब  विचार  किया  जाता  किन्तु  इस  प्रकार

 प्रस्ताव  वास्तविक  रूप  से  आवश्यक  भूमि  तक  ही  सीमित  होने  चाहिए  तथा
 प्रत्येक  मामले  में  मांगी  गई  वन  भूमि  एक  हेक्टेयर  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 (2)  पहाड़ी  जिलों  तथा  प्रन्य  जिलों  में  जहां  वन  भूमि  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  के  50
 प्रतिशत  से  अधिक  वहां  वनेतर  भूमि  पर  क्षतिपूरक  वृक्षारोपण  पर  जोर  नहीं
 दिया  जाता  है  तथा  उपयोग  में  लाये  गये  क्षेत्र  से  दुगुती  भ्रवक्रमित  बन  भूमि  पर

 क्षतिपूरक  वृक्षारोपण  की  भनुमति  दी  जाती  बशरतें  कि  इसमें  शामिल  वत  भूमि
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 5  हैक्टेयर  से  कम  हो  तथा  उसका  उपयोग  सम्पर्क

 छोटे  निर्माण
 छोटे

 सिंचाई  सम्बन्धी  निर्माण  स्क॒

 सरकार  के  छोटे  ग्रामीण  ग्नौद्योगिक  शेडों  के  निर्माਂ

 अन्य  ऐसे  कायें  के  लिये  किया  जाना  जिससे  उस  क्षेत्र  की  जनता  को  प्रत्यक्ष
 लाभ  पहुंचता  हो  ।

 «नी अब  केवल  उन्हीं  मामलों  को  सलाहकार  समिति  के  विचारार्थ  रखा  जाता  है  जिनमें

 10  हैक्टेयर  से  अधिक  वन  क्षेत्र  शामिल  हो  ।  जिन  मामलों  में  10  हैक्टेयर
 तक  का  वन  क्षेत्र  शामिल  होता  है  उन  पर  सलाहकार  समिति  को  भेजे  बिना  ही

 मंत्रालय  द्वारा  निर्णय  ले  लिये  जाते  क्षेत्रीय  मुख्य  वन  संरक्षकों  को  उन  प्रस्तावों
 को  स्वीकृति  देने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  जिनमें  एक  हैक्टेयर  से  कम  वन
 क्षेत्र  शामिल  हो  ।

 —  (3  नी

 प्रत्येक  मामले  पर  उसके  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  और  यदि  राज्य
 सरकार से  पूरी  सूचना  प्राप्त  हो  जाती  है  तो  नीति  यह  है  कि  इस  मन्त्रालय में  प्रस्ताव  की  प्राप्ति  की
 तारीख  से  छः  सप्ताह  के  भीतर  निर्णय  ले  लिया  जाये  ।

 प्रोपर्टो  डोलरों  हारा  रोहणो  में  अवेध  मकानों  का  निर्माण

 1563.  श्री  गोधिन्द  चन्द्र  क्‍या  शहरी  थिकास  भंत्रो  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  कुछ  प्रोपर्टी  डीलरों  द्वारा  भ्रवंध  रूप  से  मकानों  का  निर्माण  किया
 जा  रहा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  कराने  का  झ्रौर

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणाचलम  )  से  सूचना
 एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 में  खेल  प्रदर्शन  करने  वाले  पशुओं  पर

 1564.  श्रो०  के०  थी०  थासस  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सकंस  में  खेल  प्रदर्शन  करने  वाले  जैसे  बाघ  और
 कुत्ते  पर  कोई  प्रतिबन्ध  है  ;
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 यदि  तो  क्या
 इस

 प्रतिबन्ध  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  गौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  घन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  जीव

 जन्तु  करता
 निवारण  1960  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  ने  2  1991  को  एक

 अधिसूचना  जारी  की  जिसमें  प्रशिक्षण  भर  प्रदर्शन  के  लिये  तेंदुओं  तथा

 कुत्तों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  दिल्ली  के  माननीय  उच्च  न्यायालय  ने  इस  आदेश
 के  कार्यान्वयन  को  स्थगित  कर  दिया  है  ।

 भारत  में  बच्चों  को  दयनीय  स्थिति

 1565.  श्री  रमेश  चन्द्र  तोमर
 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  |  क्या  सानव  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की
 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  |  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  प्रभुदयाल  कठेरिया  |

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  बच्चों  की  स्थिति  दयनीय  है
 आर  जिन  परिस्थितियों  में  उनका  मानसिक  भ्रौर  शारीरिक  विकास  सम्भव  नहीं

 यदि  तो  सरकार  ने  देश  में  विशेषकर  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान
 में  बच्चों  क ेकल्याण  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  भ्रौर

 बाल  कल्याण  योजनाझरों  के  लिये  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितनी  धनराशि  स्वीकृत
 गई  और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  किये  जाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल

 जिकास  विभाग  )  में  राज्य  मंत्रो  समता  से  इस  बारे  में  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  ऐसे  कोई  निष्कर्ष  उपलब्ध  नहीं  परन्तु  सरकार  ने  राष्ट्रीय  बाल  नीति  1974
 के  अनसरण  में  बच्चों  का मानसिक  और  शारीरिक  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिये  विभिन्‍न
 कार्यक्रम  श्रू  किए  बाल  विकास  और  बाल  कल्याण  के  कुछ  मुख्य  कार्यक्रम  हैं--स  कित

 विकास  प्रारम्भिक  बाल्यावस्था  बच्चों  के  लिये  गेहूं  आ्राधारित

 बालवाड़ी  सर्वव्यापक  रोग  प्रतिरोधन  कार्यक्रम  जीवन  रक्षक  घोल  देना

 हेशन  एम  सी  एच  कार्यक्रम  तथा  देख-भाल  सुरक्षा  के  जरूरतमंद  बच्चों  के  लिए
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ।  मुख्य  1990-91  के  दौरान  स्वीकृत  धनराशि  और

 1991-92  के  दौरान  स्वीकृत  किए  जाने  के  लिये  प्रस्तावित  राशि  का  ब्यौरा  दर्शान  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।
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 पुरानी  बिल्ली  से  गंदो  बस्तियों  को  हटाया  जाना

 1566.  श्री  तारा  चन्द  खंडेलवाल  :  क्या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  गन्दी  बस्तिग़ों  को  हटाने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  के  माध्यम  से

 पुरानी  दिल्ली  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कराया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रिपोर्ट  और  निष्कर्ष  कया  हैं  ;  और

 सरकार  का  पुरानी  दिल्ली  क्षेत्र  से  गन्दी  बस्तियों  को  कब  तक  हटा  देने  का  प्रस्ताव

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  अरुणाचलम  )  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पर्यावरण  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट

 1567.  श्री  ओबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सभी  कम्पनियों  से  पर्यावरण  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  को  अपनी  वार्षिक

 रिपोर्ट  में  एक  अंश  के  रूप  में  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  ;  और

 इसे  कब  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  हां  ।

 और  सरकार  जिस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  वह  यह  है  कि  प्रत्येक  कम्पनी
 अपने  निदेशक  मंडल  की  रिपोर्ट  में  पर्यावरणीय  कानूनों  के  प्रदूषण  निवारण  के  लिए
 स्वच्छ  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  लिये  उठाए  गए  अथवा  प्रस्तावित  अपशिष्टों  को कम

 अपशिष्टों  को  प्रयोग  में  लाने  और  उनका  उपयोग  प्रदूषण  नियन्त्रण  उप  पर्यावरणीय

 सुरक्षा  पर  निवेश  और  अपशिष्टों  को  कम  जल  एवं  अन्य  संसाधनों  के  संरक्षण  में  इन  उपायों
 के  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  संक्षिप्त  ब्यौरों  का  उल्लेख  करेंगी  ।

 अम्बेडकर  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  फ्लेटों  का  निर्माण
 न

 1568.  श्री  अटल  बिहारों  बाजपेयी  ।
 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  के  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 हा०  पोी०  बल्लल  पेरुमाम  2  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1989  में  अम्बेडकर  आवास  योजना  शुरू  की
 .
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 यदि  तो  इस  योजना  में
 पंजीकरण  हेतु  आवेदन  पत्न  कब  मांगे  गये  थे  और  आवेदन

 पत्र  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तिथि  क्‍या  कितने  आवेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  थे  और  आवेदकों  से  कितनी

 घनराशि  एकत्रित  की  गई  थी  ;

 इस  योजना  क्षेत्रफल-वार  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  गया  अथवा  करने  का

 प्रस्ताव  है  और  प्रति  फ्लैट  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;

 पात्र  आवेदकों  को  फ्लैट  देने  हेतु  ये  कब  तक  बन  कर  तैयार  हो  जाये  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  फ्लैटों  के  निर्माण  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 अम्बेडकर  आवास  योजना  1-11-89  से  29-12-89  के  बीच  खली  रखी  गई  थी
 तथा  38,018  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  आवेदकों  स  करीब  30.  27  करोड़  रुपये  की  राशि  प्राप्त
 की  गई

 से  अम्बेडकर  आवास  योजना  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  आवंठन  के  लिए  कोई
 अलग  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  योजना  में  नये  पैटर्न  1979  के  अन्तर्गत  जो

 फ्लैट  बनाए
 जाएंगे  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  नियत  कोटे  के  अनुसार  पंजीकृत

 .  व्यक्तियों  को  विभिनन  क्षेत्रो  मे  2
 0

 000  फ्लंट
 आवंटित

 करने  का  विचार  फ्लैटों  की कीमत
 सामग्री  और  इत्यादि  की  लागत  पर  निर्भर  होगी  ।

 इस  योजना  के  अन्तगगंत  पंजीकृत  किए  जाने  वाले  सभी  20,000  व्यक्तियों  को  5
 तक  फ्लैट  आवंटित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 ओर  कश्मीर  में  पर्यावरगोव  क्षतिਂ

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  क्‍या  पर्याधरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुव॑त  में  तेल  के  कुंओं  में  आग  लगने  से  जम्मू
 और

 कश्मीर  में  काफी  पर्यावरणीय

 हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पर्यावरणीय  क्षति  के  परिणाम  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  अध्ययन  किया  है  ;  +

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  घन
 संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कमल  :  इस  बात  के  कोई

 ott
 में  तेल  के  कुंओं मे ंलगी आग  के  कारण  जम्मू-कश्मीर  में  भारी  पर्यावरणीय

 ।
 :

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 देश  में  एड्स  का  फंलाव

 1570.  भरी  सो०  ओऔमिवासन  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एड्स  धीरे-धीरे  देश  के  अनेक  भागों  में  फैलता  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  ऐसे  कितने  लोगों  की  पहचान  की  गई  एड्स  से  पीड़ित  हैं  ;
 और

 इस  रोग  को  फैलने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धार्थ ):

 जी  हां
 30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  अत्यधिक  जोखिम  वाले  9.  50  लाख  व्यक्तियों

 में  से  जिन  5588  व्यक्तियों  की  जांच  की  गई  उन्हें  एच०  आई०  वी०  पॉज़िटिव  पाया  गया  ।  इन
 5588  एच०  आई०  वी०  पॉज़िटिव  रोगियों  में  से  68  रोगियों  के  पूरी  तरह  से  एड्स  से  ग्रस्त  होने
 की  सूचना  मिली  है

 निम्नलिखित  बिन्दुओं  पर  बल  देते  हुए  भारत  सरकार  एड्स  नियन्त्रण  के  लिये  एक
 मध्यकालिक  योजना  कार्यान्वित  कर  रही  है

 उपचार  केन्द्रों  की  स्थापना  सहित  एच०  आई०  वी०  संक्रमण  के  शीघ्र  निदान
 और  उपचार  के  लिए  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  ।

 खतरे  वाले  और  कमज़ोर  वर्गों  क ेबीच  एच०  आई०  वी०  संक्रमण  को  रोकने
 के  लिये  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।

 और  रक्त  उत्पादों  के  जरिए  एच०  आई०  वी०  के  संचरण  के  खतरे  को  कम  करने
 के  लिये  एच०  आई०  वी०  रोग  दान  दिए  गए  रक्‍त  की  जांच
 भंडारण  का  आधुनिकीकरण  रक्‍्त/रक्‍्त  उत्पाद  के  उपयोग  को  यौक्तिक
 बनाने  के  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  ।

 आयविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  विभिनन  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  खतरे  वाले
 समहों  में  एच०  आई०  बी  संक्रमण  की  ब्यापतता  में  समय  के  रुझानों  का

 अनुवीक्षण
 करने  हेतु  आई०  वी०  संक्रमण  हेतु  प्रहरी  निगरानी  आरम्भ  की  ताकि  नीति
 निर्माताओ।/कार्यक्रम  क्रियान्वयन  कार्यकर्ताओं  के लिये  एच०  आई०  वी०  संक्रमण  की
 प्रमात्रा  और  उपचार  योग्य  एड्स  के  रोगियों  की  सूचना  उपलब्ध  हो  सके  ।

 उड़ीसा  में  थनों  की  कटाई

 1571.  डा०  कारतिकेश्थर  पात्र  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  तर

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  में  विशेषकर  फूलबनी  ज़िलों  और
 सिमलीपाल के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर

 हो
 रही  वन-कटाई  की  जानकारी  जिससे  पर्यावरण
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 में  हाउसਂ  पर  गम्भीर  रूप  से  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ह ैऔर  इसके  परिणामस्वरूप  बारिश  में
 कमी  आयी  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  पर्यावरण  असंतुलन  का  मूल्यांकन  किया  जिससे  भूमि
 का  भयावह  रूप  से  कटाव  हो  रहा  है  और  निम्न  भूमि  में  बांघों  जलाशयों  में  मिट्टी  जमा  होती
 जा  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  क्या  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कमल  :
 फलबनी  और  पूरे  सिमलीपाल  रेंज  में  भारी  मात्रा  में  वनों  को  काटे  जाने  की  कोई  खबर

 नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  के  तीन  ज़िलों  में  वाणिज्यिक  प्रयाजनों  के  लिये  वनों
 की कटाई  और  वन

 कपों  में  काम  करने  पर  1988  से  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जबकि  सिमलीपाल  में  यह
 प्रतिबन्ध  1982  से  लागू  है  ।  फिर  भी  पेड़ों  के  काटे  जाने  की  छिट-पुट  घटनाओं  का  पता  चला  है
 और  उन  पर  काननी  उपबन्धों  के  अनसार  कार्रवाई  की  गई  है  ।

 से  पर्यावरणीय  खराबी  के  बारे  में  कोई  मल्यांकन  नहीं  किया  गया  और  बांधों
 व  जलाशयों  में  गाद  जमाव  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  हा

 बिल्ली  विश्वधिद्ञालय  को  प्रवेश  शिकायत  समिति

 1572.  श्री  सोरेश्वर  साथे  :  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  प्रवेश  शिकायत  समिति  को  छात्रों  से  कितनी  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  हैं और  उनका  ब्योरा  क्या  और

 कया  ऐसी  समितियां  अन्य  विश्वविद्यालयों  में  भी  हैं

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी
 गई  सूचनानसार  इस  वर्ष  प्रवेश  से  सम्बन्धित  शिकायतों  को  देखने  क ेलिए  दो  शिकायत
 एक  मुख्य  परिसर  में  व  दूसरी  दक्षिण  परिसर  में  गठित  की  गई  हैं  ।  इस  वर्ष  प्रवेश  शिकायत  समितियों
 को  दिल्ली  कॉलेजों  में  प्रवेश  लेने  वाले  छात्रों  से  27  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ये  अंतराल
 वर्ष  व  छात्रों  को उनकी  रुचि  के  बिषय-संयोजन  न  मिलने  के  कारण  छात्रों  के  समक्ष  आने  वाली
 नाइयों  से  सम्बन्धित  जिन  छात्रों  ने  कक्षा  XII  व्यावसायिक  शाखा  में  उत्तीर्ण  की  उन्होंने
 भी  अपनी  रुचि  के  पाठ्यक्रम  में  दाखिला  लेने  में  आने  वाली  कठिनाइयों  से  सम्बन्धित  शिकायतें  की

 कई  विश्वविद्यालयों  की  प्रवेश  से  सम्बन्धित  शिकायतों  फो  दूर  करने  के लिए  इसी
 प्रकार  की  प्रक्रिया  है  ।
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 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  और  पुस्तकालय  हारा  शोध  उाज़बृत्ति

 1573.  औ  सोहन  सिह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  और  तीन  मूर्ति  नई  दिल्ली  द्वारा  गत
 तीन  वर्षों  के दौरान  जिन  व्यक्तियों  को  शोध  छात्रवृत्ति  प्रदान  की  गई  है  उनका  ब्यौस  कया  है  ;

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्होंने  अपने  शोध  प्रबन्ध  निर्धारित  समय  में  पूरे
 कर  लिये  हैं  ;

 नहीं  किये  ;  और
 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  अपने  शोध  प्रबन्ध  निर्धारित  समय  में  पू

 यु
 र्‌

 संस्थान  द्वारा  शोध  छात्रवृत्ति  देने  मे ंकितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  ?

 सामव  संसाधन  जिकास  मंत्रो  अर्जुन  सिह  )  से  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  जिन  व्यक्तियों  को  शिक्षावृत्तियां  प्रदान  की  गई  उनका  ब्यौरा  दर्शान  वाला  विवरण

 संलग्न  चूंकि  आठों  शिक्षावृत्तियां  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  प्रदान  की  गई  उनके  शोध
 प्रबन्ध  पूरे  होने  का  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 1988-89  14,  74,831  रुपये

 1989-90  10,79,125  रुपये

 1990-91  13,  49,  994  रुपये
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 साक्षरता  को  बढ़ाया  देने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  के  लिए  केन्द्रोय  सहायता

 1574.  आमतो  महेन्द्र  कुमारी
 )

 साधन  ब
 को  रमेश  बन्द  तोमर  ऐ

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  साक्षरता  को  बढ़ावा
 देने  क ेलिए  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उक्त  राज्यों  में  साक्षरता  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ;

 क्‍या  इस  बात  की  जांच  की  जाती  है  कि  साक्षरता  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  दी  गई  धनराशि  का  समुचित  उपयोग  किया  गया  है  अथवा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (3)  क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  राज्यों  में  साक्षरता  के  विकास  के  लिये  वर्ष  2
 के  दौरान  और  अधिक  धनराशि  देने  का  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन  :  वर्ष  और प्रौढ़  और  कार्यक्रमों
 9  के  दौरान  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  अनौपचारिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों

 के  तहत  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  में  साक्षरता  के  संवर्धन  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का
 बार  विवरण  संलग्न  है  ।

 किसी  विशेष  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  में  साक्षरता  की  विकास  दर  का  निर्णय  दस  वर्षीय
 जनगणना  के  आंकड़ों  क ेआधार  पर  किया  जाता  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  में  पिछले  दशक
 में  की  गई  गणना  के  दौरान  साक्षरता  विकास  की  दर  का  प्रति  वर्ष  औसत  0.  84  प्रतिशत
 और  0.  87  प्रतिशत  है  ।

 और  इसके  महालेखाकार  और  नियन्त्रक  तथा  भारत  के

 परीक्षक  के  परीक्षित  लेखों  में  विशिष्ट  शिकायतों  के  प्राप्त  होने  पर  सुधारात्मक  उपाय  :

 जाते  हैं  ।

 जो कि  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  अनौपचारिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  साक्षरता
 जो  कि  राछ्ट्रीय  साश्षरता  मिशन  के  अन्तर्गत  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  देश  में  निरक्षरता

 उन्मूलन  की  व्यापक  योजना  का  एक  अभिन्न  अंग्र  इन  कार्यक्रमों  को  क्रियात्वित  करने  के

 लिए वर्ष के दौरान इन दोनों राज्यों को आवश्यकता के मुताबिक निधियां प्रदान किया जाना जारी 87 ! ॥
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 विवरण

 रुपए

 1989-90  1990-91
 योजना  गण  सिवा  नाम

 उत्तर  प्रदेश  राजस्थान  उत्तर  प्रदेश  राजस्थान

 प्रारंभिक  शिक्षा  का  सर्वसुलभीकरण
 ब्लैकबोई )  275)  26  1568. 63  860.94  94  3456. 83
 अनोपचारिक  शिक्षा  539.64  197.77  1012.89  270.75  75

 प्रौढ़  शिक्षा  1014.61  704.06  1485.00  562.  56

 4311.51  2470.46  3358.83  4290.14

 वक्कि  गणित  में  शोध

 1575.  कुमारी  उम्रा  भारती  :  क्या  सान्नव  संसाध्षन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  वैदिक  गणित  में  अब  तक  कया  शोध  हुआ  है

 ?

 .  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्रो  अर्जुन  :  वैदिक  गणित  में  अब  तक  निम्नलिखित
 शोध  कार्य  किए  गए  हैं

 (1)  डा०  टी०  एस०  रामानुजम  गणित  मद्रास  के  भूतपूर्व  निदेशक
 ने  श्री  भारती  कृष्णा  तीरथजी  द्वारा  वैदिक  गणित  में  दिए  गए  सूत्रों  के  प्रमाण
 प्रदान  किए  ।

 (2)  राष्ट्रीय  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  तथा  विकास  अध्ययन  संस्थान  ने  यह  महसूस  किया
 कि  कुछ  मामलों  में  बंदिक  गणित  के  तरीकों  से  कम्प्यूटर  पर  गृुणा/भाग  शीघ्र
 किया  जा  सकता  है  ।

 (3)  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  एक  स्वायत्त  राष्ट्रीय  वेद
 विद्या  प्रतिष्ठान  वैदिक  गणित  में  एक  पुस्तक  लिखने  का  कार्य  सौंपा  गया
 जिसका  इंजीनियरों  द्वारा  उपयोग  किया  जा  सकेगा  ।

 (  4)  राष्ट्रीय  वेद  विद्या  प्रतिष्ठान  द्वारा  चुनिन्दा  सूत्रों  पर  भी  दो  मोनोग्राफ  तैयार
 करने  प्रारम्भ  किए  हैं  जिसका  उपयोग  गणितज्ञों  तथा  अध्येताओं  द्वारा  किया  जा
 सकेगा  ।

 पिचावरम  घन  का  संरक्षण

 1576.  डा०  पी०  बल्‍लल  पेरुमान  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ॥

 ।

 .  क्‍या  सरकार  का  वानस्पतिक  महत्व  के  लिये  प्रसिद्ध  तमिलनाडु  के  दक्षिण  आरकोट

 जिले  में  स्थित  पिचावरम  वन  का  संरक्षण  करने  तथा  इसे  रमणीय  बनाने  के  लिये  कोई  योजना  आरम्भ
 करने  का  विचार  है  ;  पि
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हेतु  राज्य को  धनराशि  मंजूर  करने  का
 विचार  और

 सरकार  का  एक  ऐसी  पृस्तिका  प्रकाशित  करने  का  विचार  है  जिसमें  इस  वन  में  पाये
 जाने  वाले  दुर्लभ  पेड-पौधों  का  ब्यौरा  दिया  गया  हो  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  केन्द्र
 ने  वर्ष  1988-89  में  पिचावरम्‌  वनों  के  कच्छ  वनस्पति  क्षेत्रों  में  पर्यावरणीय  शिक्षा

 और  मनोरंजक  गतिविधियां  शुरू  करने  की  एक  स्कीम  के  लिये  राज्य  सरकार  को  2.  87  लाख
 रुपए  की  राशि  मंजर  की  है  ।

 इस  वन  के  दुलंभ  वृक्षों  और  पौधों  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाली  प्रस्तिका  प्रकाशित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इनकी  सूचि  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  भागों
 में  खतरे  में  पड़े  और  संकटापन्न  पौधों  के  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  रेड  डाटा  बुक्स  में  दी  गई

 विश्व  भारती  घिश्वविद्यालय  को  रवीन्वनाथ  टेगोर  को  पांडलिपियां
 1577.  औ  राजेना  कुमार  शर्मा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  हस  श्राशय  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  कि  कविषर  रबीन्द्र  नाथ  टैगोर
 की  कृतियों  की  संभी  पौडलिपियों  को  जो  हाल  ही  में  लंदन  में  पायी  गयी  विश्व-भारती  विश्वबिद्यालय
 को  सौंप  दिया  जाये  ;  भ्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जन  :  भौर  यू०  के०  में  भारतीय  उच्च
 आयोग  ने  26-6-91  को  लन्‍्दन  में  आयोजित  एंक  नीलामी  में  27020.  00  पौंड  की  कीमत  पर
 रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  की  कुछ  दुलंभ  पांड्लिपियां  प्राप्त  की  विश्व-भारती  नें

 प्रंनुरोध
 किया  है  कि  ये  पांडुलिपियां  रवीन्द्र  नाथ  भवन  में  ग्रनुरक्षण  के  लिए  विश्वविद्यालय  को  सौंप  दी

 मे  पांडुलिपियां  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किसी  समुचित  संस्था  में  रखी  जाएंगी  ।

 साक्षरता  के  प्रोत्साहन  हेतु  उत्तर  प्रवेश  तथा  मध्य  प्रवेश  को  घेन  अबेटेन

 1578.

 मल  सुलिपन  महाणव  े
 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा

 श्री  वीरेन्त्र  सिह
 करेगे  कि

 बर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  विभिन्‍न  योजनाओों  के  प्रन्तगंत्र  साक्षरता
 को प्रोत्साहन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारों  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  को

 कितनी-कितनी  धनराशि  दी  गई  ;

 89?  ॥
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 उक्त  वर्षों  के  दौरान  दोनों  राज्यों  में  म्रलग-अलग  साक्षरता  की  वृद्धि  दर  क्या  रही  भौर
 इसकी  तुलना  भन्य  राज्यों की  वृद्धि  दर  के साथ  किस  प्रकार की  जा  सकती है  ;

 इन  राज्यों  में  साक्षर  व्यक्तियों  का  प्रतिशत  भौर  उनमें  भी  महिलाओं  का  प्रतिशत  क्‍या

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उक्त  राज्यों  में  साक्षरता  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  केन्द्रीय
 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  श्लौर  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 मानव  संसाधन  घिकास  मंत्री  अर्जुन  :  वर्ष  1989-90  भौर  1990-91  के
 दौरान  उत्तर  प्रदेश  व  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकारों  को  प्रारंभिक  भ्रनौपचारिक  शिक्षा  व  प्रौढ़  शिक्षा
 के  झ्रन्तगंत  साक्षरता  के  प्रोत्साहन  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  योजनावार  ब्यौरे  दर्शाने  वाला
 विवरण  संलग्न  है  ।

 किसी  विशेष  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  साक्षरता  में  वद्धि  दर  दसवाधिक  जनगणना
 आंकड़ों  के  झाघार  पर  निकाली  जाती  पिछले  दशक  के  दौरान  उ०  प्र०  व  म०  प्र०  की  साक्षरता
 में  झौसत  वार्षिक  वृद्धि  दर  0.  84  प्र०  श०  व  0.  92  प्र०  श०  रही  ।  तुलनात्मक  स्थिति  उ०  प्र०

 ब  म०  प्र०  राज्य  क्रमशः  तथा  स्थान  पर  श्ञाते  हैं  ।

 1990-91  की  जनगणना  के  अ्रनुसार  उ०  प्र०  तथा  म०  प्र०  की  साक्षरता  दर  क्रमशः

 41.71  प्र०श०व  43.45  प्र०  श०  इन  दोनों  में  महिला  साक्षरता  दर  26.  02  प्र०

 श०  तथा  28.  श०

 प्रारंभिक  शिक्षा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  में  भ्रनौपचारिक  शिक्षा
 कार्यक्रम तथा  राष्ट्रीय  साक्षरता  जिसका  लक्ष्य  (15--35)  आयु  वर्ग  में  8  करोड़  प्रौढ़  निरक्षरों

 को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करना  देश  में  निरक्षरता-उन्मूलन  के  मौजूदा  व्यापक  कार्यक्रम  का
 अभिन्‍न  भंग

 विधरण
 लाखों  में  )

 1989-90  1991-92
 योजना  तन  लत  5335

 उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश

 प्रारंभिक  शिक्षा  का  सर्वसुलभीकरण
 स्लैक-बोऱ  )  2757.  26  —  860.94  1344.78  78
 अनोपचारिक  शिक्षा  485.30  613.32  925.47  781.95  95
 श्रौढ़  शिक्षा  815.82  670.60  900.44  543.97

 4058.38  1283.92  2686.85  2670.70
 निात+ः
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 इन्दोर  विश्वधिद्यालय  को  केन्द्रीय  पिश्वविद्यालय  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 1579.  श्रीमती  सुमित्रा  सहाजन  :  क्या  सानघ  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  सरकार
 का  विचार  इन्दौर  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय में  बदलने  का

 और

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुत  :  )  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्मचारी  राज्य  बोसा  अधिनियम  से  छ्ट

 भ्रो  वसात्रेय  ब्ंडारू  :  क्या  श्रम  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  भ्रौद्योगिक  संस्थानों  को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  भ्रधिनियम  की  सीमा  से  छूट
 देने  के  लिए  क्‍या  मान  दंड  हैं  :

 ॥  क्‍या  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  पग्रथवा  संघ  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  यह  छूट  देने
 हेत  कोई  मार्ग  निर्देश  दिए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पवन  सिह  घाटोवर  )  :  से  1968 में  राज्य  सरकारों  .
 को  जारी  किये  गये  दिशा  निर्देशों  के  यदि  संबद्ध  कारखानों  प्रतिष्ठानों  के  कर्मचारियों  को
 मिलने  वाले  विद्यमान  लाभ  समग्र  मूल्यांकन  के  श्राधार  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना के  भ्रंतगंत
 उपलब्ध  लाभों  से  बेहतर  हों  तो  क०  रा०  बी०  भ्रधिनियम  के  अधीन  छूट  दी  जा  सकती  इन  दिशा
 निर्देशों  का  अभी  भी  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  के  किले

 क+  द्  $  $  5  a  r |  a  q  4  ।  a.  श्र  श्र  ल्‍्ञ  बे  ञ  श्म  4.  श्पं  ञ्प  >|  4  ञे 8

 क्या  बिहार  में  ससाराम  स्थित  रोहतास  किले  और  शेरशाह  किले  को  भारतीय  पुरातत्व
 सर्वेक्षण  विभाग  ने  अपने  भ्रधिकार  में  ले  लिया  है  ;

 .  क्‍या  सरकार  इन  किलों  की  मरम्मत  भ्ौर  इनके  रखरखाव  पर  कोई  धनराशि  व्यय  कर
 रही  भौर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  व्यय  की  जाने  गाली  राशि
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 9
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  रोहतासगढ़  किला  पहले  से  ही  केन्द्रीय
 संरक्षण  में  दूसरा  जो  शेरगढ़  किला  कहलाता  है  न  कि  शेरशाह  बिहार  सरकार  के
 संरक्षण  में  है  ।

 और  रोहतास  गढ़  किले  के  रखरखाव  तथा  पहरा  भौर  निगरानी  पर  किया  गया
 मदवार  व्यय  निम्न  प्रकार  है  :--

 1988-89  1989-90  1990-91

 रू०  रू  रू०

 बाधिक  रखरखाव  ओर  अनुरक्षण  2506.00  4582.00

 पहहरा  और  निगरानी  39136.00._  42996.00_  46506.  00_

 योग  41642,00  47558, 00  46506.

 केरल  सें  समस्थित  थाल  जिफास  योजना  परियोजनाएं

 झओी  के०  मुरलीधरण  :  क्या  मानव  संसाधन  जिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (8)  केरल  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  सर्मेकित  बाल  विकास  योजनां  की  बहुत  सी

 औओोजनाएं  शुरू  करने  का  विचार

 तो  तह्संघंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  केरल  सरकार  से  राज्य  में  समेकित  बाल  विकास  योजना  की  नई  परियोजनाएं

 शुरू  करने  का  कोई  प्नुरोध  प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानथ  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूदे  जिंखाग  लेघौ  भहिला  जौर  बाल

 बिकास  में  राज्य  मेंत्री  मसेता  धरम  )  :  1991-92  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों

 में  समेकित  बाल  विकास  परियोजनाश्रों  के  श्राबंटन  को  ध्र॒भी  तक  प्रन्तिम  रूप  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं
 ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 जमाया  जय
 मध्य  प्रदेश  में  विकास  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 1583.  भी  थिश्वेश्वर  भगत  :  क्या  पर्यावरण  और  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  की  विभिन्‍न  विकास  जिनकी  स्वीकृति  पर्यावरण  और  बन

 दृष्टिकोणों  के  कारण  रुकी  पड़ी  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  शी प्रातिशी  प्र  स्वीकृति  देने  का

 श्राग्रह  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  राज्य  मंत्री  कमल  नाञभ  )  :  और  एक  विवरण  संलग्न
 और  परियोजनाओं  पर  शी  प्र  विचार  करने  के  लिए  राज्य  र  और  परियोजना

 प्राधिकारियों  के  साथ  नियमित  रूप  से  सम्पर्क  बनाये  रखा  जाता  पूर्ण  ब्यौरों  के  साथ  प्रस्तुत  सभी
 परियोजनाओं पर

 तीन  महीने  की  अवधि  के  भीतर  निश्चित  रूप  से  निर्णय  ले
 लिया  जाता

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  से  प्राप्त  पर्यावरण/वनिकी  संत्रंघी  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  विकास  परियोजनाओं  की  सूची  .

 क्रम  परियोजना  का  नाम  लम्बित  पड़े  रहने  का  कारण
 सं०

 1  2  3

 परियोजनाएं  जिनको  पर्यावरणोय  मंज्री  दो  जानी

 )
 प्राधिकरण  लि०  की  भिला  रू  स्टील  विस्तार  परियोजना  ५  मांगे  गए  ब्योरे  प्राप्त  नहीं  हुए  ।

 भूमिगत  खान  कोलफील्ड्स  लि०  )  है
 डसी  वैस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०

 कसा
 अनुमोदन  वानिकी  मंजरी

 5  भादनपुर  चना  पत्थर  मैहर  सीमेंट  |  से  सम्बद्ध

 परियोजनाएं  जिनको  धानिको  मंज्री  दो  जानी

 6  खनन-पट्टे  का  मैसर्स  एम०  पी०  महाराष्ट्र  खनिज  परियोजना  प्राधिकारियों  के  साथ
 लगातार  सम्पर्क  बनाए  रखा  जाता

 ब्यौरों  की  प्रतीक्षा
 7  टैंक  परियोजना  बह्दी
 8  लघु  सिंचाई  पीयापुर  टैंक  परियोजना  यह्दी
 9  खनन-वैस्टने  कोलफील्ड्स  लि०  पायालुरा  क्षेत्र  यही

 10.  कटरा  टैंक  परियोजना  बह्दी
 11  लघु  टैंक  परियोजना  वही

 ः
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 1  2

 खनन-राष्ट्रीय  श्वनिज  विकास  परियोजना-स्थायी  डेंलिग  बांध

 लघ॒  सिचाई-महोटोरा  टैंक
 खनन-तुफा  चूना  पत्थर  पट्टे  का

 नवीकरण
 पत्थर  की  स्‍्लैब  निकालने  के  लिए  अमुमति  शीला
 गोनेसमाल्ला  टैंक

 आलापुर  बांघ
 मेहरा  टैंक

 पडराहा  टैंक
 भारत  एल्यूमि  नियम  कृम्पती-खनन  पट्ट

 ब्लिशूल  टाइल  वक्‍से-खदान  पटा
 खलप  टैंक  परियों  जना
 तलवडिया-खिशिया  शैरगाम  रेलवे  लाइम  की  दिशा  मोहना

 चूना  पत्थर  खनन
 400  कि०  वा०  बीना-मालनपुर-ट्रांसमिशन  लाइन
 ओंकारेश्वर  बहुउद्देशीय  परियोजना

 .  300  क्ि०  वा  ०  ट्रांसमिशन  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन
 वर्धा  टैंक
 पट्टे  का नवोकरण-चूना  पत्थर  का  खनन
 अमद्दानिया  दिक्‍्परिवलेत  स्कीम
 बैस्टर्न  कोलफील्ड्स  छिंदवाड़ा  की खतत  परियोजना

 नि  21

 ।]

 डे ्

 5  1991

 ।  ;

 +4

 4
 बनने

 ने मे # मै 4 * 4 4 न 4 # 4 4 है | 4 4 4 4 4, 4 # 4 4 4 4 4
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 है  2  3

 48  रोघाट  भिलाई  इस्पात  संयंत्र

 |

 परियोजना  प्राधिकारियों  के  साथ
 लगातार  सम्पर्क॑  बनाये  रखा
 जाता  ब्यौरों को  प्रतीक्षा  है  ।

 49  खनन  बस्तर  में  भिलाई  इस्पात  संयंत्र
 50.  राजनन्दगांव  में  खनन  भिलाई  इस्पात  संयंत्र
 51  पाढ़र  खेडा  टैंक
 52  बंडोकपुर  समोर  लघु  सिंचाई  परियोजना
 53
 54

 -56  भोहला  सिंचाई  परियोजना
 57  शहडोल  जिले  में  पाइप  लाइन  बिछाने  के  लिए  0.  444  है०  वन  भूमि के  अधिग्रहण  के  बारे  में
 58  सरगजा  जिले  में  एस  ई  सी  एल  द्वारा  चिरीमिरी  कालोनी  क्षेत्र में  खनन

 पट्टे  के  तहत  0.  960  है०  वन  भूमि  पर  सतही  अधिकार  को  मंजूरी
 नन  में  श्री  पारानध  पतिहार  को  पीली/सफ़ेद  मिट्टी  की  खुली  खान

 ट्रे  के  लिए  0.  40  है०  वन  भूमि  देना
 60  जिला  खरगोन  में  पीली  मिट्टी  की  खुदाई  के  लिए  0.  900  है

 बन  भूमि  पर  उत्खनभ-श्री  किशोर  दर्स  है

 कै

 मै

 #

 न

 4
 4
 #
 &
 #

 किन “८ = -- _ — —

 किन  -  --  रा  +ाक

 प्रतिलिप्याधिकार  अधिसियम  का  संशोधन

 4.  भ्री  अरविन्द  नेतास  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रतिलिप्याधिकार  की  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  इसे
 संशोधित  करने  का  भोर

 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  सिह  )  और  विभिन्‍न  वर्गों  से  प्राप्त

 सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  का  कापी  राइट  1957  को  और  अधिक  व्यापक
 तथा  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  इसे  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  तथापि  प्रस्ताव  अभी  प्रारंभिक
 स्तर  पर  है  |

 पटना  में  चिकित्सा  संस्थाल  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 1585.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  प्ररिषार  कल्याण  संद्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  संघ  सरकार  का  विचार  बिहार  राज्य  के  पटना  शहर  में  भ्रखिल  भारतीय
 बिज्ञात  संस्थान  की  तरह  किसी  संस्थान  की  स्थापना  का  है  ;
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 __  र  र  र_ि्  __  जन
 यदि  तो  संस्थान  को  कितनी  धनराशि  की  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  भौर

 संघ  सरकार  द्वारा  भब  तक  उठाये गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यह  संस्थान  कब
 तक

 कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देगा  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  डो०  के०  तारादेथी  सिद्धार्थ  )  :

 नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यह  प्रश्न  नहीं

 पत्रकारों  को  पेंशन

 1586.  प्रो०  सावित्री  लक्षमणन  :  क्‍या  अम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पत्रकारों  को  पेंशन  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई  कार्यवाही  की  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्ली  पथन  सिह  घाटोबर  )  :  तथा  कमंचारी  भविष्य
 निधि  के  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड  ने  श्रमजीबी  पत्रकारों  के  लिए  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  विस्तृत  ढांचे
 के  झ्न्तगंत  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पेंशन  योजना  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  भौर
 उन्होंने  कतिपय  सिफारिशें  सरकार  बोर्ड  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 व्रासोण  क्षेत्रों  में  खेलकूद  संस्थाएं  स्थापित  करमा  ओर  खेल  संदातों  का  प्रावधान  करना

 1587.  श्री  आनन्द  शत्म  मोर्य  ।  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबेलक्‌द  संस्थाएं  स्थापित  करने  भौर  खेल
 मैदानों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  वाराणसी  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  भी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 वाराणसी के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किये  जाने  वाले  तत्संबंधी  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  :

 )  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  फिर  भारत  सरकार  के  पास  एक  योजना  है  जिसके  भ्न्तर्गंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित
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 माध्यमिक/उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  में  खेल  सुविधाओं  के  सृजन  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 1.  00  लाख  रुपये  तक  का  एक  मृश्त  भ्रनुदान  दिया  जाता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (3)  खेल  संस्थान  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  खेल  उपस्करों  की  खरीद

 तथा  खेल  मैदानों  के  विकास के  प्रयोजन  हेतु  अनुदान  देती  लेकिन  सीधे  तौर पर  ये  कार्यकलाप  प्रारम्भ
 नहीं  करती  ।

 उड़ीसा  में  भुखमरी  से  मौतें

 1588.  श्री  रणि  राय  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  कराई  गई  न्यायिक  जांच  के
 निष्कर्षों  की  ओर  भ्राकषित  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  उड़ीसा  के  कोलाहांडी  जिले  के  पांच

 अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  की  भुखमरी  के  कारण  मृत्यु  हो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाझों  की  पुनरावृत्ती  रोकने  हेतु  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  केसरी  )  :  भौर  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया

 है  कि  भो०जे०सी  ०  सं०  3517/88  तथा  525/89  में  लोक  हित  के  मुकदमें  से  उठे  कालाहांडी  तथा
 बोलगीर  जिलों  में  भूख  से  मृत्यु  के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 नियुक्त  एक  सदस्यीय  भ्रायोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  उच्च  न्यायालय  को  प्रस्तुत  कर  दी  तथापि  उक्त
 दोनों  मामलों  में  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  प्रतीक्षित  है  जिसके  बाद  राज्य  सरकार

 उपयुक्त  कारंवाई

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  कालाहांडी  में  किसी  भी  स्थिति  से  निपटने के
 लिए  तैयार  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  विकासात्मक  गतिविधियां  पहले  ही  शुरू  की  जा

 चुकी  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  निधियां  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  :---

 (1)  श्रम  गहन  नलकूपों  को  लगाने  तथा  भरण  कार्यक्रमों  के  लिए  राहृत  निधि  में
 से  5.07  करोड़  रुपये  ।

 (2)  अनुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  प्रवसंरचना/भ्ाय  पैदा

 करने  वाली  योजनाभ्रों  हेतु  भाई  टी०डी०ए०/माइक्रो/माडा/समूह  परियोजनाशों

 के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  में  से  310.  05  लाख  रुपये  ।
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 (3)  खेती  शिफ्गि  की  रोकथाम  के  अंतगंत  37.75  लाख  रुपये  ।

 इसके  भ्रतिरिक्त  कालाहांडी  जिले  के  8  प्रखंडों  में  1988  से  1990

 तक  की  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित  सहायता  प्रदान  की  गई  :--

 (1)  गरीब  प्रशक्त
 तथा

 निराश्चित  व्यक्तियों  तथा
 6

 वर्ष  के  ग्रायु  समूह  के  बच्चों

 को  खिलाने  पिलाने  के  लिए  165.  61  लाख  रुपये  ।

 (2)  समाप्ति  हेतु  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  स्वास्थ्य
 देखभाल  सेवाशों  के  लिए  27.17  लाख  रुपये  ।

 वर्ष  1991  के  दोरान  नवोदय  विधालय  खोलना

 1589.  डा०  सहादीपक  सिंह  शाक्य  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991  के  दोरान  कुछ  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए  गए  हैं  और  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इन  विद्यालयों  को  खोलने  के  लिए  भ्रावश्यक  आधारभूत  गुविधाएं  इन  स्थानों  पर
 उपलब्ध  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन  जी  हां  ।  वर्ष  1991-92  के  दोरान

 खौदह  नवोदय  विद्यालय  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ध्प
 स्थान  जिला  राज्य/संध  शासित  क्षेत्र

 1  घरंगक्षरा  सुरिन्द्र  नगर  गुजरात
 2  तारघड़ी  राजकोट  वही
 3.  कालूखेड़ा  रतलाम  मध्य  प्रदेश
 4  पालूस  सांगली  !  महाराष्ट्र
 5  नांगतलांग  जैन्तिया  पहाड़ियां  मेघालय
 6  वोखा  वोया  नागालैंड

 हु

 7  अहराईच  गाजीपुर  उत्तर  प्रदेश
 8  दलीप  नगर  देवरिया  वही
 9  पिहानी  हरदोई  बही

 भाधी  बही
 11  भारगैन  ऐटा  वही
 12  जफरपुर  कलां  पश्चिम  जिला  दिल्ली
 13  ताकुराचरा  दक्षिण  त्रिपुरा  जिला  तिपुरा
 14  उज्जैन  सीवान  बिहार
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 जोखिम  भत्ता  समिति  की

 1590.  थ्री  बलराज  पासी  है|
 श्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  ४:  कया  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्री  जोखिम
 थी  भगवान  शंकर  रावत  |

 भत्ता  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  27  1991  के  भ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  764  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जोखिम  भत्ता  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  जांच  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धार्थ  ):
 और  जोखिम  भत्ते  के  बारे  में  एक  सदस्यीय  समिति  की  सिफारिशों  पर  भ्रभी  भी  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 केसीय  लोक्ष  निर्माण  विभाग  दह्राशा  सरकारी  क्यार्टरों  का  रख-रखात

 1591.  भरी  वेबेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जिन  सरकारी  क्वार्टरों/कालोनियों
 का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  रख-रखाव  किया  जाता  है  वह  जीणं-शीर्ण  श्रवस्था  में  हैं  ;

 यदि  तो  सरकारी  कालोनियों  का  समुचित  रख-रखाव  व  प्रनुरक्षण  सुनिश्चित
 करने  के  लिये  क्‍या  उपाय  किये  जा  रहे  भौर

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्यकरण  में  वांछित  पारस्परिः्
 संबंध  व  सुधार  करने  द्वेतु  मुख्य  भ्रभियंतः  तथा  निवासी  कल्याणकारी  संघ  द्वारा  सरकारी  कालोनियों
 का  भ्र्श-वबाधिक  निरीक्षण  कराने  की  कोई  प्रणाली  विकसित  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम ०  अर््णाचलम  )  झौर  नई  दिल्‍ली
 की  सरकारी  कालोनियों  की  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  उपलब्ध  निधिियों  के  साथ  निहित
 मानकों  के  भनुसार  भ्रच्छी  प्रकार  देख-रेख  की  जा  रही  है  भौर  ये  कालोनियां  जीणं-शीर्ण  भवस्था  में
 नहीँ  पड़ी  हुई

 सरकारी  कालोनियों  का  बार-बार  निरीक्षण  किया  जाता  है  भौर  मुख्य  इंजीनियरों
 द्वारा  ऐसोसिएशनों  के  अनुरोध  १र  इन  कालोनियों  के  निवासियों  की  वैलफेपर  ऐसोसिएशनों  के
 अ्रतिनिधियों  के  साथ  नियमित  रूप  से  समय-समय  पर  बैठकें  भी  प्रायोजित  की  जाती  हैं  ।
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 योजनाएं

 1592.  शी  शामेश्वर  पाटीदार  :  क्या  पर्यावरण  और  घन  संत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पर्यावरणीय  प्रदूषण  को  रोकने  की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  किसानों  की
 बंजर  भूमि  पर  उस  प्रकार  का  वृक्षारोपण  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  श्रारम्भ  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  राज्य
 सरकार  के  सामाजिक  वानिकी  कायंत्रमों  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमों  के  लोगों  की
 इँधन  और  चारे  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सीमान्त  भर  अन्य  प्रकार की  परती

 भूमि  पर  वृक्षारोपण  पौध  की  सप्लाई  तकनीकी-मा्गंदश॑न  एवम्‌  वित्तीय  प्रोत्साहन  देकर
 प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।

 शहरी  विकास  प्राधिकरण  का  गठन

 1593.  3.  डा०  विश्वानाथम  केनियी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  रूप  भौर  स्वतंत्र  रूप  से  राज्यों  की  सभी  योजनाभ्ों  को
 स्वीकृति  देने  तथा  सभी  नये  विकसित  क्षेत्रों  को  न्यूनतम  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  एकीकृत
 भोर  पृथक  शहरी  बिकास  प्राधिकरण  गठित  करने  का

 यदि  तो  इस  प्राधिकरण  की  संरचना  तथा  इसके  विचाराथ्थ  विषयों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विकसित  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  भ्रथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शहरी  विकास  राज्य  का  विषय  है  तथा  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  समान  शहरी  विकास
 अभिकरण  के  सृजन  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अजन्ता  को  गफाएं

 1594.  श्री  तेज  नारायण
 करेंगे  कि  :

 क्या  अजन्ता  गुफाओों  को  विश्व  विरासत  सूची  हेरीटेज  में  सम्मिलित
 कर  लिया  गया  है  इनको  देखभाल  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  की  जा  रही
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 सरकार  ने  इन  चित्रों  को  सुरक्षित  रखने  हेतु  क्‍या  कदम  उठाये  भौर

 गुफाओं  के  चित्रों  श्रौर  मूर्तियों  के  रख-रखाब  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  व्यय  की
 जा  रही  है  ?

 मानथ  संसाधन  घिकास  मंत्री  अर्जुन  :  जी  ,  हां  ।

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  घूल  साफ  करने  के  पश्चात्‌  नियमित  रूप  से  रसायन  लगाए  जाते

 (ii)  समय-समय  पर  कीटनाशी  छिड़के  जाते  हैं  श्ौर  धूम्नीकरण  किया  जाता

 (iii)  चित्रित  सतह  को  आवश्यकतानुसार  भराई  करके  उसे  सुदृढ़  कर  दिया  जाता
 और

 (iv)  चित्रों  को  ह्रास  से  बचाने  के  लिए  चित्रयुक्त  गुफाश्रों  में  नियन्त्रित  प्रकाश  की
 व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 अ्रजन्ता  की  गुफाझ्रों  के  संरचनात्मक  संरक्षण  तथा  रासायमिक  परिरक्षण  के  वार्षिक
 रखरखाव  के  लिए  वर्ष  1990-91  के  दौरान  4,10,782,  00  रुपये  व्यय  किए  गए  हैं  ।

 प्रौढ़  व्यक्तियों  में  निरक्षरता  को  समाप्त  करने  के  लिये  विश्वधिद्यालय  आयोग  ह्वारा  तैयार
 की  गई  योजना

 1995.  थ्री  तेज  तारायण  क्‍या  मानव  संसाधन  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  ग्रवधि  के  दौरान  देश  में  प्रौढ़  व्यक्तियों  में  मिरक्षरता को
 समाप्त  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या
 तथा  इस  प्रयोजनार्थ  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  धन-राशि  प्रदान  की

 उन  विश्वविद्यालयों  भौर  कालेजों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  उक्स  कार्यक्रम  भ्रारम्भ  किया
 गया  और

 उत्तर  प्रदेश  श्रौर  बिहार  राज्यों  अलग-अलग  विश्वविद्यालयों  श्लौर  कालेजों  को
 कितनी  धनराशि  दी  गई  तथा  इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  विश्वविद्यालय  अनुदान  झायोग
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  छात्रों  तथा  शिक्षकों  को  साक्षरता  कार्यात्मक
 क्ोशल  प्रदान  करने  के  लिए  प्रेरित  करने  भौर  प्रौढ़  निरक्षरों  में  सामाजिक  जागरूकता  पैदा  करने

 तथा  इसे  उत्तर  साक्षरता  कायेक्रमों  के जरिए  बनाए  रखने  के  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों
 के  माध्यम  से  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  आयोजित  करता  इस  उद्देश्य  के  भ्रायोग  विश्वविद्यालयों
 को  कोर  जिसमें  सहायक  स्टाफ  शामिल  है  तथा  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  श्रायोजित  करने  के  लिए
 भी  अनुदान  देता  है  जबकि  कालेजों  को  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  खोलने  के  लिए  प्रनुदान  प्राप्त  होता  है  ।
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 अर  की  ———

 सामान्यतः  10  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  के  समूह  को  एक  एकक  माना  जाता  है  और  ऐसे  प्रत्येक  एकक  को
 प्रशिक्षकों  का  मानदेय  शिक्षण  का  प्रावधान  शिक्षण/सामग्री/विद्यत/मिट्री  के  तेल  की  कीमत  तथाਂ
 आकस्मिक  व्यय  इत्यादि  मदों  पर  होने  वाले  व्यय  को  वहन  करने  के  लिए  प्रति  वर्ष  22,000  रुपये

 का  अन॒दान  दिया  जाता  उपर्यक्त  मदों  के  ऐसे  निरीक्षकों  को  भी  मानदेय  देने  का
 प्रावधान  है  जिनकी  संख्या  एक  संस्थान  द्वारा  खोले  गए  एककों  की  संख्या  के  साथ  सम्बद्ध

 वर्ष  1987-88,  1988-89  तथा  1989-90  के  ग्रायोग  ने  भाग  लेने  वाले

 विद्यालयों  जिसमें  उनके  संबद्ध  कालेज  शामिल  हैं  ,  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  के  लिए  12.  23

 करोड़  रुपये  का  अनुदान  संस्वीकृत  किया  है  ।

 ऐसे  विश्वविद्यालयों  के  नाम  जहां  ऐसे  कार्यक्रम  कार्यान्त्रित  किए  जा  रहे  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  कालेजों  का  पता  लगाया  जाता  है  श्ौर  उन्हें  उस  विश्वविद्यालय  के  जरिए

 भ्रनुदान  दिया  जाता  जिससे  वे  संबद्ध  वि०अ०गशआ्रा०  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  यह
 उन  महाविद्यालयों  की  संख्या  के  संबंध  में  सूचना  रखता  है  और  न  कि  उनके  नामों  के  बारे  में  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  को  274.  00
 लाख  रुपये  का  भौर  बिहार  के  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  लगभग  50.  00  लाख  रुपये  का

 अनुदान  दिया  गया  था  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  बिहार  में  1030  प्रौढ  शिक्षा  केन्द्र
 तथा  उत्तर  प्रदेश  में  2085  ऐसे  केन्द्र  अनुमोदित  किए  हैं  ।

 विवरण

 है
 जफलन्‍न्‍ब»

 पा
 कार्यान्वित कर  रहे  हैं

 ।

 आरप्  प्रदेश

 आंध्र  30

 2.  कर्नाटक

 3.  नागार्जुन  28

 4.  उस्मानिया  30

 5  श्री  कृष्ण देव  राय
 6  श्री  बेंकटेश्वर  30

 7  पद्मावती  -

 असम

 8.  गोहाटी  *  43
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 बिहार
 9  भागलपुर  14

 10  बिहार  20
 11.  मगष्  20
 12  एल०  एन०  मिथिला  10
 13.  पटना  10
 14  रांची  29

 गुजरात
 15  भावनगर  9
 16  गुजरात  6
 17  एम०  एस०  बड़ौदा  -

 18  सरदार  पटेल  6
 19  सौराष्द्र  23
 20  गुजरात  विद्यापीठ  न

 21.  दक्षिण  गुजरात  11

 हरियाणा
 22.  कुरुक्षेत्र  9
 23  महृषि  दयानन्द  11

 हिमाचल  प्रवेश
 24  हिमाचल  प्रदेश  15

 जम्मू  थ  कश्मोर
 25  जम्मू  14
 26  कश्मीर  10

 मध्य  प्रदेश
 27  ए०  पी०  सिंह

 -  30
 28  देवी  अहिल्या  18
 39  डॉ०  एच०  एस०  गौर  20
 30  गुरू  घासी  दास  6
 31  जीबाजी  13
 32  रवि  शंकर  34
 33.  रानी  दुर्गावती  35
 34  विक्रम  19
 35  ग्रामीण  संस्थान  -
 36  भोपाल  33
 37  इंदिरा कला  संगीत  —
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 तर

 बनस्थली  बिद्यापीट
 बी०  आई०  टी०  एस ०
 एम०  एल०  सुखाड़िया
 राजस्थान  विद्यापीठ

 अन्ना  मजाई
 भारथोदासम
 भरथीयार
 मद्रास
 मदुरै  कामराज
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 डिल्‍लो  के  स्कूलों  को  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  करना

 1596.  भरी  तेज  नारायण  सिह  :  क्या  भानथ  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेगें  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  शिक्षा  1973  के  अ्नन्तगंत  मान्यता  प्राप्त  सभी  विद्यालय
 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  साथ  संबद्ध  कर  दिए  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  अर्जुन  सिह  नहीं  ।

 हालांकि  दिल्ली  शिक्षा  1973  के  अधीन  कुछ  स्कूल  मान्यता  प्राप्त  हैं
 परन्तु  वेसी०  बी०  एस०  ई०  के  नियमों  में  विहित  संबद्धन  संबंधी  शर्ते  प्री  नहीं  करते  ।

 उत्तर  प्रदेश  ओर  राजस्थान  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 1597.  भी  भाष्ये  गोघर्धन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  राजस्थान  भ्ौौर  मध्य  प्रदेश  के  206  जिले  परिवार  कल्याण
 कार्यत्रमों में  पीछे  चल  रहे  हैं  ;

 यदिहां,तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भ्रौर

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं
 !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धार्थ  ):
 भर  भारत  के  महापंजीयक  द्वारा  1981  की  जनगणना  से  तैयार  किए  गए  जिलेवार

 जन्म  दर  अनुमान  के  आधार  पर  236  जिलों  का  पता  लगाया  गया  जहां  पर  जन्म  दर  प्रति  हजार  35
 आर  इससे  ग्रधिक  थी  ।  इनमें  से  142  जिले  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  के

 देश  में  जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  नियमित  कार्यकलापों  के  अलावा
 मध्य  थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  के  बनियादी  ढांचे  और

 च्रशिक्षण  कार्य  का  विस्तार  करने  के  लिए  विदेशी  एजेंसियों  की  वित्तीय  सहायता से  क्षेत्र  विकास
 घोजनाएं  आरम्भ की  गई  हैं  ।  इन  चार  राज्यों  के  चुने  हुए  जिलों  में  परिवार  कल्याण  कार्यंत्रम  में

 सुधार  लाने  के  लिए  चरणवार ढंग  से  नवीनतम सूचना  शिक्षा  भौर  संचार  परियोजना  कार्यान्वित की
 जारही
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 पुरातात्विक  उत्सनन

 ,  1598.  भरी  जे०  चोक्‍का  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 गुजरात  में  1991  के  दौरान  हुए  पुरा  त्विक  उत्ख्नत  ते  प्राक-हड़प्पा
 सभ्यता के  निर्माण  का  पता  लगाया  और

 तो  कथित  उत्खनन  का  ऐतिहासिक  ग्राधार  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  हां  ।

 वर्ष  1991  के  पुरातात्विक  उत्खननों  के  फलस्वरूप  जिला

 गुजरात  में  प्राकू-हड़प्पा  के  वास्तु  अवशेषों  का  पता  चला  है  ।

 )  धौला  वीश से  प्राप्त  प्राकू-हड़प्पा  सांस्कृतिक  अवशेषों  से  उस  क्षेत्र  एंव  संलग्न  क्षेत्रों  की

 पूब॑वर्ती  संस्कृतियों  के  संबंधों  का पता  चलता  है  ।

 भारतोय  भेषज  परिषद  में  गर-भेषज  कम  चारी

 1599.  श्री  जे०  चोकक्‍्का  राव  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  और  राज्य  स्तर  पर  भारतीय  भेषज  भ्रधिनियम  के  अन्तगंत'मठित  भारतीय

 श्रेषज  परिषदों  में  गैर-भेष  ज  कम  चारी  कार्य  करते

 यदि  तो  क्या  संघ  सरकार  का  उक्त  परिषद  में  भंषज  कमंचारियों  को  पूरा
 निधिस्व  देने  के  लिए  उक्त  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  और

 तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौंरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  डो०  के  ०  तारादेवो  सिद्धार्थ  )
 भेषज़  1948  के  उपबंधों  के  अनुसार  अहंता  प्राप्त  फार्मासिस्टों  के  अतिरिक्त

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  तथा  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  विश्वविद्यालय  अन॒दान
 श्रौर  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  जंसे  कछ  गे  र-भेषज  कार्मिकों  को  भी  भारतीय

 भेषज  परिषद  के  सदस्यों  के  रूप  में  लिया  जाता  है  ;  इसके  अतिरिक्त  इस  परिषद  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 नामित  व्यक्तियों  में  से  दो  व्यक्तियों  के  पास  भेषज  में  डिग्री  अथवा  डिप्लोमा  होने  की  आवश्यकता

 नहों  है  ।  इसी  प्रकार  राज्य  गरिपदा  मं  भा  पाच  सदस्या  में  स  दा  गर-भषज  कामिका  को  राज्य
 सरकारों  द्वारा  राज्य  परिषदों  में  नामांकित  क्रिया  जा  सकता  है  ।  इसके  राज्य  चिकित्सा
 परिषद  द्वारा  चयन  किया  गया  एक  राज्य  का  मुख्य  प्रशासनिक  चिकित्सा  श्रौषध

 नियंक्षण  संगठन का  प्रभारी  चिकित्साअधिकारी  और  राज्य  का  सरकारी  विश्लेषक  राज्य  की  भेषज

 परिषद के  भी  सदस्य
 जो  भेषज  प्रहंताएं  नहीं  रखते  ।
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 भेषज  कार्िकों  को  पूरा  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  इस  भ्रधिनियम  को  संशोधित  करने
 का  कोई प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  परिषद  के  कारगर  कार्यक्रम के  लिए  इसमें  अन्य  क्षेत्रों  के  भी  सदस्य  होने
 चाहिएं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चिकित्सा  सम्बन्धी  शिक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  व्यय

 1600.  श्रो  जे०  चोकक्‍का  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यात्र  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  चिकित्सा  संबंधी  शिक्षा  पर  भारी  धनराशि  व्यय  कर

 रही
 यदि  तो  प्रत्येक  मेडिकल  छात्र  पर  प्रति  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय  किया  जाता

 क्यादेश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में उचित  चिकित्सा  सुविधाएं  नहीं  श्नौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  प्रत्येक  मेडिकल  छात्र  को  मेडिकल  डिग्री  देने  से  पहले
 उनके  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसेवा  करने  को  अनिवार्य  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेबो  सिद्धार्थ  )  :

 पूर्णतया  केन्द्रीय  योजना  श्नौर  राज्य  योजनाझ्रों  के  चिकित्सा  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण

 के  लिए  सातवीं  योजना  के  परिव्यय  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 करोड़  रुपये  में

 पूर्णतया  केन्द्रीय  योजनाएं  175.  51

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1,432.20  20

 उपलब्ध  सूचना  के  अ्रनुसार  चिकित्सा  शिक्षा  की  लागत  के  बारे  में  दो  अध्ययनों  के
 निष्कर्ष  इस प्रकार  हैं  :

 कालेज  का  नाम  निष्कर्ष

 (i)  मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  नई  1.  1978-79  के
 दौरान  कालेज  में  प्रवेश

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  एंव  परिवार  कल्याण  संस्थाओ्रों  प्राप्त  एक  छात्र  पर  श्रौसतन  77,498  रुपये
 द्वारा  अ्रध्ययन  किया  गया  ।  की  धनराशि  खर्च  की  गई

 2.  1981-82  और  1982-83  के  दौरान
 कालेज  में  पढ़  रहे  एक  स्नातकोत्तर  छात्र  पर
 झौसतन  26,26  रुपये  की  धनराशि  खर्च
 की  गई  ।

 (ii)  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  सम्पूर्ण  पाठ्यक्रम  की  लागत
 टाटा  कन्सल्टेन्सी  सर्विसेज  द्वारा  प्रध्ययम  प्रति  5.  33  लाख  रुपये  थी
 गया  (1989)  |  लागत  1,06,570  ।
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवाएं  एकीकृत  स्वास्थ्य  एंव  परिवार  कल्याण  प्रदाय  प्रणाली के  नेटवर्क
 के  माध्यम से  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 परिचर्या  कार्यक्रमों  की समय-समय  पर  पुनसरंचना  की  जाती  है  भौर  उन्हें  विषयोन्मुखी  बनाया  जाता
 है  ।  ग्रामीण  स्वास्थ्य  संबंधी  प्राघारभत  ढांचे  नामतः  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और
 दायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  विस्तार  करने  और  समेकितन  करने  के  लिए  प्राथमिकता  प्रदान

 की  गई  है  ।  जटिल  और  इलाज  के  लिए  जरूरतमंद  रोगियों  को  मध्यम  और  प्रादेशिक  स्तरों  पर  भेजा
 ता  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करते  समय  जिन  आयामों  पर  विचार  किया  गया

 उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 1)  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  ।

 1)  व्यय  करने  की  समर्थंता

 )  उपलब्धता

 (1५)  पहुंच  भौर

 (५)  स्वीकायंता

 स्वास्थ्य  एक  राज्य  विषय  है  भ्रौर  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सेवा  समेत  विभिन्‍न  योजनाझ्रों  को कारगार

 ढंग  से  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  वैसे  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि

 देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपयक्त  चिकित्सीय  सुविधांए  नहीं  हैं  ।

 सरकरर  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्कल  विश्वविद्यालय  को  केन्त्रीय  विश्वविद्यालय  बनाना

 1601.  श्री  अनादि  चरण  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  उड़ीसा  की  सरकार  ने  उत्कल  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय

 संघ  सरकार  से  अनुरोध
 |

 तो  क्‍या  संघ  सरकार  ने  उस  पर  कोई  निर्णय  लिया

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  भझोर  सरकार  को

 1991  में  उड़ीसा  सरकार  से  उत्काल  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय में  परिवर्तित

 करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  था  कि  उत्कल

 विश्वविद्यालय  बनाने  का

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  उड़ीसा  के  राज्य  विधानमण्डल  के  अधिनियम  के  अधीन  की  गई  है  और

 नीति  के  एक  मामले  के  तौर  पर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों

 में  परिवर्तित नहीं  करती  है  ।
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 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  अस्पताल  खोलने  को  मांग

 1602.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  भुवनेश्वर  में  एक  केन्द्रीय  प्रस्पताल  खोलने  की  कोई  मांग/प्रस्ताव

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 -...  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०  के०  त/रादेबो
 :  नहीं  |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजराल  समिति  को  सिफारिशों  को  समोक्षा  करने  के  बार ेमे ंविशेषश  समिति  को  रिपोर्ट

 1603.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  मानव  संसाधन  थिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  गुजराल  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  जांच  करने  हेतु  नियुक्त  की  गई
 विशेषज्ञ  समिति  ने  भ्पनी  रिपोर्ट  दे  दी  और  +

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  हां  ।

 रिपोर्ट  29-7-91  को  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।

 द्वारा  प्रदूषणਂ

 1604.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :  क्‍या  पर्याषरण  ओर  बन  मंत्री  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  श्रत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  का  पता  लगाया  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  कौन  सी  कार्यंका री योजना  बनाई  गई  है  ;  और

 प्रदूषण  पर  पूर्ण  नियंत्रण  पाने  के  लिए  कितना  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 पर्यावरण  और  घन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  ।  पूरे  देश
 में  भ्रत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  17  उद्योगों  की  पहचान  की  गई  अर्थात्‌--थमंल  पावर
 लौह  झौर  जस्ता  प्रगालक  ),  ताबां  एल्यूमिनियम  तेल
 शोधक  लुगदी  और  कागज  भर  ल  भ्रनिवार्य  भौषधियां
 रंग  और  रंगाई  कीटनाशक  और
 स्युटिकल्स  ।  इकाइयो ंके  नाम  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 प्रदूषण  के  उपशमन  झौर  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  हैं  :--

 1.  पर्यावरण  1986  के  तहत  बहिस्ताव  भौर  उत्सजन
 निर्धारित किए

 गए  हैं  ;

 स्थापित  किए  गए  हैं

 3.  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तैयार
 किए  गए  हैं  :

 4.  बहिस्रावों  और  उत्सजंनों  के  विसजजंनों  को  निर्धारित  सीमाझों  में  रखने  के  लिए  उद्योगों
 को  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के  लिए
 कहा  गया  है  ;

 5.  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ;

 6.  सामूहिक  बहिल्लाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के
 समूहों  को  सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ;

 7.  अपशिष्टों  को  कम  करने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 श्रत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  के  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  राज्य  सरकारों
 के  परामर्श  से  एक  समयबद्ध  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  है  और  इस  संबंध्र  में  ए  क्र  अधिसू  चना  जारी  की
 गई  जिसके  अन्तगंत  प्रदूषण  फैलाने  वाली  इकाइयों  से  3  तक  निर्धारित
 मानकों  का  पालन  करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  ।

 शत्त  प्रतिशत  साक्षरता  प्राप्त  करने  के  लिये  उठाये  गये  कदम

 डा०  सुधीर  राय  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  भ्रन्य  राज्यों  में  शत  प्रतिशत  साक्षरता  प्राप्त  करने  के  लिए  केरल  मॉर्डल
 भ्रथवा  वर्तमान  मॉडल  को  अपनाने  का  विचार  भौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  सँसाधन  थिकास  मंत्रों  अर्जुन  भौर  राष्ट्रीय
 रता  मिशन  द्वारा  में  प्रारम्भ  किया  बया  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  इसकी  मुख्य  कार्य  नीति

 पूर्ण  साक्षरता  प्रभियान  में  सघन  भौगोलिक  क्षेत्रों  में  एक  विशिष्ट  समयावधि  में  से  35
 आयु  वर्ग  के  सभी  व्यक्तियों  को  व्यावहारिक  रूप  से  सुपरिभाषित  स्तर  की  साक्षरता  प्रदान  करने
 की  परिकल्पना  की  गई  इस  भ्भियान  में  लोक-परम्परा  भौर  झाधुनिक
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 नञ८

 मीडिया  का  प्रयोग  सभी  सलभ  व्यक्तियों  का  प्रशिक्षकों  के  रूप  में  तथा  भ्रन्य  कार्यकर्ताभों का  स्वैज्छिक
 श्राघार  पर  काम  करने  की  सूचि  बनाना  भ्रादि  निहित  है  ।  शिक्षार्थियों  द्वारा  3  भ्रार एस  के

 निर्धारित  स्तरों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  ने  त्रि-श्रेणीय  साक्षरता  प्राइमरें
 तैयार  की  हैं  ।  इस  मिशन ने  प्रशिक्षकों  तथा  श्रन्य  कार्यकर्त्ताश्रों  के  प्रशिक्षण  पर  पर्याप्त  बल  दिया

 है  ।

 केरल  राज्य  और  पश्चिमी  बंगाल  के  बर्दवान  जिले  में  कार्यान्वित  पूर्ण  साक्षरता  भ्भियान  ने

 पूर्ण  अभियान  मॉडल  के  विकास  में  महत्वपूर्ण  मील  पत्थर  का  काम  किया  है  तथा  इसमें
 झावश्यक  परिवर्तन  करके  इस  अभियान को  देश के  भ्रन्म  चुनिन्दा  जिलों  में  भी  झ्ारम्भ  किया  जा  रहा
 है  ।  ह॒

 संलग्न  विवरण  में  उन  जिलों  के  नाम  दर्शाए  गए  जिनमें  पूर्ण  साक्षरता  झ्नभियान  शुरू
 किए  गए  हैं  ।  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  की  सहायता  से  संस्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 घिवरण
 उन  चुनिन्दा  ज़िलों  के  जहां  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  आरम्भ  किए  गए

 आनप्न  प्रवेश
 चित्त्र
 कुडापाड

 3.  जिला  हैदराबाद

 विजशाखापट्टनम
 करनूल

 Theor  और  2  नगर  पालिकाएं  )

 13.  नलगोण्डा**

 (9  मण्डल  )
 14.  मेडक
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 बिहार
 15.  मुजफ्करपुर*
 16.  जमशेदपुर  *
 17.  रांची  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 18  गोवा
 19.  गुजरात  (19  जिलों में  100  टी  क्यू  एस  )

 हरियाणा
 20.  करनाल जिले  में  पानीपत
 21.  केरल

 ५.  कर्नाटक
 22.  बीजापुर
 23.  वक्षिण  कप्नड़
 24.  मण्डया
 25.  रायचूर
 26.  टुमक्र

 प्रध्य  प्रदेश
 27.  दुर्ग
 28.  नरसिहपुर
 29.  इन्दोर
 30.  रायपुर  (8  ब्लॉक )
 31.  बिलासपुर  (6  ब्लॉक )
 32.  रतलाम**
 33.  बिटूल  ब्लॉक  )
 34.  रायगढ़  (7 ब्लॉक )

 -  महाराष्ट्र
 35.  सिधयु  हुं
 36.  वर्धा
 37.  अम्बेई  सिटी**
 38.  पुणे  जिला

 उड़ीसा
 39.  सुन्दरगढ़  जिला  और  राऊरकेला  सिटी
 40.  गंजम

 तमिलनाडु
 कामराजर

 42.  पी  टी  टी  शिवागंगा
 43.  पुड़कोट्ग्या
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 उत्तर  प्रदेश
 44.  फतेहपुर

 पश्चिम  बंगाल

 45.  मिदनापुर
 46.  बर्दवान
 47.
 48.
 49.  कूचबिहार
 50.  बांकुरा
 51.  उत्तरी
 52.  पॉण्डिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र

 नोट  :--12,  32,  34  और  37  क्रम  संड्या  पर  **)  के  प्रस्ताव  अभी  स्वीकृत  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 शिक्षा  के  लिए  आवंटन

 1607.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  का  वर्ष  1991-92  के  लिए  शिक्षा  हेतु  बजट  में  कितना  आबंटन
 किया  गया  और

 केन्द्रीय  बजट  का  कितना  प्रतिशत  भाग  शिक्षा  पर  खर्च  किया  जाएगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  और  केन्द्रीय  सरकार  के  शिक्षा
 विभाग  का  वर्ष  1991-92  के  लिए  बजट  सम्बन्धी  झआबंटन  1805.  30  करोड़  रुपये  जो  कुल
 संघीय  बजट  का  1.  59  प्रतिशत  है  ।

 बदंबान  शिले  में  शत  प्रतिशत  साक्षरता

 1608.  डा०  सुधोर  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  बर्दमान  विले  ने  शत-प्रतिशत  साक्षरता  प्राप्त
 कर  ली  है  ;

 ह

 क्या  सरकार ने  प्रन्य  ज़िलों  में  भी  साक्षरता  भ्रभियान  चलाये  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  कितने  ज़िलों  को  इसके  भ्रन्तगंत  लाया  जा  रहा  है
 ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  निम्नलिखित  सदस्यों  वाले एक  दल  ने
 पश्चिम  बंगाल  के  बर्दमान  ज़िले  में  शुरू  किए  गए  साक्षरता  अभियान  पर  एक  मूल्यांकन  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  की  है  :--

 ह

 (i)  प्रो०  मोहित  कुलपति  बर्दमान  विश्वविद्यालय  ।
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 (ii)  डा०  ए०  के०  परियोजना  निदेशक  शिक्षा  तथा
 नई

 (111)  श्री  सत्येन  कार्यकारी  समिति  के  राष्ट्रीय  साक्ष  रता  मिशन  प्राधिकरण
 नई

 (५४)  श्री  गुश्ताक  अहमद  सदस्य  कार्यकारी  समिति  रा०  साਂ  मि०  नई  दिल्ली  ।

 मूल्यांकन  दल  ने  यह  स्वीकार  किया  कि  नौसीखियों  के  लक्षित  वर्ग  के  82.22%  ने  इस
 अभियान  के  परिणाम  स्वरूप  अध्ययन  का  रा०  सा०  मि०  का  स्तर  प्राप्त  कर  लिया

 और  उन  ज़िलों  ग्रादि  के
 के  नामों

 की  जहां  पर  साक्षरता  अभियान

 गए  संलग्न  विवरण  पर  दर्शाई  गई  है  ।

 विवरण

 चुने  हुए  ज़िलों  आदि  में  पूर्ण  साक्षरता  प्रभियान

 आन्ध्र  प्रवेश

 चिपूर
 कुट्टापाह
 हैदराबाद  जिला
 नैल्लोर
 विशाश्वापट्ूनम
 कुरनूल
 महबूब  नगर  (6  मंडल  तथा  2  नगरपालिकाएं  )
 खम्माम

 .  निद्धामाबाद
 10.  पश्चिम  गोदावरी
 11.  करीमनगर
 12.  नलगोण्डा**
 13.  एक  मंडल  प्रत्येक  9  जिलों

 +विजयनगरम्‌

 9

 थे

 +बारांगल
 14.  मेडक
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 बिहार
 15.  मुजफ्फरछुर
 16.  जमशेदपुर
 17.  से  अनुदान  *

 18.  गोबा

 19.  गुजरात  (19  जिलों  में  100  तालुका )

 20.  पानीपत

 21  केरल

 कर्नाटक
 22.  बीजापुर
 23.  दक्षिण  कन्नड
 24.  मण्ड्या
 25.  रायचूर
 26.  तुमकुर

 अध्य  प्रदेश
 27.  दुर्ग
 28.  नरसिहपुर
 29.  इन्दोर
 30.  रायपुर  (8  ब्लॉक )
 31.  बिलासपुर  (6  ब्लॉक )
 32.  रतलाम**
 33.  बेतुल  ब्लॉक )
 34.  रायगढ़  (7  ब्लॉक  )**

 महाराष्ट्र
 35.  सिंधु दुर्ग
 36.  वर्धा
 37.  अम्बई  सिटी**
 38.  पुणे  जिला

 उड़ीसा
 39.  सुन्दरगढ़  जिला  और  राउरकेला  सिटी
 40.  ग्रंजमम
 ।6
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 41.  कामराजर
 42.  पी  टी  टी  शिवगंगा
 43.  पुड्डकोट्ई

 44.  फतेहपुर

 पश्चिस  अंगाल
 45.  मिदनापुर
 46.  वर्धवान
 47.  हुगली
 48.  बीरभूम
 49.  कूच  बिहार
 50.  धांकुरा
 51.  उत्तरी
 52.  पॉण्डिचेरी संघ  शासित  क्षेत्र

 नोट  संद्या  12,  32,  34  तण  37  )  में  दिए  गए  प्रस्ताव अभी  तक  स्वीकृत  नहीं  किए  गए

 स्वायत्त  कॉलेजों  का  कार्य  निष्पादन

 1609.  डा०  सुधीर  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अन॒दान  आयोग  का  विचार  स्वायत्त  कालेजों  के  कार्य  निष्पादन  को

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानष  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  ने  स्वायत्त  कॉलेजों  की  योजना  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  प्रो  ०  इकबाल

 उत्तर  पूर्वे  पब॑तीय  विश्वविद्यालय  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  इस  समिति
 ने  अपनी  रिपोर्ट

 रहो
 1991  में  आयोग  को  प्रस्तुत  कर  समिति  की  कुछेक  महत्वपूर्ण  सिफारिशें

 इस  प्रकार  हैं  :-

 के  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिससे  उच्च  शिक्षा  पद्धति  में
 प्रमुख

 नात्मक  परिवर्तन  इसे  अभ्रवधि  के  दौरान  जारी  रखा  जाना  चाहिए  ।

 के  प्रभावी  निरीक्षण  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  एक  उपयुक्त  तन्त्र  तैयार  किया
 जाना  चाहिए  ।  है

 के  श्रधिनियमों  के  संशोधन  और  संविधियां  तैयार  करने  के  लिए

 तत्काल  कारंवाई  की  जांनी  चांहिए  ताकि  कॉलेजों  को स्वायत्तता का  स्तर  सौंपने  क ेलिए
 सक्षम  प्रावधान  बनाग्रा  जा  सके

 है  ।
 )
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 सरकारों  को  सरकारी  स्वायत्त  कॉलेजों  से  शिक्षकों  का  स्थानांतरण  नहीं  करना

 चाहिए  और  उन्हें  अ्नुरक्षण  उद्देश्यों  के  लिए  ब्लॉक  अनुदान  प्रणाली को  पूरा  करने  के

 अलावा इन  कॉलेजों  के  शिक्षकों  के  बड़े  हुए  कार्यभार  की  समस्याओं का  भी  पता  लगाना
 चाहिए

 ॥

 सरकारों  और  विश्वविद्यालयों  को  समेकन  श्र  मामलों  को  हल  करने  के  लिए
 स्वायत्त  कॉलेजों  के  प्रिंसिपलों  के  साथ  नियमित  बैठकें  आ्रायोजित  करनी  चाहियें  ।

 को  नए  पाद्यक्रमों  और  पाठ्यक्रम  संयोजनों  में  लचीलेपन  के  संबंध  में
 स्वायत्त  कॉलेजों  के  निर्णय  स्वीकार  करने  चाहिएं  ।  दि

 कालेजों  को  वित्त  समितियों  और  झ्रायोजना  तथा
 मूल्यांकन  समितियों

 को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  परिपेक्ष्य  योजनाएं  तैयार  करनी  चाहिएं  ।

 आयोग  ने  समिति  की  रिपोर्ट  को  6  1991  को  आयोजित  अपनी  बैठक  में  स्वीकार  कर
 लिया  और  ४8वीं  योजना  में  स्वायत्त  कॉलेजों  की  योजना  जारी  रखने  पर  सहमति  व्यक्त  की  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ढिल्‍्लो  में  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  योजनाएं

 1610.  श्रो  कालका  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कटरों और  पुनर्वास

 घी  योजनाएं  कौन-कौन

 दिल्ली  संघ  र/ज्य  क्षेत्र  में  बसी  झुग्गी  बस्तियों
 कॉलोनियों  के  निवासियों  को  मूलभूत  जन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने
 सी

 गत  तोन  वर्षों  के  दौर।न  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कितनी  घनराशि  खर्च
 की  गई  ;

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  मूलभूत  जन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बजट  में
 कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  भ्रौर

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सभी  झोपड़ी  बस्तियों
 और  भ्रनधिकृत  कॉलोनियों  में  मूलभूत  जन  सुविधाएं  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएंगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०  अरुणाचलम  )  :  से  )  संलग्न  विवरण
 के

 शुग्गी  झोंपड़ी  समूहों  तथा  कटरों  में  मूलभूत  सुविधाशों  की  व्यवस्था  करना  एक
 झनवरत  प्रक्रिया  है  ।  प्रत्येक  वर्ष  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुये  एक  चरणबद्ध  तरीके
 से  कार्य  किया  जाता  67  ग्रनधिकृत  कॉलोनियों  में  जलापूर्ति  की  व्यवस्था  की  गई  है  भौर  97
 अ्रन्य  ऐसी  कॉलोनियों  में  नलों  के  माध्यम  से  इस  सुविधा  का  विस्तार  किया  गया  कार्य  की  इन
 मदों  के  लिए  कोई  निश्चित्‌  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।
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 सभी  44  पुनर्वास  कॉलोनियों  में  पाइपों  द्वारा  पानी  उपलब्ध  किया  गया  सीवरेज  सिस्टम
 16  कॉलोनियों  में  कार्य  कर  रहा  है  और  9  अन्य  कालोनियों  में  यह  कार्य  चल  रहा  सभी  पुनर्वास

 कॉलोनियों में  1995  के  भ्रन्त  तक  सीवरेज  सिस्टम  उपलब्ध  कराने  हेतु  एक  कायंबाही  योजना
 तैयार  की  गई  है  ।

 बजट  प्रावधान
 1990-91

 का  नाम

 ——_—___——

 1.  बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  संचालित  योजनाएं
 लाख  (२०  लाख

 1.  भुग्गी-झोंपड़ी  समूहों  में  पर्यावरणीय  सुधार  3426.  67  -  716.00  00

 2.  करो  उपयोग  करो  जतसुविधा  परिसर  जिसमें  चलते-फिरते  283.  05
 बाहनों  सहित  शौचालय  ओर  स्नानागार  शामिल

 3.  स्लम  बिग  के  नियंत्रणाधीन  क्षेद्रों  में  तैयार  सुविधाएं/हॉल/बारात  73.56  00
 बस्ती  विकास  केन्द्र  आदि  की  व्यवस्था  ।

 4.  झुग्गी-झोंपड़ियों
 की  आन-साईट  पुनर्स्थापना  के  द्वारा  रलमों/झुणी-  4.  87  50.00

 झोपड़ी  पहों  और  अनौपचारिक  आश्रय  का  उन्नयन ।

 सस्‍लम  कटरे

 5.  शहरी  स्‍्लमों  में  पर्यावरणी  सुधार  577.97  212.00
 6.  कटरों  का  संरचनात्मक  सुधार  377.  37  00

 बिल्‍लो  नगर  निगम  द्वारा  संचालित  योजनाएं

 4.  दिल्ली  मगर  निगम  ने  अतिरिक्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  14636,  74  5576.00
 योजना  बनाई  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  है  :--

 (2)  बरसाती  पानी  की  (3)  सामुदायिक
 हॉल/कैन्द्र,  बारात  घर  और  टेलीविजन  (4)  पथ  प्रकाश
 सहित  (5)  (6)  सुलभ
 (7)  मलवहन/स्वच्छता  (3)  सीजरेज/बरसाती

 पानी  के  पम्पिग  जलापूर्ति  में  बद्धि  और  (१0)  आकऊट
 फॉल  सहित  सीवरेज  ।

 विकलांग व्यक्तियों के लिए  -  जा रहो  -

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  चलायो  जा  रहो  संस्थाओं  को  सहायता

 क्री  पी०  सी०  चामस  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विकलांग  व्यक्तियों  के लिए  चलायी  जा  रही  संस्थाओ्रों  को  अनुदान-सहायता
 देने  हेतु  बड़ी  संख्या  में  आवेदन-पत्न  लम्बित  पड़े

 119
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 यदि  तो  इन  झ्रावेदन-पत्नों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 ©  इनमें  केरल  से  प्राप्त  प्रावेदन-पत्नों  की  संख्या  कितनी  है  जो  पिछले  तीन  बर्षों  से  लंबित
 पड़े  हुए  हैं  ;

 इन  आवेदन-पत्नों  पर  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  किये  जाने  के  क्या  कारण  भौर

 इन  प्रावेदन-पत्नों  को  शी  क्रता  से निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 कल्याण  मंत्रों  सोताराम  प्रौर  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए
 स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  की  योजना  के  अन्तगंत  प्राप्त  90  प्रावेदन  पत्र  लेंबित  हैं  ।

 केरल  राज्य  से  कोई  आ्रावेदन  पत्न  लंबित  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍ली  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  वेकल्पिक  भू-खण्ड

 1612.  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अदालत  ने  दिल्ली  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आबंटित
 वैकल्पिक  भू-खण्डों  के  विरुद्ध  स्थगन  आदेश  जारी  कर  दिये  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  कया  है  आर  क्या  यह  स्थगन  आदेश  आबंटित  भू-खण्डों
 के  बारे  में  भ्रवस्थिति-परिवर्तन  पर  भी  लागू  होता  है  ;

 क्‍या  सरकार  विधि  आयुक्त  से  बिना  कोई  लाटरी  भू-खण्डों  क्रे  आबंटन
 वैकल्पिक  भ-खण्डों  के  अवस्थिति-परिवतंन  में  अनियमितताश्रों  के  बारे  कोई  शिकायत  प्राप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  ; क््त

 4

 क्‍या  दिल्ली  में  उत्तरी  और  पश्चिमी  जोनों  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  निम्न
 झाय  की  और  मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लैट  खाली  पड़े  हैं  श्रौर  इन्हें  प्रभी  भी  प्राबंटित  करना  यदि
 तो  क्षेत्र-वर  भर  कॉलोनी-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भ्रौर

 गत  6  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  चेयरमेन
 ने

 कितने  बिना  बारी
 के  मकानों  के  भ्राबंटन  भर  वैकल्पिक  भू-खण्डों  के  अवस्थिति-परिवर्तन  के  भ्रादेश  दिये  भ्ौर  क्या  इन
 सभी  को  मकान  भौर  भू-खण्डों  का  झाबंटन  कर  दिया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना
 एकल्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 सध्य  प्रदेश  को  रियायती  दरों  पर  कागज़  को  पृति

 1613.  श्री  सुशील  चन्द्र  बर्मो  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विफें/स॒  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  गा

 क्या  विद्यार्थियों  को  उचित  दामों  पर  पाठ्य-पुस्तकों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  रियायती
 दरों  पर  कागज  की  पूर्ति  कर  रही  है

 यदि  तो  1990  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  किन  कारणों  से  ऐसी  पूर्तियां
 क्‍यों  नहीं  की  गई  और

 मध्य  प्रदेश  को  रियायती  दरों  पर  कागज  की  पूर्ति  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं
 ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन  :  )  स्कूलों  की  पाठ्य  पुस्तकें तथा  अभ्यास

 पुस्तिकाएं  तैयार  करने  के  लिए  श्राथिक  सहायता  प्राप्त  सफेद  मुद्रण  कागज  की  झापूर्ति  योजना  31
 1990  के  अंत  तक  जारी  तत्पश्चात्‌  यह  योजना  बंद  कर  दी  गई  ।

 भर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वन  ग्रामों  का  समन्वित  विकास

 1614.  थ  सुझोल  चत्म  वर्मा  :  क्‍या  कल्प्राण  मंत्ते  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  में  भारतीय  संविधान  के
 झनुच्छेद  275  के

 अन्तगंत  बन-ग्रामों  के समन्वित  विकास  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  तथा
 स्वीकृत कर  दिया  था

 क्‍या  भारत  सरकार  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  राज्य  सरकार  के  अपने  संसाधनों
 से  25  प्रतिशत  पहले  खर्च  करने  के  झ्नुबन्ध  को  पूरा  करने  के  भ्रपने  संसाधनों  से  पहले  ही  पर्याप्त

 न  खत  कर  दिया  वर्ष  1987-88  से  अपना  75%,  अंश  रोक  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर  सरकार  राज्य  सरकार  को  कितनी  जल्दी  घन

 कल्याण  मंत्रो  सीताराम  केसरो  )  :  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  1984-85 5
 में  संविधान  के  अनुच्छेद  275  (1)  के  प्रथम  परंतुक  के  अन्तर्गत  अनुदान  के  लिए  83  करोड़  इहपये
 की  अनुमानित  लाग्रत  से  व॒न  ग्राम  विक्रास  संबंधी  एक  प्रारूप  परियोज़बा  प्रज्रतज़  प्रस्तुत  किया  ग्रया  था  ।

 (2)  वन  ग्रामों  के  विकास  हेतु  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  की  शर्त  पर  1984-85
 में  उक्त  परंतुक  के  भन्तगंत  5.  96  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्मुक्त  की  गई  थी  ।

 (3)  1985-86  में  इसी  परियोजना  के  लिए  संविधान  के  उम्ती  प्ररंतुक  के  प्त्तगंत  0.  5
 करोड़  रुपये  की  राशि  निर्मुक्त  की  गई  थी  ।

 (4)
 से  झ्ागे  संविधान  के  उसी  परंतुक  के  भ्रन्तगंत  राज्य  सरकार  को प्रत्येक  बर्ष

 प्रनुपातिक  भ्राधार  पर  4,  5  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  जा  रही  है  ।

 Bir)

 ८)
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 (5)  संविधान के  अनुच्छेद  275  (1)  के  प्रथम  परंतुक  के  भ्रन्तगंत  गाडगिल सूत्र  के  अन्तगंत

 राज्यों  को  दिए  गए  ब्लॉक  ग्नुदानों  का  एक  हिस्सा  होते  हैं  भर  ये  राज्यों  के  लिए  भ्रतिरिक्त  रूप  में

 नहीं  होते

 (6)  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  इस  परियोजना  को  राज्य  भ्रादिवासी
 उपयोजना  का  एक  अभिन्‍न  अंग  बनाया  जाये  ताकि  राज्य  सरकारों  की  पहले  से  चल  रही  योजनाओं
 के  अन्तर्गत  इसके  लिए  घन  राशि  जूटाई  जा  सके  ।  यदि  कोई  कमी  रह  जाती  हो  उसे  बर्ष  प्रति  वर्ष

 के  भ्राधार पर  संविधान  के  अनुच्छेद  275  (1)  के  परंतुक  के  भ्रन्तगंत  निधियों  में  से  पूरा  किया
 जायेगा  ।

 य्य  प्रदेश  स्थित  भोपाल  में  फुफ्फुस  रोग  संस्थान  को  स्थापना

 1616.  भरी  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भोपाल  में  एक  फुफ्फूस  रोक  संस्थान  की  स्थापना

 करने  का  प्रस्ताव  संघ  सरकार  को  भेजा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  संघ  सरक।र  ने  कोई  निर्णय  लिया  है  ;  ओर

 यदि  तो  उसे  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०के  ०  तारावेवी  सिद्धा्  )
 :

 से  भोपाल  गैस  त्रासदी  होने  पर  भारतीय  ग्रायुविज्ञान  ग्रनुसंधान  परिषद्‌  नई  ढ्विल्ली  ने
 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  सुझाव  पर  राष्ट्रीय  भ्रौद्योगिक  त्रासदी  फुफ्फुस

 संस्थान  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  ।

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  कई  विचार-विमर्शों  के  पश्चात्‌  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  द्वारा  गठित
 की  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  कि  प्रस्तावित  संस्थान  दिल्ली  में  बनाया  जिसके
 तीन  क्षेक्तीय  केन्द्र  जो  पुणे  भौर  भोपाल  में  हों  ।

 एस०  सी०/|एस०  टी०  बिलो  पॉवर्टो  लाइनਂ  शीर्षक  से  समाचार

 617.  ओर  भाग्य  गोवर्धन  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  नेशनल  काउंसिल  भ्राफ  भ्रप्लाय  इकोनॉमिक  रिसर्च

 सी०ए०ई०भार०  )  द्वारा  किये  गये  भ्रध्ययन  की  जानकारी  है  जैसा  कि  6  1991  के

 टाइम्सਂ  में  एस०सी  ०/एस०टी०  बिलो  पॉवर्टी  लाइन  स्टडीਂ  शीर्षक  से  समाचार  प्रकाशित

 हुमा  है  ;

 122.
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 क्या  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने
 वाले  लोगों  की  संख्या  में  वर्ष

 1977-78
 में  48  प्रतिशत तथा  वर्ष  1984-85 5  में  37  प्रतिशत  कमी

 हुई  है  ;

 क्‍या  नेशनल  काउंसिल  ऑफ  ग्रप्लायड  इकोनॉमिक  रिसर्च  के  प्रकाशित  निष्कर्षों

 जिसमें यह  कहा  गया  है  कि  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  79  प्रतिशत  तथा  भ्रनुसूचित
 जातियों के  63 प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  पता

 चलता  है  कि  उड़ीसा में  वांछित
 लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  आ्रागे  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रो  सीताराम  :

 प्रध्ययन  से  पता  चला  है  कि  भ्रनुसूचित  जतजाति  भौर  अनुसूचित  जाति  से  संबंधित
 घराने  ग्रामीण  उड़ीसा  में  निध॑नता  समूह  हैं  ।

 श्रादिवासी  उपयोजना  का्यंनीति  विशेष  संघटक  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 और  गनन्‍्यं  योजनाझों  के  माध्यम  से  अनुसूचित  जनजाति/ग्रनुसूचित  जातियों  क ेलाभ  के  लिए  विकास
 कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 घिजयघाड़ा  में  विज्ञान  संग्रहालय

 1618.  श्रो  बो०  शोसभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  को
 करेंगे कि  :

 क्या  कृष्णा  जिले  में  विजयवाड़ा  में  गांधी  हिल  पर  उपलब्ध  बड़े  भवन  में  विज्ञान

 केन्द्र स्थापित  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  दिया  गया  है  ;

 जे
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्‍या  कलकत्ता  के  राष्ट्रीय  विज्ञान  केन्द्र  की एक  समिति  ने  उस  स्थान  का  दौरा  किया

 है  ;  और

 इस  संग्रहालय/केन्द्र  क ेकब  तक  स्थापित  होने  की  संभावना  है  ?

 सानव  संसाधन  घिकास  मंत्रो  अर्जुन

 से  हां  ।  राष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  परिषद्‌  के  एक  दल  ने  विजयवाड़ा  का
 दौरा  किया  ।  यदि  र  ष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  परिषद्‌  की  नीति  के  अनुसार  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  शासन
 विकसित  स्थल  उपलब्ध  करवा  देता  है  भौर  निर्माण  लागत  में  भी  भागीदार  होता  है  तो  राष्ट्रीय  विज्ञान

 संग्रहालय  परिषद्‌  वहां  बिज्ञान  संग्रहालय  स्थापित  करने  पर  विचार  करेगी  ।
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 दिल्‍ली  में  कामकाजो  महिला  होस्टल

 1619.  डा०  ए०  के०  पटेल
 7

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  |  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  कितने  कामकाजी  महिला  होस्टल  हैं  और  वे  कहां-कहां
 स्थित  हैं  ;

 प्रत्येक  होस्टल  की  क्षमता  कितनी  है  ;

 क्‍या  दिल्ली  में  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  ह्ोस्टलों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई
 आकलन  किया  गया  है  ;  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सरकार  द्वारा  इन  होस्टलों  पर  किया  जाने  बाला  वाधिक  व्यय  कितना

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  और  होस्टल  खोलने  का  विचार
 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ;  और

 क्‍या  अन्य  महानगरों  में  भी  इसी  प्रकार  से  होस्टल  बनाए  गए  हैं  ;  यदि  तो

 तत्संब्रंष्ली  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रालय  कार्ग्रे  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  समता  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  संसद  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।

 में  बन  संरक्षण  योजनाओं  का  कार्यान्वयनਂ

 1620.  श्री  तेज्ञनाशाग्रण  सिह  :  वया  पर्यावरण  और  घन  मन्‍्त्नो  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :  हु

 देश  में  बाढ़  आने  के  लिये  वन-कटाव  किस  सीमा  तक  जिम्मेवार  है  ;  और

 बाढ़  की  विभीषिका  की  रोकथाम  करने  के  लिये  बिहार  के  बाढ़-प्रभावित  जिलों  में
 कार्यान्वित  की  जा  रही  वन  संरक्षण  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  नाथ  )
 :  वृक्ष  वर्षा  की  तेजी  को

 कम  कर  देते  भूमि  में  जल  के  रिसाव  में  सुधार  करते  हैं  और  सतही  बहाव  को  कम  करते  इसलिए
 वन-नाशन  की  वजह  से  आमतौर  पर  बाढ़  आ  जाती  देश  में  बाढ़  लाने  क ेलिए  वन-नाशन  एक
 कारण  के  रूप  में  किस  हद  तक  उत्तरदायी  है---इस  सम्बन्ध  में  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 क्रषि  मंत्ञालय  के  अधीन  मृदा  संरक्षण  अजय  और  पुनपुन्त  जैसी
 जिनमें  अक्सर  बाढ़  आ  जाती  के  आवाहनक्षेत्रों  मे ंसमन्वित  जलसंभर  प्रबन्ध  की  केन्‍्द्ग  द्वारा
 जित  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  है  ।  इन  नदियों  का  आवादइन-श्षेत्
 भओरंगाबाद  और  गया  जिलों  में  पड़ता  यह  स्कीम  1981  से  चल्न  रही  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय
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 योजना  में  अब  तक  570  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  का  सुधार  किया  जा  चुका  है  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  6,400  वर्ग  किलोमीटर  और  क्षेत्र  का  सुधार  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 इसके  गिरिडीह  और  धनबाद  जिलों  में  दामोदर  नदी  के  आवाह-क्षे्नों  के
 सुधार  के  लिए  द।मोदर  घाटी  निगम  को  भी  राशि  प्रदान  की  गई  है

 राजघानो  की  सरकारी  कॉलोलनियों  में  इंठ  के  रास्तों  को  मरस्मत

 1621.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  शहरी  विकसस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  कॉलोनियों  जैसे  आर०  के०  पुरम्‌  में  ईंट  के  रास्ते  टूट-फूट  गये  हैं  तथा

 इन्हें  सही  ढंग  से  बिछानें  की  आवश्यकता  है  ;

 यदि  तो  काफी  समय  बीत  जाने  के  बावजूद  इन्हें
 न  बिछाने  अथवा  इनकी  मरम्मत  न

 करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 इन  रास्तों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिछाने/मरम्मत  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  मुख्य
 स्कूटर  गैरेज  तथा  क्वार्टरों  के  प्रवेश-मार्ग  के  मध्य  ईंटों  के  रास्ते  टूट-फूट  गये  इनमें  से  कुंछ

 जहां  तक  निधियां  उपलब्ध  मरम्मत  कर  दी  गई  है  तथा  शेष  की  मरम्मत  भी  निधियों  की
 उपलब्धता  के  आधार  पर  कर  दी

 होल्दलों  को  अधंभावासीय  विद्यालयों  में  बदलना

 1622.  डा०  विश्वानाथम  केनियो  :  क्‍या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  होस्टलों
 को  अद्धंआवासीय  विद्यालयों  में  बदलने  का  विचार  है  ;

 तो  इस  संबंध  में  वतंमान  दिशानिर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ऐसे  कितने

 होस्टलों  को  बदलने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  होस्टलों  में  शिक्षा  का  स्तर  बहुत  ही  निम्न  है  ;  और

 यदि  तो  होस्टलों  में  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 बिचार  है  ?  है

 कल्याण  सन्‍्त्ी  सीताराम  :

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 केवल  तटोय  और  पर्वतीय  क्षेत्रों  की  लड़कियों  के  लिये  आवासोय  विद्यालय

 1623.  डा०  घिश्यानाथन  केनिय्री  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तटीय  और  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  जह  |  महिलाओं  में  शिक्षा  का  स्तर

 अन्य  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  बहत  कम  में  रह  रहे  परिवारों  की  लड़कियों  के  लिए  विशेष  रूप  से  और

 आवासीय
 विद्यालय  खोलने  का  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराघीन  नहीं  है

 यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 छात्राओं  के  लिए  आवासीय  स्कूल  खोलना  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र
 प्रशासनों  का  काम

 विश्वविद्यालयों  में  अनुशासन

 1624.  भ्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  क्या  मानव  संसाधन  घिकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  शिक्षा  का  उच्च  स्तर  बनाए  रखने  के  लिए  देश  में  विश्वविद्यालयों  और
 कालेजों  में  अनुशासन  बनाये  रखने  हेत्‌  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 सानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  अर्जुन  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति
 1986  के  अनुसरण  में  सरकार  व  विश्व  ०  अनु०  आ०  ने  उच्च  शिक्षण  संस्थानों  में  शिक्षा  के  स्तर  में

 सुधार  के  लिए  कई  कदम  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कुछ  मुख्य  कदम  निम्नलिखित  हैं

 से  कालेज  व  विश्वविद्यालय  अध्यापकों  के  बेतनमानों  में  संशोधन  ।  अध्यापकों
 के  लिए  प्रशिक्षण  व  करियर  प्रगति  के  लिए  प्रदत्त  किए  गए  अवसर  ।  अध्यापन  व्यवसाय  में
 पब  प्रतिभा  आकर्षित  करने  के लिए  अखिल-भारतीय  पात्नता  परीक्षा  आरंभ  की  गई  ।

 व  कालेज  के  नए  नियकत  अध्यापकों  के  अनस्थापन  के  लिए  शैक्षणिक
 स्टाफ  कालेज  स्थापित  किए  गए

 व  कला  में  पाठ्यचर्या  को  आधुनिकीकृत  करने  के  लिए  27  पाठ्यचर्या  विकास  केन्द्र
 स्थापित  किए  गए  ।  अवर-स्नातक  व  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  में  27  विषयों  के  लिए
 आधुनिक  पाट्यचर्या  तैयार  की  गई
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 अनु०  Ato  द्वारा  विशेष  सहायता  कार्यत्रमों  के  अंतर्गत  जैसे  उच्च  अध्ययन  केन्द्र
 सी०  ओ०  एस०  आई०  सी०  ओ०  एच०  एस०  आई०  पी०  ,  सी०  ओ०  एस०  आई ०
 एस०  टी०  आदि  में  अध्यापन  व  शोध  में  सुधार  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदत्त  की  गई  थी  ।

 अनु०  आयोग्र  ने  विश्वविद्यावय  पद्धति  में  अनुसंधान  की  प्रगति  के  लिए  प्रमुख
 र्सु  बधाएं  ब  सेवाएं  प्रदत्त  करने  के  लिए  अंतविश्वविद्यालय  केन्द्र  स्थापित  वि कए  ॥

 चुने  हुए  कालेजों  व  विश्वविद्यालय  विभागों  को  स्वायत्तता  प्रदत्त  करने  के  लिए  उच्च
 प्राथमिकता  दी

 कैलेंडर  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मार्गनिर्देश  वितरित  किए  गए  ।  इन  माग्गनिर्देशों
 में  विश्वविद्यालय/कालेजों  द्वारा  कम  से  कम  180  अध्यापन  दिनों  का  पालन  करने पर  जोर
 डाला  गया  है  ।

 डिग्री  प्रदत्त  करने  हेतु  ।

 न्‍्यनतम  स्तर  व  न्यनतम  कार्य  आदि  के  लिए  विश्व०  अन० यूनतम  स्तर  व  न्यू  कार्य  दिवस  आदि  के  लिए  विश  नु०  आ०  द्वारा  अधिसूचित
 विनियम  ।

 इंड्स  साइट  फाऊंड  इन  कच्छਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  समाचार

 1625.  डा०  ए०  के०  पटेल  |  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  शंकर  जो  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1991  ऑफ  इंडियाਂ  में
 मेजर  इंडस  साइट  फाउंड  इन  शिषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिया  गया  है  ; रे

 यदि  तो  खुदाई  से  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  की  मुख्य  उपलब्धियां  क्‍या

 क्या  प्राचीन  भारतीय  इतिहास  की  पुनलेखन  की  दिशा  में  इन  खोजों  से  कोई
 ऐतिहासिक  नि८्कर्ष  निकाले  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (3)  उस  एजेंसी  का  नाम  क्‍या  है  जो  इसकी  खुदाई  और  मूल्यांकन  कार्य  कर  रही  है  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  चयनित  स्थलों  के  साथ  इस  समय  उपरोक्त  स्वरूप  के  चल  रहे
 अन्य  खुदाई  कराय्यों  का  ब्यौरा  क्या

 मानल  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  हां  ।

 1)  भारतीय  प्रातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  सत्ञ  1990-91  के  द॑  जिला  कच्छ

 गुजरात  में  किए
 गए  उत्खनन  के  फलस्वरूप  आप-ह  ब्रकसित-हड़प्पा तथा  परवर्ती

 कार्यों  की  ऋ्रमानुसार  बस्तियों  के  उनके  विशिष्ट  मृदभाण्ड  एवं  अन्य  वस्तुएं  प्रकाश  में  आई
 हड़प्पा  कालीन  भव्य  दुर्ग  तथा  विशाल  प्रवेश-द्वार  एवं  सके  भीतर  जलाशय  के  अवशेष

 तथा  नगर  के  मध्य  एवं  निचले  प्रभाग  के  अवशेष  शामिल  महत्वपूर्ण  उपलब्धियों  में  प्रस्तर-स्तम्भों
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 |  जज-+  --  न्ज

 के  मातृदेवी  की  तांबें  क ेउपकरण  तथा
 विभिन्‍न  प्रकार  के  विशिष्ट  मृदभाण्ड  एवं  फर्श  पर  हड़प्पा  लिपि  में  जड़े  हुए  नौ  अक्षर

 शामिल  हैं  ।

 और  उत्खनन  से  उपलब्ध  साक्ष्यों  ने  प्रमाणों  के  हड़प्पा  संस्कृति  की  आद्येतिहासिक
 नगर-विन्यास  एवं  वास्तु  शैली  के  साथ-साथ  जल-प्रबन्ध  की  पत्थर  तराशने  के  लिए  खराद  के
 संभावित  प्रयोग  के

 नए  प्रारूप  प्रस्तुत  किए  ये  सभी  विशिष्टताएं  देश  के  तकनीकी  एवं  सांस्कृतिक
 इतिहास के  पूर्ननिर्माण  के  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  की  उत्खनन  शाखा-४  ने  उत्खनन  तथा  मूल्यांकन  कार्य
 दोनों  की  ही  कार्यान्वित  किया

 वतंमान  में  प्राकू-हड़प्पा  व्यवसाय  से  संबंधित  कोई  उत्खनन  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा

 रहा

 संस्कृत  के  अध्ययन/अध्यापन  में  कठिनाइयां

 1626.  भ्री  राजबोर  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  संस्कृत  के  अध्ययन/अध्यापन  में  आ  रही  कठिनाइयों से  अवगत  कराया
 गया  है  ;

 देश  में  इस  समय  कितने  संस्कृत  विद्यालय  चल  रहे

 क्‍या  सरकार  ने  संस्कृत  अध्ययन/अध्यापन  में  आ  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा

 इन  विद्यालयों  को  सुचारू  रूप  से  कार्य  करने  हेतु  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  अर्जुन  :  जी  संस्कृत  शिक्षण के  समन्वय
 और  स्तर  को  बनाए  रखने  के  अलावा  संस्कृत  के  अध्ययन/शिक्षण  में  आ  रही  किन्ही  विशेष  कठिनाइयों
 के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 देश  में  इस  समय  कार्यरत  संस्कृत  स्कूलों  की  संख्या  मालूम  नहीं  15
 राज्यों/संघ  शासित  प्रशासनों  से  अभी  तक  एकत्तित  प्रारम्भिक  सूचना  के  अनुसार  विभिन्‍न  स्वैच्छिक
 संगठनों  द्वारा  लगभग  2,  000  संस्कृत  पाठशालाएं/संस्थाएं  चलाई  जा  रहीं

 और  संस्कृत  संस्थाओं  सहित  स्कूल  शिक्षा  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों/संघ  शासित
 प्रशासनों  से  सम्बन्धित  संस्कृत  के  महत्व  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  संस्कृत  शिक्षा  को
 सहायता  देने  तथा  उसे  प्रोन्‍नत  करने  के  लिए  कई  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  इस  कार्य  क ेलिए
 संस्कृत  संस्थाओं

 को  ठीक  ढंग  से  चलाने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाओं के  द्वारा  वित्तीय
 सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है
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 (1)  संस्कृत  शिक्षा  का  विकास

 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक  स्कूलों  में  पढ़  रहे  छात्रों  की  छात्रवृति  ।

 संस्कृत  पाठशालाओं  का

 संस्कृत  शिक्षकों  की  नियुक्ति  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  द्वारा  संस्कृत  को  बढ़ावा  देने  के लिए  किया  गया

 कोई  अन्य  प्रस्ताव

 अभावग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह  रहे  संस्कृत  के  विख्यात  अध्येताओं  को  वित्तीय  सहायता  |

 (ii)  स्वेच्छिक  संस्कृत  संगठनों  को  सहायता  अनुदान

 शिक्षकों  के  वेतन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  ।

 संस्कृत  पाठशालाओं  में  पढ़  रहे  छात्रों  को  छात्रवृति  प्रदान  करने  के  लिए  वित्तीय

 अनुमोदित  गैर-आवर्ती  व्यय  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 (iii)  आदर्श  संस्कृत  पाठशाला  की  योजना

 अनुमोदित  आवर्ती  व्यय  की  95%  तक  की  बित्तीय  सहायता  ।

 अनुमोदित  गैर-आवर्ती  व्यय  की  75%  तक  की  वित्तीय

 आऔर  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  खोला  जगना

 1627.  श्री  राजवोर  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  मह  बताने की  हूपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  चल  रहे  हैं  और  दिल्ली में  विद्यालय

 कहां  खोले  गए
 हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  ये  विद्यालय  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जाएंगे  और  इनमें  पढ़ाई  कब  से

 शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जन  लिह  :  इस  समय  देश  में  740  केन्द्रीय  विद्यालय

 खुले  हुये  दिल्ली  में  इस  प्रकार  के  विद्यालयों  की  संख्या  ओर  स्थान  संलग्न विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  इनका  विस्तार  निधियों  की  उपलब्धता  और  उपभोगी  एजेंसियों  के  उपयुक्त
 प्रस्तावों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 है
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 विधरण

 दिल्ली  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  सूचो

 संघ  शासित  क्षेत्र  का नाम  और  पता

 दिल्‍ली  (30)
 नई  दिल्ली  ।

 सदर  दिल्ली  छावनी
 कन्धार  दिल्ली  नं  नई  दिल्‍ली  ।

 गोल  नई  दिल्‍ली
 आई०  एन०  ए०  नई  दिल्ली  ।
 आई०  आई०  टी०  होज  नई  दिल्ली  ।

 के०  रि०  पु०  ब०  झड़ोदा
 नई  दिल्‍ली  ।

 लारेंस
 सेक्टर-५  आर०  के०  नई  दिल्‍ली ।

 आर  ई दिल्‍ली  ।
 आर०  के०  नई  दिल्ली ।

 टैगोर  नई  ।
 मस्जिद  नई
 ए०  जी०  सी०

 आर०  पो०  ओ०  नई  दिल्‍ली  ।

 ताप  बिजली  नई  दिल्ली  ।

 दक्षिण  ब्लाक  शालीमार बाग  ।

 ए०  एफ०  एस०  नई  दिल्ली  ।

 ए०  एफ०  एस०  अर्जुनगढ़  ।

 प्रगति  लोदी  नई  दिल्ली  ।

 पुष्प  एम०  बी०
 रोड  ।

 दिल्‍ली  छावनी  ।

 सैनिक

 न्यू  फैष्डस
 सं०  67 स्काडुन ए०  एफ०  मार्फ़  56  ए०  पी०  धोगा  बवाना  ।

 सरदार  पटेल  मार्ग  होटल  के  नई  दिल्‍ली  ।

 बी०  एस०  एफ०  नई  दिल्‍ली  ।

 नई  दिल्ली  ।

 ए०  एफ०  एस०  नई
 नलमिीम:य-+भप+"/"५०5५प।)/प-प-प--एपज््-ू,ण"»"प।पै।प,पथभभिा।पभपझभिण:/:झउ+ैिै_्...
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 स्वयं  सेवो  एजेंसियों  को  साक्षरता  परियोजनाओं  के  लिये  घनराशि  का  आवंटन

 1628.  भ्रो  राजबीर  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  साक्षरता  परियोजनाओं को  चलाने  हेतु
 स्वयंसेवी  एजेंसियों

 को  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  और

 ऐसी  एजेंसियों  क ेनाम  और  पते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  वर्ष  1989-90  और
 1990-91  में  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  दिए  गए  सहायता-अनुदान  तथा  उनके  नामों  और  पतों  को
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  363/9

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  लोक  शिकायत  प्रकोष्ठ

 श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेखर  मति  )_
 श्री  वी०  श्रीनिधास

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  में  अपने  लोक  शिकायत  प्रकोष्ठ  को  और

 सुव्यवस्थित  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  तथा  इनमें  से  कितनी  शिकायतों

 पर  विचार  किया  और

 शिकायतों  पर  कारगर  ढंग  से  ध्यान  देने  क ेलिए  सरकार  ने  और  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम  )  :  हां  ।

 सार्वजनिक  शिकायत  सैल  को  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  के  अधीन  रखा  गया  है  जो
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  सीधे  रिपोर्ट  करते  इस  अधिकारी  को  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा
 जनता से  प्राप्त  शिकायतों  के  निपटान  से  संबंधित  सभी  विषयों  का  प्रबोधन  और  समन्वय  करने  का
 प्राधिकार  दिया  गया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  पद्धति  भी  तैयार  की  गई  है  कि  सभी
 शिकायतें  दर्ज  की  जाती  उन  पर  कारंवाई  की  जाती  है  तथा  एक  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर

 निपटाई  जाती  ्

 1-4-90  से  31-3-91  तक  के  वर्ष  के  शिकायत  सैल  द्वारा  2400  शिकायत
 प्राप्त  की गई  इनमें  से  1600  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 आशा  है  कि  हाल  ही  में  भारत  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  रैंक  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी
 की  सार्वजनिक  शिकायत  सैल के  प्रभारी  के  रूप  में  तैनाती  जनता की  शिकायतों  को  प्रभावी  रूप  से

 हु  13]
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 निपटाने  में  सहायक  होगी  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  प्रचालनों  में  विलम्ब  को  क्रम  करने  तथा
 अधिक  सुस्पष्टता  लाने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  कई  प्रक्रियाओं  को  परिवर्तित  तथा

 सुव्यवस्थित  किया  गया  शिकायतों  के  निवारण  के  लिए  और  उपाय  तैयार  करने  के  लिए  सैल
 में  किए  गए  कार्य  का  आवधिक  प्रबोधन  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  पब्लिक  स्कूलों  को  सम्बद्धता

 1630...  श्रो  एम०  बो०  चन्द्रशेखर  मूति  | ,  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री भ्रो  वो०  श्रोनिषास  प्रसाद  [|
 कक  वह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  फेट आफ  40,000
 स्टूडेंट्स  हैंग्स  इन  बैलेंसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 क्या  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोडं  द्वारा  पब्लिक  स्कूलों  को  अपने  से  सम्बद्ध  न  करने  में
 फंसले  के  परिणामस्वरूप  इन  स्कूलों  के  विद्याथियों  का  भविष्य  अनिश्चित  हो  गया  और

 यदि  तो  इन  स्कूलों  को  सम्बद्ध  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्री  अर्शुन  :  हां

 जी
 /  विद्यार्थी  अन्य  स्कलों  में  दाखिला  लेने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ताकि  उनको  शिक्षा

 प्राप्ति में  बाधा
 न

 संबंधित  स्कूल  के०मा०शि०बो०  के  नियमों  में  विहित  संबद्धन  संबंधी  शर्तों  को  प्रा  नहीं
 करते  ।

 हु

 .
 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोडई  को  परीक्षाओं  में  विद्यालयों  का  परीक्षा  परिणाम

 1631.  श्रो  एम०  वी०  चन्द्रशेलर  भति
 श्रो  वी०  श्रीनिषास  प्रसाद  |

 कया  मानव  संशाथन
 जिकास  संत्रो  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  के  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  परीर  त्ाओं  में  दिल्‍ली  प्रशासन  और
 सहायता  प्राप्त  बिद्यालयों  का  परीक्षा  परिणाम  अत्यधिक  जनक

 हां  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार का  विचार  ऐसे
 विद्यालयों  में

 करने  का  भर
 विचार  ऐसे  शिक्षा  का  स्तर  शुधारने  के लिए नए  उपाय

 सहायता
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? ह
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन
 :  और  दिल्ली  प्रशासन

 द्वारा  यथा  मूल्यांकित  घटिया  निष्पादन  के  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (i)  मंडल  आयोग  आंदोलन  और  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  की  कै

 स्कूलों  का  बंद  रहना  ;

 यातायात  की  सुविधाओं  में  अवरोध  ;

 के०मा०शि०बो०  द्वारा  4  विषयों  की  बजाय  सभी  5  विषयों  में  सफलता  के  लिए
 निर्धारित  अंक  प्राप्त  करना  अनिवार्य  करके  नई  प्रणाली  शरु

 (iv)  कुछ  विषयों  में  पाठ्यचर्या  में  तथा  मूल्यांकन  प्रणाली  में  प  रिवर्तन  ;

 (५)  नए  खोले  गए  स्कूलों  को  सुविधाएं/उपकरण  प्रदान  करने  में  विलम्ब  ।

 और  दिल्ली  प्रशासन  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  है  :-

 (1)  मार्च/अप्रैल,  1991  में  आयोजित  प्रतियोगात्मक  लिखित  परीक्षा  के  आधार  पर
 क  शिक्षक  |  की  भर्ती

 (ii)  वर्तमान  माध्यभिक/उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  को  संयुक्त  विद्यालयों  में
 बदलना

 (iii)  फर्नीचर  आदि  की

 (iv)  टेन्ट  लगे  आवास  के  स्थान  पर  पक्‍की/अद्धं-पक्की  इमारत

 (५)  व्यवसायिक  पाठ्यक्रम  शुरु

 (vi)  प्रतिभाशाली  बच्चों  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  सुविधाएं  ;

 (vii)  कमजोर  बच्चों  के  लिए  उपचारी  कक्षाएं

 टडी-कार्नर  योजना  शुरू  करना
 |

 न
 सेवाकाल  प्र  क्‌  ५

 (15)  सेवाकालीन
 प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  अनुस्थापन  और  पुनश्चर्या

 बप्रशिक्षण  कार्यक्रम  आदि  ।

 बिल्ली  सें  उपरिपुल

 1632.  श्री  एम०  थी०  चन्द्रशेखर  मृति  | :
 के  2  :  क्‍या  विकास  मंत्री  यह  बताने श्री  जी०  श्रोनिषाप्त  प्रसाद  है|

 पमाਂ  शहरी  चिका
 यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पत्क
 क्या  राजधानी  में  कतिपय  उपरिपुलों  का  निर्माण  करने  का  निर्णय  काफी  समय  से

 दिल्ली  शहरी  कला  आयोग  के  पांस  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  इस  मामले  को  शीघ्न  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?
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 शहरी  थिकास  मंत्रालय
 में  राज्य  संत्रो  एम०  दिल्ली  नगर

 कला  आयोग  ने  राजधानी
 में  फलाई  ओवरों  के  निर्माण  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  के  9  प्रस्ताबों  में  से

 6  प्रस्तावों  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  शेष  3  प्रस्तावों  में  फलाई  ओवरों  के  निर्माण  संबंधी  विभिन्‍न

 पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  एक  करार  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन और  दूसरे  संबंधित
 अभिकरणों  से  विचार  विमर्श  कर  रहा  है  ।

 सरकारी  आधास  का  नियमित  किया  जाना

 1633.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  16  मई  1990  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  8977  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विवाहित  लड़कियों  के  नाम  पर  सरकारी  आवास  को  नियमित  करने  के  बारे
 कोई  प्रस्ताव  रखा  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सेवानिवृत्ति  हो  रहे/मृतक  सरकारी  कर्मचारियों  की  पुत्र  वधुओं  के  नाम  पर  भी
 सरकारी  आवास  को  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  उनके  नाम  पर  भी  सरकारी
 आवास  को  नियमित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  सेवानिवृत्त  सरकारी  कमंचारी  अथवा  मृतक  सरकारी
 कममंचारी  के  परिवार  को  तब  तक  सरकारी  आवास  से  न  हटाया  जाय  जब  तक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 उसे  फ्लैट  आबंटित  न  कर  बशर्ते  प्राधिकरण  के  पास  वह  फ्लैट  के  लिए  पंजीकृत  ताकि  उसके
 परिवार  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणाचलम  ):  तथा  हां
 प्रस्ताव  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ।

 तथा  सामान्य  पूल  वास  की  विकट  कमी  को  देखते  हुये  पुत्र  वधुओं
 के  मामलों  में  इस  रियायत  के  अवसरों  को  बढ़ाना  संभव  नहीं  है  ।

 (3)  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  अन्य  से  वा
 निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  से  भिन्‍न  मानना  विभेदक  होगा  ।  सेवा  निवृत्त  कमंचारियों  के  पक्ष  में
 आबंटन  अनिश्चित  काल  तक  जारी  रखकर  मकानों  को  रोकना  भी  संभव  नहीं  होगा  जब  कि  बड़ी

 संख्या  में  सेवारत  कर्मचारियों  को  आबंटन  प्राप्त  करने
 के  लिए  बहुत  समय  तक  प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ।
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 भूखंडों  की  बिक्रो  ओर  खरीद  को  विनियमित  करना

 1634.  श्री  सदन  लाल  छुराना  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में
 मुख्तारनामें  पर  दकान  इत्यादि  की  बिक्री

 और  खरीद  को  विनियमित किया

 क्या  सरकार  को  इस  कार्य  से  काफी  राजस्व  मिलने  की  संभावना  और  यदि

 तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अत्यधिक  ऊंची  दरों  पर  मुख्तारनामे  के  मामलों  को  विनियमित  करने  के  विरुद्ध
 अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 य  दि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रति  ज़िया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणाचलम  ):  )  तथा  साधारण
 मुख्तारनामें  पर  बिक्री  और  खरीद  को  विनियमित  करने  के  लिये  89  से  90  के  बीच  एक
 योजना  चलाई  थी  ,  इस  योजना  के  अन्तर्गत  निर्मित  रिहायशी  भूखण्डों  से  संबंधित  248  मामलों  में
 विक्रय  अनुमति  प्रदान

 की  गई  थी  और  ऐसे  सौदों  के  विनियमन  के  लिये  वसूल  की  गई  अनजित  वृद्धि
 के  50%  भुगतान  के  प्रति  10, 74,  24,648  रुपये  की  राशि  प्राप्त  हुई  थी  ।

 तथा  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बिना  बारी  के  सरकारी  आवास  का  आवंटन

 1635.  श्री  मदन  लाल
 खुराना

 :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 1990  से  1991  दिल्ली  में  कितने  सरकारी  कर्मचारियों  को

 बिना  बारी  के  सरकारी  आबंटित  किए

 बिना  बारी  के  आबंटन  किन  क्शिष  आधारों  पर  किए

 उपर्यक्त  अवधि  के  दौरान  कुल  कितने  अनुरोध  प्राप्त  और

 उक्त  अवधि  में  बिना  बारी  के  आबंटन  के  लिए  कितने  मामले  अस्बीकार  किए  गए  तथा
 इन्हें  अस्वीकार करने  के  क्या  कारण  थे  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  सरकारी
 चारियों  को  1991  से  1991  के  दौरान  बिना  बारी  के  रिहायशी  बास  आबंटित

 किये  गये  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  है  :---

 टाइप  ए  215

 टाइप  बी  -  287

 टाइप  सी  299

 टाइप  डी  136

 टाइप  ई  118

 टाइप  स्पेशल  19

 होस्टल  20

 योग  1,09  4

 एस  के  अनुसार  सरकारी  वास  का  आबंटन  में  साधारण
 1963  का  शिथिलीकरण  कर  तदर्थ  पारी  आबंटन  किये  जाते  हैं  ।

 ये  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सरकारी  कर्मचारियों  की  निम्नलिखित  श्रेणियों  को  दिये  जाते  हैं  :---

 सेचा  निवृत्ति  होने  वाले/मृतक  आबंटितों  के  आश्रितों/पति/पत्नियों,

 (५)  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 (vi)  विशिष्ट  बिमारियों  जैसे  आंदि  से  पीड़ित

 कतिपय  विशिष्ट  व्यक्तियों  जैसे  उच्चतम  न्यायालय  के  योजना
 आयोग  के  आदि  के  निजी  स्टाफ

 (५)  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  के  मुख्य
 (५)  अनुकम्पा  और  दूसरे  आधारों  पर  प्राप्त  हुए  अनुरोधों  के  मामले  में

 और  इस  प्रकार  के  कोई  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  ।

 स्तेकनाथक  जय  प्रकाश  नई  दिल्ली  में  चिकित्सीय  फोटोन्रौफो  घिभाग

 भ्री  रोशन  कये  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  भस्त्रो  यंह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली-स्थित  लोकैनायक  जय  प्रकाश  मारायण  अस्पताल  के  अधिकारियों
 ने  पृथक  चिकित्सीय  विभाग/अनुभाग  स्थापित  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  को  कोई प्रस्ताव  भेजा

 है ; यदि तो दिल्ली प्रशासन को प्रस्ताव कब भेजा क्‍या अस्ताव अभी भी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन शोर प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कब होने की संभारषैंसा है ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०के०  तारादेबो  सिंद्धार्थ  ):
 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  अलग  से  नैदानिक  फोटोग्राफी  विभाग/अनुभाग

 खोलने  के  लिए  उन्हें लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण  नई  दिल्‍ली की  ओर  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 बिल्ली  में  पंदल-परथ्थों  के  निर्माण  में  घटिया  सामग्री  का  प्रयोग  किया  जाना

 1637.  श्री  रामबुदन  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  पैदल  पथों  तथा  सड़क  विभाजक  लाइनों  के  निर्माण  में
 नागरिक  अधिकारियों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  घटिया  सामग्री  का  प्रयोग  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  संबंधित
 स्थानीय  निकायों  और  अन्य  संगठनों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  ।

 उड़ीसा  के  भुवनेश्वर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  आओषधासय

 1638.  भ्री  अनावि  चरण  दास  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  ए०जी०  कालोनी  भुवनेश्वर  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  सभी
 वर्गों  को  वहां  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालय  का  लाभ  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  संबंधी  योगदान
 क्यों  वसूल  किया  जा  रहा  है  ;

 क्‍या  भुवनेश्वर  स्थित  महालेखाकार  कार्यालय  के  कर्मचारियों  से  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  संबंधी  योगदान  इस  योजना  के  नियमों  के  अन्तर्गत  ही  लिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डी  ०के०  तारावेबो  सिद्धार्थ )
 से  केवल  भुवनेश्वर  के  कर्मचारियों  की  आवश  को  पूरा  करने  के

 लिए  ए०जी०  यूनिट-[५  भुवनेश्वर  में  एक  एलौपैथिक  औषधालय  खोला  गया  है  ।

 महालेखाकार  बे  भुवनेश्वर  के  कर्मचारियों  से  ही  उन  तक  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  दरों  पर
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  सुविधाएं  पहुंचाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  अंशदान
 लिया जा  रहा

 Wy
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 .....  अंशदान  को  दर

 1.  1200  रु०  तक  वेतन  पाने  वाले  लाभार्थी
 2.  रुपये  1200 से  ऊपर  1500  र०  तक
 3.  रुपये  1500 से  ऊपर  1800  ₹०  तक
 4.  रुपये  1800 से  ऊपर  2560  रु०  तक
 5.  रुपये  2500  से  ऊप  रू०  तक
 6.  रुपये 3200  से  ऊपर  4

 7.  ०]  रू०  40  00  में  ऊपर  50५
 8.  रु०  5000  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले

 0०  तक

 1639.  श्री  एन०  डेनिस
 श्री  टी०  जे०  अंजलोज  [

 अथवा  रोजगारों  का  पता  लगाया  है  जहां  बाल  श्रमिकों क्या  सरकार  ने  उन  स्थानों

 से  काब  लिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विवरण
 अंशदान  को  दर

 00
 00

 बाल  अ्रमिक

 ५
 :  क्या  भ्रम  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और

 बाल  श्रमिकों  को  मुक्त  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  संत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह  :  जनगणना  आंकड़ों  के  आधार
 पर  देश  में  बाल-नियोजन  के  निम्नलिखित  क्षेत्र  हैं

 श्रम कृषि
 पशघन  ,
 खनन  तथा  उत्खनन

 आवास  उद्योग
 अन्य

 व्यापार  तथा  वाणिज्य

 (9)  अन्य  सेवाएं
 ख

 में  दिया  गया
 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  बाल  श्रमिकों  का  राज्यव

 मछली  बागान  इत्यादि

 नौकरी  मरम्मत  आदि

 परिवहन  भण्डारण  तथा  संचार

 र  विवरण  संलग्न  विवरण

 ऐसे  अनेक  अधिनियम  हैं  जो  खानों  तथा  अन्य  नियोजनों  में  बालकों  के
 नियोजन  को  प्रतिबठ्ध  और/अथवा  विनियमित  करते  बाल  श्रम  तथा  विनियमन  )

 1986,  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  विशेष  कानून  है  बाल  श्रम  से  र  बंधित  कानूनों  के  कठोर
 प्रवर्तन  के अतिरिक्त  अन्य  कदम  भी  उठाये  जा  रहे  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शिक्षा  पोषण
 स्वास्थ्य  देखभाल  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  इत्यादि  के  लिए  विशेष  कार्यक्रमों  की  स्थापना  के  माध्यम  से

 बाल  श्रम  की  बहुलता  वाले  क्षेत्रों  में  पुनर्वास

 138
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 विवरण

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 5.8.1991  को  लोक  सभा में  पूछे  जाने  वाले  अतिरिक्त  प्रश्न  संख्या  1639  के  भाग
 के  उत्तर  में  निदिष्ट  विवरण  ।

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  (0  से  14  आयु  बाल  श्रमिकों  का  राज्यवार  विवरण  ।

 क्रमांक  राज्य|संघ शासित  क्षेत्र

 ५5
 05
 3
 69

 +
 one
 ९3
 «७+

 om  4  हि ।  |

 कुल

 0-  4  वर्ष  तक  की  आयु के  बाल  अमिकों  को
 संध्या

 1,951,312 कक
 1,101,764

 616,913
 194,189

 99,624
 258,437

 1,131,530  530
 92,854

 597
 20,217

 44,916
 16,235
 702,293  235

 702,  293
 8,561
 975,055

 24,204
 975,055

 24,  204

 605,  263
 3,615

 25,717
 [9,378
 _

 [9,378
 .  56

 3,606

 ++ब्ासाम में उस समय अशांत स्थिति होने के कारण की जनगणना नहीं की जा की । 4]
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 डाक्ट्रेट  की  जाली  डिग्री

 1640.  भी  एन०  डेनिस  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  भारतीयों  द्वारा  विदेशी  विश्वविद्यालयों  से  डॉ  क्ट्रेट  की  जाली  डिग्रियां  प्राप्त
 की  जा  रही  ओर

 यदि  तो  ऐसी  डिग्रियों  की  प्राप्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  और  भारतीय  विश्वविद्यालय
 संघ  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनेक  भ्रामक  विज्ञापन  विदेशी  विश्वविद्यालयों  के  नाम  से
 समाचार-पत्नों  में  दिए  जाते  हैं  जो  बड़ी  संख्या  में  छात्रों  को  अपनी  डियग्रियां  प्राप्त  करने  के  लिए

 ग्राकधित  करते  हैं  जिनमें  डाक्ट्रेट  की  डिग्रियां  शामिल  इन  विज्ञापनों  से  तथ्यों  की  गलत

 जामकारी  प्राप्त  होती  है  और  एक  ऐसा  प्रभाव  पैदा  करते  हैं  कि  उनके  पाठ्यक्रम  भारत
 में  स्वीकार्य  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  विश्वविद्यालय  अपने  ही  देश  में  मान्यता  प्राप्त  नहीं

 होते  हैं  ।  भ्रतः  भारतीय  विश्वविद्यालय  जो  भारत  और  विदेश  से  डिग्रियों  तथा
 डप्लोमाओं  दोनों  की  समानता  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  मान्यता  प्राप्त  सिकाय

 न ेसमय-समय  पर  समाचारਂ  में  नोटिस  जारी  किए  हैं  जिनके  संघ  से  इस  प्रकार
 की  संस्था  की  मान्यता  के  संबंध  में  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  छात्रों  और  श्रन्यों  को सलाह  दी
 भारतीय  विश्वविद्यालय  संघ  के  अनुसार  यह  पता  चला  है  कि  निम्नलिखित  स्वयं  घोषित  विदेशी
 विश्वविद्यालय  काय॑  कर  रहे  और  पी०एच०डी०  सहित  डिग्रियां  प्रदान  कर  रहे  हैं  :

 (1)  प्रंतर्राष्ट्रीय  मिसौरी  विश्वविद्यालय

 (ii)  ईस्ट  जाजिया  विश्वविद्यालय

 (iii)  कैलीफोनिया  न्यूपोर्ट  विश्वविद्यालय

 (19५)  स्टेंटन  विश्वविद्यालय

 (५)  पैसिफिक  वेस्टर्न  विश्वविद्यालय  ।

 वि०भ्र०भ्रा०  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  वि०भ्र०ग्रा०  के  तहत  ऐसी  संस्थाओं  के  विरुरें
 कार्रवाई  करना  संभव  नहों  तथापि  विदेशों  विश्वविद्यालयों  से  डिग्रियां  प्रदान  करने  के  संबंध  में
 मिथ्या  वर्णन  के  बारे  में  शिकायतों  की  एन०ग्रार  ०टी०पी०  आयोग  द्वारा  जांच  की  गई  थो  ।  एक
 मामले  में  झायोग  ने  मेसस  यूनीवर्सल  न्यू  झ्राडर  ए  जूकेशन  सोसाइटी  झ्राफ  न्यू  बाम्बे  और  एक  प्रो०
 पी०जी०  बालाकृष्णन  न्यू  जो  अंतर्राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  मिसोरी  की  तरफ
 से  कार्य  कर  रहे  के  खिलाफ  कारंवाइयों  को  उनके  इस  वचन  पर  वापस  ले  लिया  कि  वे  अनुचित
 व्यापार  कार्यों  में  नहीं  फंसेंगे  ।  दूसरे  मामले  में  आयोग  ने  मैनेजमेंट  प्रोफेशनल्स  एसोसिएशन  आफ

 140
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 मद्दास  को  यह  निर्देश  दिया  कि  वह  मान्यता  प्राप्त  विश्वविद्यालयों  से  डिग्रियां  प्राप्त  करने  के  लिए
 तथाकथित  उनकी  सेवाों  के  संबंध  में  झठे  और  गलत  दाये  करने  रोके  ।

 केलीय  बिल्चालयों  में  प्रधानांचार्य  के  पड़ों  के  लिये  प्रत्याशियों  के  लिये  प्रत्याशियों
 को  चयन-सूचो

 1641.  ली  लोकनाथ  चौधरी  :  क्‍या  मानव  संसाधम  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रधानाचायों  के  रूप  में  नियुक्ति  के लिए  मं
 तैयार  की  गई  चयन-सूची  के  सभी  प्रत्याशी  ग्रब॒  तक  नियुक्त  कर  लिए  गए  हैं

 यदि  तो  इस  अत्यधिक  विलम्ब  के  कारण  क्‍या  और

 क्‍या  उस  चयन-सूची  को  अ्रब  लागू  किया  जा  रहा  है  भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  -

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  से  1988-89  में  तैयार  किया
 गया  भर्ती  वालों  पैनल  1989-90  के  दौरान  से  लागू  होना  था  ।  पैनल  व।स्तव  में
 रिक्त  स्थानों  से  50%,  ज्यादा  नाम  शामिल  किए  जाते  हैं  भ्नौर  इसे  नियुक्तियां  तथा
 स्थानान्तरण  प्रभावी  होने  के  बाद  उत्तरवर्ती  शैक्षिक-सत्न  में  कार्यान्वित  किया  जाता है  ।  क्‍योंकि

 अयन  किए  गए  सभी  उम्मीदवारों  की  नियुक्तियां  भ्रभी  तक  नहीं  हो  पाई  हैं  म्रतः  पैनल  अभी  भी  चल

 दिल्‍लो  में  भूमि  का  अधिप्रहण

 1642.  भरो  कालका  दास  :  क्या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  से  वर्ष  1990  के  दौरान  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली  क्षेत्र-वार  और

 बर्ष-वार  कितनी  भूमि  का  भ्रधिग्रहण  किया

 दिए  गए  मुझावजे  की  राशि  क्या

 अ्रधिग्रहीत  भूमि  में  स ेविकसित  झौर  ३  आवासीय  योजनाओं  के  लिए
 रित  की  गई  भूमि  का  क्षेत्र-बार  ब्यौरा  क्‍या  भ्ौर

 भविकसित  भूमि  को  कब  तक  विकसित  किए  जाने  को  संभावना  है  ?
 ५1 ह
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राक्य  मम्त्री  एम०  :  1988  से  1990
 के  दोरान  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भ्रजित  भूमि  का  क्षेत्रवार  तथा  वर्षवार  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  क्षेत्रफल

 बीघा-विश्वा

 1988
 .._

 769--05

 1989  995-01

 1990  1719-03

 3483-09

 भुगतान  किए  गए  मुभ्नावज  की  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 1988  -  92,29,514.45  45  रुपए

 1989  -  2,07,65,151.  91  रुपए
 *

 1990  -  6,91,65,  586.  82  रुपए

 ओर  (a)  विवरण  एकत्न  किए  जा  रहे  हैं  प्रोर  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंये  ।

 मलेरिया  का  उत्मूलन

 1643.  3.  भरीसतो  डो०  के०  भष्हारी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  -

 क्या  देश  में  रुणणता  और  मृत्यु  के  प्रमुख  कारणों  में
 से एक  कारण  मलेरिया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सिक्किम  सहित  प्रत्येक  राज्य  में  मलेरिया  की
 कितनी-कितनी  घटनाएं

 क्‍या  मलेरिया  रोगाणुभों  पर  नियंत्रण  करने  हे  तु  डी०डी०टी  ०  भौर  भल्य  कीटनाशक
 निष्प्रभावी  होने  के कारण  उक्त  बीमारी  को  रोकने  में  सहायता  नहीं  हो  पा  रही  और  .

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  अन्य  विकल्पों  का  क्‍या  ब्यौरा  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी  सिद्धार्थ  )  :
 भारत  में  मलेरिया  रुग्णता  का  एक  प्रमुख  कारण  है  लेकिन  मृत्यु  का  कारण  नहीं  ।

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  मलेरिया  के  रोगियों  झौर  इस  रोग  से  हुई  मौतों  की  सिक्किम

 सहित  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 >-----

 झौर  हां  ।  डी०डी०टी०  ्रौर  अन्य  कीटनाशकों  के  प्रति  रोगवाहकों  की
 प्रतिरोध शक्ति  मलेरिया  के  रोगियों  की  में  हुई  वृद्धि  का एक  कारण है  प्रस्तावित  और  इस्तेमाल
 में  लाई  जा  रही  वैकल्पिक  विधियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 पर्यावरणिक  तालमेल  और  परिवर्तन  करके  तथा  लार्वाभक्षी  मछलियों  का  प्रयोग  करके
 मलेरिया  नियंत्रण  की  जैव-पर्यावरणिक  विधियों  पर  बल  देना  ।  इन  विधियों  को
 देश  के  कुछ  भागों  में  प्रयोगात्मक  झाधार  पर  भ्रपनाया  गया  है  ।

 मानव  झौर  मच्छर  विशेष  रूप  से  जनसंख्या  के  कमजोर  वर्गों  अर्थात्‌  गर्भवती  महिलाभों
 और  युवा  बच्चों  के  बीच  संस्पर्श  को  रोकने  के लिए  औषध-संसिक्त
 परदों/रस्सियों  का  प्रयोग  करना  ।

 प्रचलित  कीटनाशकों  के  स्थान  पर  सिंयेटिक  पाइरोथ्रायड्स  के  साथ  विस्तृत  फील्ड  परीक्षण

 विवरण

 मलेरिया को  घटनाएं  ओर  मौतें  (1988-90)

 रोगियों  की  संख्या  मौतों की  संद्या

 सं०  का  नाम  1988  1989 1990  1988  1989  1990

 1  2  3  4  5  6  7  8

 ।  आंध्र  प्रदेश  62535  82519  81366  व  2  5

 2  अठुणाचल  प्रदेश  19254  20865...  12370  2  ०

 3  असभ  56296:  62274  60282  4  6  10

 4  बिहार  29278  40008  27227  4  13  हि

 5  गोवा  6732  4495  4832  न  -  इ

 ७  गुजरात  460683  598653  485541  67  60.  26

 7  हरियाणा  9237  23711  50452  न  न

 8  हिमाचल  प्रदेश  10209  8589  14379  नल  -  कि

 9  जम्मू व  कश्मीर  4430  3068  5478  न  न»

 10.  कर्नाटक  127008  166683  56980  $  ०  ०

 11  केरल  5147  6126  6411  ्  ध

 12  मध्य  प्रदेश  306882  252886  195147  8  16  8

 13.  महाराष्ट्र  84030.  122314  109806  |  8  6

 14  मणिपुर  1076  9570  90  2  2  ल्‍

 15  मेघालय  11863  10701  7037  न  ब्  -

 20339  18417  13823  16  17  8 16  मिजोरम
 से  आ  आआ  आर  ७  .ी/““““:::घधधणघटइघडककडंआणड/०७०४/पक्‍पएपज७।3ं-ज5
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 विधरण-क्रमाग्त

 1  2  3  4  5  6  7  8

 17.  नागालैंड  3744  3051  1603  -  -  -
 18  उड़ीसा  206068  260815  237994  89.  118  78
 19  पंजाब  33342  32146  29141  न  2  न
 20.  राजस्थान  104109 =  112316  85864  2  1  66
 2।  सिक्किम  23  30  17  -  -  -
 22  तमिलनाडु  75953...  90478  117428  -  -  -
 23  त्रिपुरा  6178.  5991  5079  1  -  4
 24  उत्तर  प्रदेश  135096  101815  98927  -  -  न
 25  पश्चिम  बंगाल  36318  18822  19423  5  16  4
 26  अंडमान व  निकोबार  द्वीप

 समूह  3360  2655  2391 1 1  -
 27  चंडीगढ़  14157  15407  26813  -  तु  न

 28  दादरा और  नगर  हबेली  5845  4741  5015  -  -
 29  दमन व  दीव  779  784  801  -  न  -
 30  दिल्ली  14423  10761  12044  -  -  -
 31  सक्षद्वीप  4  6  -  -  -
 32  पांडिचेरी  309  784  80:  -  -  -
 33.  कोयला  क्षेत्र  126  104  97  -  न

 योग  1854830  2022809  1777253  209  268  222
 न  कससलब  क  सब  ऑक  कक अनन्न्‍क्‍न्‍नननस  न

 घुद्चपान  को  हतोत्साहित  करना

 1644. 4.  श्रीमतो  डो०  के०  भण्डारी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ब्रिटेन  के  वैज्ञानिकों ने  घूम्रपान  की
 आदत  छूड़ाने  के  लिए  निकोटिन  के  स्थान  पर  दूसरे  उत्पादों  को  विकसित  किया  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  का  कतिपय  क्षेत्रों  में  ध्‌  ्रपान पर  प्रतिबंध  लगाने  भर  लोगों  को  घूम्रपान
 के  खतरों  से  जागरूक  करके  उनकी  धूम्रपान  की  प्रादत  छुड़ाने  के  लिए  एक  व्य।पक  विधेयक  लाने
 का  विचार  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधेयक  की  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धार्थ  )  :

 विश्व  स्वास्थ्य  जनेवा से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  झनुसार  ब्रिटेन  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  बिल्कुल
 हाल  ही  में  निकोटीन  के  स्थान  पर  विकसित  किया  गया  उत्पाद  एक  निकोटीन  है  जो  चिपचिपा  प्लास्टर
 प्रथवा  चकते  जैसा  पदार्थ  है  जो  त्वचा  के  साथ  चिपक  जाता  है  ।  यह  पदार्थ  परात्वचीय  रूप  में

 मि०ग्रा०  निकोटीन  प्रतिदिन  प्रदान  करता  है  जो  शक्ति  पर  भ्राधारित  होती  धूम्रपान  करने
 वाले  व्यक्तियों  को  धूम्रपान  छोड़ने  से  उत्पन्न  होने  वाले  लक्षणों  पर  काबू  करने  में  सहायता  करने  में
 कारगर  होने  की  सूचना  दी  गई  है  ।

 और  :  जी  विधि  मंत्रालय  और  भश्रन्य  संबंधित  प्राधिकारियों  से  परामशं  खेते

 हुए  इस  प्रस्तावित  कानून  में  सिगरेट  पर  मौजूदा  आपूर्ति  और
 वितरण  के  विनियमन  )  अधिनियम  ,  1975”  में  संशोधन  करने  की  व्यवस्था  ।  इस  प्रस्तावित

 कानून  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :--

 संगरेट  विज्ञापनों  हो  डिगंस  पर  मौजूदा  सांविधिक  चेतावनी  कि  सिगरेट  पीना  स्वास्थ्य
 के  लिए  हानिकारक  हैਂ  को  निम्नलिखित  एक  अथवा  अन्य  प्रभाव  डालने  वाले  नारों  स ेबदला  जाएगा  :---

 धूम्रपान  से  कैंसर  हो  जाता  है  ।

 यु  2.  घम्नपान  से  भापका  जीवन  कम  हो  जाता
 |  3.  धूम्रपान  से  हृदय  संबंधी  समस्याएं  हो  जाती  हैं  ।

 4.  धम्रपान  से  श्वलनीय  विकार  झौर  बढ़  जाते  हैं  ।

 5.  धम्रपान  गर्भ  में  पल  रहे  बच्चे  क ेलिए  खतरनाक  होता  है  ।

 6.  अपने  प्यारे  परिवार  के  लिए  धूम्रपान  बंद  करें|

 ये  नारे  सिगरेट  पैकेटों  पर  बहुत  बड़े  भ्राकार  में  जो  ब्रांड  नाम  से  कम  आ्ाकार  के  नहीं  के
 पंकटों  पर  प्रमुख  रूप  से  प्रदर्शित  किया  जाएगा  ।  सिगरेट  के  विज्ञापनों  पर  पूरी  रोक  लगाने  पर  भी
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 में  लस्बित  पड़ो  सिचाई  परियोजनाएं

 1645. 5.  शरो  कांशोराम  राणा  )
 श्रो  छीतूमाई  गामित  9  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  चंवूभाई  देशमुख  )

 करेंगे  कि  :

 .  गुजरात  में  वन  1980  के  भ्रन्तग्गंत  वन  दृष्टिकोण  से  मंजूरी
 के  लिए  लम्बित  पड़ी  सिंचाई  परियोजनाश्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 यह  मंजूरी  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना

 अधिनियम  के  अन्तगंत  देरी  से  मंजूटी  मिलने  के  कारण  जलाशयों  के  निर्माण
 से  प्राप्त  सिंचाई  का  वर्तमान  क्षमता  की  पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  हो  रहा  और
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 _  अलीमिककिल  अमन

 यदि  तो  अधिनिय म  के  भ्रस्तगंत  सरकार  का  ऐसे  मामलों  में  शीघ्र  मंजूरी  देने  हेतु
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  कमल  :  और  वन
 1980  के  अन्तगंत  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  सिंचाई

 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  मंत्रालय  में  लंबित  15  मामलों  में  से
 8  मामलों  के  संबंध  में  वास्तविक  सूचना  मंगाने  के  लिए  उन्हें  राज्य  सरकार  को  वापस  भेज  दिया  गया

 बाकी  7  मामलों  के  संबंध  में  यह  मंत्रालय  कारंवाई  कर  रहा  है  ।

 पूरी  सूचना  प्राप्त  होने  पर  मंत्रालय  सभी  मामलों  पर  शीघ्र  कारंवाई  करता

 प्रस्तावों  से  संबंधित  पूरी  सूचना  प्राप्त  होने  पर  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  गुण-दोष  के  ग्राधार

 पर  शीघ्र  निर्णय  लिए  जाते  हैं  ।

 विषरण

 बन  अर्धि|  नेयम
 98

 0
 के  अन्तगंत  गजरात

 से
 प्राप्त  लंबित  सिचाई  १रियोजनामों

 की  वतेमान  स्थिति  को  दर्शाने  वाली  सूची  [31-7-1991  तक  की

 क्रम  जिला  क्षेत्र  प्रस्ताव  का  नाम  बर्तेमान  स्थिति
 सं०

 2  4  5

 26.  35.  लघु  सिचाई  कारंवाही  की  जा  रही
 कपासिया

 2  5.20  लघु  पघिचाई  कार्रवाई  की  जा  रही
 जफाली

 3  4.70  छंतिया  में  परकोलेशन  राज्य  सरकार  से  दिनांक  8-7-91  को  जरूरी
 हैंक  का  निर्माण  ध्यौरे  मांगे  गए

 सिचाई  स्कीम

 44.  नमंदा  परियोजना  दिनांक  21-6-91  को  क्षेत्रीय
 की  मुख्य  नहर  भोपाल  से  निरीक्षण  रिपोर्ट और  राज्य  सरकार

 से  अनिवायं  ब्यौरे  मांगे  गए

 वनसंकाठा

 वनसंकाठा

 बनसंकाठा

 4  वनसंकाठा  7.30  ग्राम  बछाड़िया  में  लघु  कारेंवाई  की  जा  रही

 खेड़ा

 भड़ोत्

 बलसाड़

 पंचमहल

 6  5.54  फाकाडिअम्बा  मझौली  राज्य  सरकार  से  दिनांक  को
 सिंचाई  परियोजना  वा्य  ब्यौरे  मांगे  गए  थे  ।

 7  97.875  .  दमनगंगा  जलाशय  दिनांक  28-6-91  को  कक्षेत्ञीय  कार्यालय
 योजना  प्ोपाल  से  रिपोर्ट  और  राज्य  सरकार से

 बाय  ब्यौरे  मांगे
 8  19.127  नमंदा  परियोजना  कार्रवाई  की  जा  रही

 की  मुझ्य  नहर  .
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 विधरण-क्रमागत

 2  3  4  5

 9  बनसंकाठा  6.85
 चूनिया

 लघु  सिचाई  कार्रवाही  को  जा  रही  है  ।

 10.  बनसंकाठा  7.  28
 कतपुरा  सष

 रा  लघु  सिंचाई  वही

 172.358  358  गोमा  मझौली  सिंचाई  दिनांक  266-91  को  क्षेत्रीय  कार्यालय  से
 योजना  रिपोर्ट  तथा  राज्य  मरकार  से  आवश्यक  ध्यौरे

 मांगे  गए  है
 12.  राजकोट  4.18  नहर  का  निर्माण  राज्य  सरकार  से  दिनांक  19-7-91  को

 आवश्यक  ब्यौरे  मांगे  गए

 13  पंचमहल  12.  2869  सृद्धी  नहर  का  कार्य  और  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।
 स्थबल  खदान  कार्य

 0.9877  हूरनाम  की  राज्य  सरकार  से  विनांफ  2-7-9  को  आवश्यक
 है  नहर  का  ब्यारेंमांगे  गए

 निर्माण

 15  साथरकांठा  0.  934  हरनाम  राज्य  सरकार  से  दिनांक  3-7-91  को  जरूरी
 नामारेची  नहर  का  निर्माण  ब्यौरे  मांगे  गए

 में  भारी  उच्चोगों  को  मंजूरीਂ

 1646.  भरी  कांशीरास  क्‍या  पर्यावरण  ओर  थम  मसन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  हादा  में  सूरत  के  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  उन  भारी
 खतरताक  उद्योगों  का  व्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी  दे  दी  गई

 मंजूरी  हेतु  प्रभी  तक  लंबित  भ्रौद्योगिक  इकाइयों  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 ऐसे  उद्योगों  के  क्रिद्ध  क्या  कारेबाई  करने  का  विचार  जिन्हें  पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी
 प्रमाण-पत्र  किए  बिना  स्थापित  किया  गया  है  ?

 पर्याधरण  और  धन  संत्ालय  में  राज्य  मन्त्रो  कमल  :  परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 के  भारी  जल  संयंत्र  भौर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  गैस  आधारित  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  पर्यावरणीय

 मंजूरी  प्रदान  कर  दी  गई

 भौर  पर्यावरणीय  मंजूरी  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं  पर्यावरणीय  मंजूरी
 के  बिना  किसी  भ्रौद्योगिक  इकाई  के  कार्य  करने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  यदि  किसी  प्रकार
 का  उल्लंघन  होता  तो  उसके  खिलाफ  पर्यावरण  1986;  वायु
 निवारण  एवं  1981  तथा  जल  निवारण  एवं

 1974  के  प्रन्तर्गत  कार्रवाई  की  जाती  है  !

 14$  *



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  5  1991

 को  खेतोंਂ

 1647.  भी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  पर्याधरण  और  थम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  वनों  को  नष्ट  करके  खेती  बन्द  करने

 के  लिए  तथा  खेती  पर  निर्भर  आदिवासियों  के  पुनर्वास  हेतु  घनराशि  भ्राबंटित  की

 भर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  थम  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमल  :  भारत  सरकार  झूम
 खेती  के  नियंत्रण  के  लिए  एक  स्कीम  के  कार्यान्वयन  हेतु  कृषि  मंत्रालय  के  जरिए  राज्य  सरकारों  को
 केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करती  रही  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वी  ज्यों  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि

 इस  प्रकार  है  :--

 रुपयों  में
 राज्य  दी  बई  निधियां  --  न

 1988-89  1989-90  1990-91

 भआांष्म  प्रदेश  55.00  105.00  27.50

 अश्णाचल  प्रदेश  67.75  106.  50  200.00

 असम  52.00  145.00  00  127.50  50

 मणिपुर  175.00  180.00  00  150.

 मेघालय  130.  00  150.00  180.00  00

 मिजोश्म  178.00  00  250.00  255.00

 मागालेच्ड  290.00  243.  50  350.00  00

 जड़ीसा  249.00  00  170.00  100.00  00

 बिपुरा  105.00  00  150.00  00  150.00

 कुल  योग  1301.  75  1500.00  00  00

 पूर्वी  दिलों  में  मल-जल  के  निकास  की  व्यथस्था

 श्रो  बो०  एल०  शर्मा  प्रेम  :  क्या  शहरी  जिकास  संत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मल-जल  निपटान  संयंत्र  के  कार्य  नहीं  करने  के  कारण  पूर्वी  दिल्ली  क्षेत्रों  में  बिछाई
 गई  भूमिगत  पाईप-लाइनें  चालू  नहीं  हुई  भरौर

 148



 14  1913  प्रश्नौं के  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  प्रथवा  करने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम  )  :  और  नहीं  ।
 दिल्ली  जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  यमुना  पार  क्षेत्र  में  16

 अनधिकृत/नियमि  त  कालोनियों  में  मल  निर्यास  प्रणाली  कार्य  कर  रही  है  ।  पूर्वी  दिल्ली में  कोंडली
 में  10  एम  जी  डी  का  मल-जल  शोधन  संयंत्र  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहा  है  तथा  25  एम  जी  डी  का
 एक  अतिरिक्त  मल-जल  शोधन  संयंत्र  निर्माणाधीन  है  ।

 में  औद्योगिक  और  विद्युत  परियोजनाओं  को  स्वीकृतिਂ

 1649.  ओआरी  बो०  एस०  विजयराघवन  |)
 प्रो०  के०  बो०  यामस  /  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  यह  बताने  की
 श्री  कोड्डीकुनील  सुरेश  है

 पा  करेंगे  कि

 केरल  में  पर्यावरण  संबंधी  स्वीकृति  के  ग्रभाव  में  लंबित  पड़ी  औद्योगिक  और  विद्युत
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 उनको  शीक्र  स्वीकृति  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्याधरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  कमल  नाथ  )  :  केवल  दो
 नाप्रों  ग्र्थात्‌  रिफाइनरी  लिमिटेड  की  पैट्रोलियम  रिफाइनरी  का  विस्तार  तथा  राष्ट्रीय
 ताप  वि  द्युत  निगम  की  कयामकु्‌लम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  को  पर्यावरणीय  मंज्री  दी  जानी
 शेष  है  ।

 पेट्रोलियम  रिफाइनरी  के  विस्तार  के  संबंध  में  मांगी  गई  सूचना  1991  में
 ही  प्राप्त  हुई  है  ।  कयामकुलम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  पर  1991  में  विचार  किया  गया

 है  किन्तु  पुनर्वास  योजना  तथा  फूलाईऐश  के  अपशिष्ट  के  उपयोग  के  संबंध  में  पूर्ण  ब्यौरे  ग्रभी  प्राप्त
 किए  जाने  बाकी  हैं  ।

 में  पर्यावरण  स्थक्षतता  को  बढ़ाया  देता

 1650.  आओ  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :--

 क्या  पर्यावरण  स्वच्छता  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  कः  एक  प्रंग  झौर

 यदि  तो  चण्डीगड़  में  इसको  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  घन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  ।

 चण्डीगढ़  में  पर्यावरणीय  स्वच्छता  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  उचित  ठोस

 शिप्ट मल-जल अपशिष्ट जल लोगों में स्ब।सथ्य के खतरों तथा दायिक भागीदारी के बारे में जागरुकता पैदा करना शामिल नए



 प्रश्तों  के  लिक्षित  उत्तर  5  1991

 शग्ण्ण्ण्णि  —_——

 केश्रीय  सांस्कृतिक  केश्त्रों  के  कार्यकरण  की  पुनरोक्षा

 1651.  प्रो०  रास  कापसे  :  क्या  मानथ  संसाधन  थिकास  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पूरे  देश  में  उत्सवਂ  कार्यक्रम  आयोजित  करने  वाले  विभिन्‍न  क्षेत्रीय

 सांस्कृतिक  केन्द्रों  क ेकायंकरण  के  बारे  में  कोई  पुनरीक्षा  की  गई

 यदि  तो  इस  पुनरीक्षा  के  कया  निष्कर्ष  मिले

 गत  तीन  वर्षों  के  दहन  पर  क्षेत्र-वार  कितनी  घनराशि  खर्च  की  और

 वर्ष  1991-92  के  लिए  केन्द्रों  को कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 मानव  संसाधन  जिकास  संत्रो  अर्जुन  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  द्वारा  किया  गया  क्षेत्र-बार  ब्यय  दर्शाने  वाला  विवरण-संलग्न  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  लिए  प्रस्तावित  आवंटन  300.  00  लाख  रुपये
 ——-——  जय

 स्पयों  में  )
 1988-89  198990  1990-81

 1.  उत्तर  क्षेत्र  130,  00  95.00  54.  36
 सांस्कृतिक पटियाला  ।

 2.  पूर्वी  क्षेत्र  71.13  102.  06  27.  29

 न  ।
 3.  दक्षिण  क्षेत्र  280.00  103.  49  22.  20

 सांस्कृतिक
 तंजाबुर |

 4.  पश्चिमी  क्षेत्र  00  102.00  00  5.20 *
 सांस्कृतिक

 5.  उत्तर-मध्य  छत  45.00  132.90  90  13.  28
 सांस्कृतिक  केख
 इलाहाबाद ।

 6.  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  113,  67  28.  66  29.75
 सांस्कृतिक
 दीमापुर  ।

 7.  दक्षिण-मध्य  क्षेत्  30.00  96.56  10.  67
 सांस्कृतिक
 मागपुर  |
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 जीड़ी  भसिकों  को  सुविधाएं

 1652.  भी  धाऊदयालजोशी  | ;  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  पु शी  दत्तत्रेय  बंडाक  [|
 पा  अम  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  बीडी  उद्योग  में  कल  कितने  श्रमिक  कार्यरत  और

 उन्हें  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  संत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह  :  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  देश  में  लगभग  37,31,800  बीड़ी  कमेकार  इसमें  घरेलू  कर्मकार  भी  शामित्न

 बीड़ी  प्रतिष्ठानों  में  कार्यरत  व्यक्तियों  के  कल्याण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपायों  की
 वित्तीय  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  बीड़ी  कमंकार  कल्याण  निधि  1976  अधिनियम
 किया  गया  है  ।  इस  निधि  का  प्रयोग  बीड़ी  कमंकारों  तथा  उनके  परिवारों  को  आवास

 भनोरंजन  और  परिवार  कल्याण  सुविधांए  प्रदान  करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 छात्रों  को  विदेशी  विश्वविद्यालयों  में  अध्ययन  हेतु  छात्रवुत्तियां

 1653.  भी  भुवन  चस्त्र  खंडूरी  :  कया  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  भारत  के  विभिन्‍न  विश्वविद्यालय  में  छात़ों  को  विदेशी  विश्वविद्यालयों/संस्थानों में
 अध्ययन  हेतु  छात्रवृत्तियां  दी  जाती

 यदि  हां  तो  विदेशी  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  के  नाम  सहित  उनके  द्वारा  भारतीय
 छात्रों  को  दी  जाने  वाली  ऐसी  छात्रवृत्तियों  का विषयवार  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  ऐसी  छात्रवृत्तियों  पर  विदेश  जाने  वाले  छात्रों  की  संख्या  का
 विश्वविद्यालय-वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन  ः  विभिन्‍न  सांस्कृतिक
 मय  कार्यक्षमों/योजनाओं  के  अंतर्गत  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  छातवृत्तियां  प्रदान  करने  के  लिए  दाता
 देशों  से  जब  भी  छात्रवृत्ति  की  पेशकश  प्राप्त  होती  है  तब  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  शिक्षा
 विभाग  देश  भर  में  प्रेस  विज्ञापनों  के  माध्यमों  से  उम्मीदवारों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करता  है  ।
 किसी  विशेष  भारतीय  अथवा  विदेशी  विश्वविद्यालय/संस्था  के  लिए  इस  प्रकार  की  छात्रवृत्ति  का
 कोई  खांचा  आबंटित  नहीं  किया  जाता  है  ।  अपितु  अखिल  भारतीय  प्रतियोगिता  के  आधार  पर  चयः
 किया  जाता  है  ।  ये  छात्रवृत्तियां  सामान्यत्त  :  उत्तर  डाक्टरल  अथवा  विशिष्ट  अध्ययनों  के
 लिए  शिक्षा  विभाग  द्वारा  संचालित  ऐसे  कार्यत्रमों  के  अंतर्गत  विदेश  भेजे  गए  छात्रों  का  ब्यौरा
 संलग्त  दिया  गया  है|

 धन
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 वर्षवार  छात्रों  की  संख्या
 देश  का  सताम  आआआआआंनाछणछएछएछएਂ

 1988  1989  1990

 बू०  एस०  ए०  2  2  1

 जापान  9  11  10

 चीन  9  12  12

 इस्डोनेसिया
 यू०  एस०  एस०  आर०  -

 यू०  के  53  65  65

 कनाडा  53  7  65

 बुल्गारिया  2  3  14

 चैकोसलोबाकिया  2  2  ण

 डेनमाक  3  2  क

 फ्रांस  3  2  पा

 एफ  आर  जी  9  1  7

 हंगरी  9  4  2

 पोसैष्ड
 1  4

 मूगोस्लाबाकिया  द्
 -  2

 कोरिया  )  रा
 घ्

 ऑस्ट्रिया  1  -  2

 बैल्जियम  2  1  “

 ग्रीक  2  2  -

 इटली  40  है  ।  7

 नीदरलैंड  2  11
 मॉर्बे  5  2
 स्पेन  न  5  4  2

 को

 प्रो०  के०  थो०  थामस  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  के  विभिलन  भागों  में  हाथी-दांत  प्राप्त  करने  के लिए  हाथियों  को

 अंधाधुंध  मारे  जाने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  हाथियों  की  सुरक्षा  के लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमल  :  देश  के  विभिन्‍न
 भागों में  हाथी  दांत  प्राप्त  करने  के  लिए  चोरी-छिपे  शिकार  करने  वालों  हारा  हाथियों-को  अंधाधुंध
 मारे  जाने  के  छिट-पुट  मामले  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  ।
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 मम मम

 हाथियों  की  आबादी  की  सुरक्षा  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 1.  भारतीय  हाथी  को  जीवजन्तु  1972  की  में
 शामिल  किया  गया  है  ।  इसलिए  अब  इस  प्रजाति  के  शिकार  और  भारतीय  हाथी
 दांत  की  वस्तुओं  के  व्यापार  पर  प्रा  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  ।  भारतीय  हाथी  दांत
 की  वस्तुओं  के  अन्तर-राष्ट्रीय  व्यापार  पर  भी  पूरा  प्रतिबन्ध  है  ।

 2.  के  चोरी-छिपे  शिकार  और  अवैध  व्यापार  पर  नियंत्रणਂ  नामक  केन्द्रीय
 प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार  ने  राज्यों  को  चोरी-छिपे  शिकार-रोधी

 आधारभूत  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  सहायता  दी  सातवीं  प॑चवर्षीय
 योजना  के  दौरान  इस  स्कीम  के  अंतर्गत  एक  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  गई  ।
 1990-91  के  दौरान  18.  58  लाख  रुपये  मंजूर  किए  गए  ।  वर्ष  1991-92

 के  लिए  कल  75  लाख  रुपये  का  आबंटन  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 3,  एक  स्कीम  परियोजनाਂ  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ।
 इसके  उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 चराई  पर  चारे  के  लिए  उपयुक्त  प्रजातियों  की  पौधरोपण  और
 आबादी  को  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  अभयारण्यों  के  बाहर  बसा  करके
 स्थलों  का  सुधार  ।

 हाथियों  के  लिए  प्रवास  कोरीडोरों  की  पुनः  बहाली  ।

 मानव-हाथियों  के  संघर्ष  के  खिलाफ  सुरक्षा  उपाय  के  लिए  वनों  की  सीमाओं
 पर  विद्युत  तार  की  बाड़  लगाना  ।

 हाथियों  द्वारा  जीवन  तथा  सम्पत्ति  की  क्षति  के  लिए  उचित  मुआवजा  ।
 (2)  राज्यों  में  चोरी-छिपे  शिकार-रोधो  ढाँचे  को  मजबूत  वित्त  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  हाथी  परियोजना  के  लिए  अंतरिम  बजट  आबंटन
 2.  5  करोड़  रपये  हैं  ।

 4.  आवश्यकता  पड़ने  पर  चोरी-छिपे  शिकार  करने  वालों  को  पकड़ने  के  लिए  पलिस  और
 नागरिक  प्रशासन  की  सहायता  भी  ली  जाती  है  ।

 चिकित्सा  शिक्षा  आयोग  का  गठन

 1655.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगे  कि  :--

 क्‍या  चिकित्सा  शिक्षा  आयोग  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  संघ  सरकार  के  विधाराधीन
 और

 यदि  तो  प्रस्तावित  आयोग  की  प्रमुख  विशेषतायें  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  मे  राज्य  संत्री  डी०  के०  तारादेबो  :
 जी  हां  ।

 ह॒

 कै



 प्रस्नों
 के  लिखित  उत्तर

 5  1991

 कुछ  दिनों  पहले  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  दो  समितियों  ने  स्वास्थ्थ्य  विज्ञानों  संबंधी
 शिक्षा  ओयोग  की स्थापना  के  लिए  सिफारिशें  की  अर्थात्‌  :--

 (i)  चिकित्सा  शिक्षा  समीक्षा  जिसने  2  1986  को  संसद  के  समक्ष
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ने  एक  स्वायत्त  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  आयोग  की
 स्थापना  के  लिए  सिफारिश  की  थी  ।  यह  आयोग  स्वास्थ्य  विज्ञान  की  सभी  शाखाओं
 में  विभिन्‍न  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यक्रमों  का  समन्वय  योजना
 बनाने  और  कार्यान्वयन  स्वास्थ्य  कामिक  शक्ति  के  विकास  के  लिए  योजना

 चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  संस्थानों  को  निधि  आबंटित  करने  और  अनदानों
 की  अदायगी  करने  इत्यादि  के  लिए  जिम्मेबार  होगा  ।  यह  सिफारिश  सिद्धांत
 रूप  में  स्वीकारक  र  ली  गई  है  ।

 स्वास्थ्य  उत्पादन  और  प्रबन्ध  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति

 बजाज  समिति  1987)  ने  सिफारिश  की  कि  स्वास्थ्य  विज्ञानों  संबंधी  शिक्षा
 आयोग  स्वास्थ्य  संबंधित  मामलों  में  विशेषज्ञतापर्ण  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  केन्द्रीय
 संगठन  के  रूप  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  पद्धति  पर  स्थापित  किया
 इसे  आयोग  के  प्रेंचालेन  ढांचे  में  ये  बातें  शामिल  होंगी  :--

 (1)  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कारमिक-शक्ति  संबंधी  जरूरतों  के  लिए  वास्तविक  अनुमान

 (ii)  अनुमानित  स्वास्थ्य  कार्मिक-शक्ति  को  तैयार  करने  के  लिए  सुविधाएं
 प्रदान  करना  जिंसमें  स्वास्थ्य  विज्ञानों  के एक  या  अधिक  विश्वविद्यालयों
 की  स्थापना  शामिल

 (111)  स्वाश्थ्य  कॉमिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  की  पाद्यचर्या  में  वांछनीय
 परिंबतेन  कार्याष्चित  करना  ;

 (iv)  विर्भिन्‍न  स्तरीं  के  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  के  मध्य  आवश्यक  पारस्परिक  संबंधों
 की  स्थापना  को  सुविधाजनक  और  रे

 (9)  सभी  विद्यर्मान  व्यावसायिक  परिषदों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करना  और
 यदि  आवश्यक  हो  तो  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  की  अन्य  श्रेणियों  के  लिए  परिषदों

 की  स्थापना  के  लिए  सिफारिश  करना  इत्यादि  ।

 प्रस्तावित  आयोग  के  कार्य  और  संरचना  निश्चित  करते  समय  उपयुक्त  समितियों  की  सिफारिशों

 को  ध्यान में  रखा  जाएगा  ।

 प्रीड़  शिक्षा  कैस्रों  को  करसशः  बन्द  करना

 1656.  श्री  अटल  बिहारी  थाजपेयों  ।_  हि
 डा०  लैंकसौमोरायण  पाष्छझेय  / TT  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :-+-

 क्‍या  सरकार  देश  भर  में  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  को  ऋ्रमशः  बन्द  करने  पर  बिचार  कर  रही
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 यदिहांतो  अब  तक  इन  केन्द्रों  ढ्वारा  प्राप्त  परिणामों  क  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  देश  में  प्रोढ़  जनसंख्या  की  निरक्षरता  दूर  करने  के  लिए  किसी  वैकल्पिक
 योजना पर  विचार  कर  रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 2  1988  को  शुरू  किया  गया  था  जिसका  उद्देश्य  मुख्य  रूप  से  केन्द्र  आधारित  कार्यक्रम
 के  माध्यम  से  10  करोड़  प्रौढ़  निरक्षरों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना

 यद्यपि  देश  के  क॒छ  भागों  में  यह  कार्यक्रम  सुचारू  रूप  से  चला  परन्तु  शिक्षण  अध्ययन  के  रूखे
 अरूचिकर  और  प्रेरणा  रहित  शिक्षण/अध्ययन  वातावरण  स्टाफ  का  ठीक  से  चयन  न
 कर्त्ताओं  में  समपर्ण  की  घटिया  किस्म के  खराब  प्रबंध  नौसिखयों  की  अनियमित

 साक्षरता  तथा  अंक  ज्ञान  के  पूर्व-निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करने  के  बजाए  केवल  दाखिले
 पर  बल  देने  मूल  साक्षरता  उत्तर  साक्षरता  तथा  सतत  शिक्षा  के  बीच  सम्पर्क  की  कमी  की  वजह  से
 नवसाक्षर  फिर  से  निरक्षर  हो  जाएं  तथा  अन्य  पहलुओं  की  वजह  से  इस  कार्यक्रम  को  काफी  बड़ा  घकका
 लगा  ।  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  जिसका  लक्ष्य  वर्ष  1995  तक  15-35  आयु  वर्ग  के  8  करोड़
 प्रौढ़  निरक्षरों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करना  में  स्वेच्छा  मूल्य  प्रभावी  तथा
 परिणामोन्मख  जन  अभियानों  के  माध्यम  से  एक  निश्चित  समय-सीमा  के  अंतर्गत  विशिष्ट  क्षेत्रों  में
 पूर्ण  साक्षरता  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  है  ।  सरकार  का  यह  प्रयास  होगा  कि  वो  वह  पूर्ण  साक्षरता
 अभियानों  को  जहां  तक  संभव  हो  अधिक  से  अधिक  जिलों  /  राज्यों  में  शुरू  करे  तथा  यथाशी  घ्र  परम्परागत

 केन्द्र  आधारित  परियोजनाओं  का  भी  पता  लगाए  ।  संशोधित  रूप  में  केन्द्र  आधारित  कार्यक्रम
 नो  कि  क्षेत्र-विशेष  छोटा  तथा  संघटित  तथा  समयबदद  उसे  केवल  ऐसे  पर्वतीय
 मरूस्थल  तथा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंशुरू  किया  जाएगा  जहां  पर  पूर्ण  साक्षरता  के  लिए
 जन-अभियानों  के  माध्यम  से  कार्यक्रमों  को  आयोजित  करने  के  लिए  पर्याप्त  स्वंय  सेक्क  उपलब्ध

 नहीं  हो  पाते  हैं  ।  जिसमें  अभी  हाल ही  में  पूर्ण  साक्षरता  प्राप्त  की  गोवा  तथा  गूृजरात  राज्य
 और  संघ  शासित  प्रदेश  पांडिचेरी  के  अलावा  विभिन्‍न  राज्यों/संध  शासित  प्रशासनों  के  45  जिलों  में

 पूर्ण  साक्षरता  अभियानों  को  पहले  से  ही  शुरू  किया  जा  चुका  चालू  वित्त  वर्ष  के
 25-30  अतिरिक्त  जिलों  में  भी  इसी  तरह  के  पूर्व  पृर्ण  साक्षरता  अभिमानों  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 साक्षरता  दर

 1657.  आओ  राम  बिलास  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  येह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  की  अस्थाई  जनगणना  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  में  पुरुषों  तथा  महिलाओं
 की  पृथक-पृथक  साक्षरता  दर  दर्शाते  हुए

 निम्न  साक्षरता  प्रतिशत  बाले  राज्यों  के  नाम  क्या

 प्रत्येक  राज्य  में  अनुमानित  साक्षरता  दर  की  तुलना  में  वास्तविक  साक्षरता  दर  में  कितने
 प्रतिशत  गिराबट  आई  और

 355
 ।
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 इनमें  से  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  साक्षरता  दर  बढ़ाने  हेतु  कोन-कौन  सी  विशिष्ट

 चिक्षण  प्ररियोजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 मानब  संसाधन  विफास  मंत्री  अर्जुन  और  वर्ष  1991  के
 अनन्तिम  जनगणना  आंकड़ों  के  राज्यवार  स्त्री  पुरुष  साक्षरता  दरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण
 बलग्न  आन्ध्र  अरूणाचल  मध्य
 उ०  प्र०  राज्यों  तथा  दादरा  व  नागर  हवेली  संघ  शासित  क्षेत्र  की  साक्षरता  राष्ट्रीय  औसत
 साक्षरता  दर  52.  11  प्र०  श०  से  कम  हैं  ।

 प्रारंभिक  शिक्षा  का  14  वर्ष  की  उम्र  तक  के  बच्चों  को  स्कूलों
 में  रोके  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  10  राज्यों  में  अनौपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  और  वर्ष  1995
 तक  (15-35)  आयु-वर्ग  के  8  करोड़  प्रौढ  निरक्षरों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान करने  का  लक्ष्य
 रखने  वाला  राष्ट्रीय  साक्षरता  देश  में  निरक्षरता-उन्मूलन  के  लिए  चाल
 के  अभिन्‍न  अंग  है  ।  इसके  आन्ध्र  प्रदेश  में  प्राथमिक  शिक्षा  पर

 परियोजना  कार्यान्वयन  के  अधीन  है  और  म०  राजस्थान  तथा  उ०  प्र०  में  इसी  प्रकार

 की  परियोजनाओं  के  लिए  ऐसी  ही  सहायता  के  रास्ते  निकाले  जा  रहे  हैं

 जिधरण

 ॥॒  1991
 क्रम  राज्य/र  ंघ-शासित  क्षेत्र  पथ पुपाप/ि[घधप पपमय  ]पम/+्न्‍+_+_
 सं०  व्यक्ति  पुरुष  सन्नी

 प  2  3  4  5

 चारत  52.  63.86  39.43
 रत्न

 1  आम्ध्न  प्रदेश  45.  56.  24  33.
 2  अरुणाचल  प्रदेश  41.  22  51.10  29.  37
 3.  असम  53.  42  62.  34  43.70
 4.  बिहार  38,  54  52.  63  23.10
 5  गोबा  76.96  $5.48  68.  20
 6  गुजरात  60.  94  72.  54  48.  50
 7  हरियाणा  55.  33  67.85  40.  94
 8  हिमाचल  प्रदेश  63.  54  74.  57  52.  46
 9  जम्मू और  कश्मीर  लागू  महीं  होता  एन०  ए०  एन०  ए०

 10.  कर्नाटक  55,  98  67.  25.  44.  34
 केरल  90.  59  94.  45  86.  93

 मध्य  प्रदेश  43.45  57.43  28,  39
 -  43  महाराष्ट्र  .  63.05  74.  84  50.
 -.......................... छः  ऊछऊछऊछऊ  छः

 *जम्मू और  कश्मीर  में  1991  की  खतगणता  अभी  नहीं  की  गई
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 1  2  3  4  $

 14  मणिपुर  60.96  72.  98  48.  64
 मेंभालय  48.  26  51,  57  44.  78

 16  मिजोरम  81.  23  84.,06  78.  09
 17.  नागालैण्ड  61.30  66.09  35.  72
 18  उड़ीसा  48.  55  62.  37  34.  40
 19  पंजाब  57.14  63.68  49.  72
 20.  राजस्थान  38.  55.07  20.  84

 सिज्रिकम  56.  53  64.  34  47.  23
 22.  तमिलनाडु  63.72  74.  88  52.  29
 23.  बिपुरा  60,  39  70.08  50.01
 24  उत्तर  प्रदेश  41.71  55.35  26.02
 25  पश्चिम  बंगाल  57.  72  67.  24  47.15

 संप्र  शासित  क्षेत्र

 1  अंडमान  ब  निकोबार द्वीप  समूह  73.  74  79.  69  -  66.  22
 2.  चअंडीगढ  78.  73  82.67  73.
 3  दादरा और  नगर  हवेली  39.45  52.07  26.10
 4  दमन और  दीब  73.  58  85.67  61.38  38
 5.  इल्ली  76.09  82.63  68.01
 6  लक्षद्वीप  79,  23  87.06  70.  88
 7  74.  91  83.  91  65.  79

 -..--  -  कक  ैै

 दिल्‍ली  थिकास  प्राधिकरण  द्वारा  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  बालों  के  लिए  स्थीकूल
 को  गई  राशि

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बंतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  अंत  में  दिल्ली  की  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वालों  और  कमजोर
 बगों  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाओं  हेतु  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और  इसमें  से  कितनी-धनराशि
 का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है

 यह  राशि  वर्ष  1989-90  के  अंत  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विभिन्न
 कल्याण  योजनाओं  के  लिए  आबंटित  राशि  में  स ेउपयोग  न  की  गई  राशि  की  तुलना  में  कितनी  कम
 अथब्ञा  अधिक

 आबंटित  धनराशि  का  पूर्ण  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?
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 शहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना

 एकब्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 निःशुल्क  स्थास्थ्य  देखरेख  ओर  अस्पताल  सेवाएं

 1659.  ओऔ  राम  घिलास  पालघान  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विशेषकर  उन  देशों  के  लिए  जहां  जनता  निरन्तर  गराबी  की  रेखा  से

 ढ्ती  निःशुल्क  स्वास्थ्य  देखरेख  और  अस्पताल  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  हेलू  कोई  कार्यक्रम
 rs

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  बिहार  राज्य  के  लिए  कितना  केन्द्रीय  आवंटन
 किया  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  डो०  के०
 तारादेबो  सिद्धार्थ  )  :  ओर  देश  भर  में  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  स्वास्थ्य
 परिचर्या  और  अस्पताली  सेवाएं  सबके  लिए  निःशुल्क  संविधान  के  अन्तर्गत  स्वास्थ्य  एक
 राज्य  विषय  बसे  कतिपय  विशिष्ट  रोगों  की  रोकथाम/उन्मूलन  के  लिए  राज्य  सरकार
 बेः  प्रयासों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  माध्यम  से  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  को  कुछ  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  रोगों  की  रोकथाम/उन्मूलन  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योज  नाओं
 के  माध्यम  से  बिहार  राज्य  की  सहायता  प्रदान  कर  रही  1990-91  और  1991-92  के

 महत्वपूर्ण  वित्तीय  परिव्ययों  सहित  प्रमुख  योजनाओं  के  लिए  बिहार  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की
 मात्रा  इस  प्रका  र  है  :---

 मोजनाओं  का  नाम  केन्द्रीय  सहायता
 *ााााणणण्ण  जप

 1991-92
 रुपये )

 गा  शाब्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  (  50  प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  )  485.41  527.  35
 2.  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  प्रतिशत्‌  केस्द्रीय  से  प्रायोजित )  133.00  00  140.00  00

 3.
 राष्ट्रीय  लय-रोग

 निबंदब्रण  कार्यक्रम  (50  प्रतिशत्‌  केन्द्रीय  63.96  97.00

 बचलवीनता
 नियंत्रण  प्रतिशत्‌  केर्द्रीय  31.38  38  93.05

 सहायता  प्रत्येक  राज्य  को  उसकी  आवश्यकताओं  के  साथ-स/थ  प्रत्रेक  के  लिए  केन्द्र  के  पास
 बनराकि  की  समग्र  उपलब्धताओं  के  अनुसार  प्रदान  को  जाती  है
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 योजनाएंਂ

 1660.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  पर्यावरण ओर  बन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितने  क्षेत्न  में  बन॒रोपण  का  प्रस्ताव है  ;

 क्‍या  सरकार
 का  विचार  वनरोपण  योजनाओं  को  प्रोत्साहन  देने के  लिए  स्वयं-सेबी

 एजेंसियों/गैर-सरकारी  संठनों  को  कोई  सुविधा  प्रदना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  एबं  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कमल  :  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत वर्ष  199  1-92  के  लिए  वनीकरण  कार्यकलापों  के  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (i)  पौध  वितरण  भूमि  पर  रोपण  के  करोड़  पौध

 (ii)  शामिल  किया  गया  क्षेत्र  भूमि  जिसमें  वन  भूमि  भी  शामिल
 )5  मिलियन  हैक्टेयर ड़

 और  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोडं  की  अनुदान  सहायता  स्कीम  के  अन्तगंत
 स्वैच्छिक  एजेंसियों/गैर-सरकारी  संगठनों  को  वबनीकरण  और  परती  भूमि  बिकास  कार्यकलाप  शुरू

 करने  के  लिए  वित्तीय सहायता  दी  जाती  है  ।

 गर-सरकारी  शिक्षण  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयकरण

 1661  श्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  देश  की  गैर-सरकारी  शिक्षण  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयकरण  करने
 का  विचार

 -  यदि  तो  इसका  राष्ट्रीयकरण  कब  तक  करने  की  संभावना  और

 यदि  तो  गैर-सरकारी  शिक्षण  संस्थाञ्रों  द्वारा  लोगों  के
 शोषण  को  रोकने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाए  जा  र  हे  हैं  न

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जैन  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सभी  माध्यमिक  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  को  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  या  केन्द्र  शासित
 प्रदेश  की  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त  करनी  होती  है  ।  सम्बद्ध  राज्य  या  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  शिक्षा
 अधिनियमों  या  नियमावली  में  मान्यता  की  शर्तें  स्कूल  कर्मचारियों  को  वेतन  के  भुगतान
 तथा  शुल्क  लेने  पर  नियंत्रण  रखती  है  ।  कुछ  ऐसे  ही  शिक्षा  अधिनियम या  नियमावली  प्रति  ब्यक्ित  शुल्क
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 ्निनििय।++  न  ++त++तसतनत-3नन
 तथा  दान  स्वरूप  ली  जाने  वाली  राशि  पर  भी  रोक  लगाते  निजी  विद्यालयों

 में  दाखिले  की  मांग  पर  रोक  लगाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  सरकारी  स्कूलों  के  स्तरों  को  उन्नत

 बनाया  जाए  तथा  उन्हें  अ्रच्छे  निजी  स्कूलों  के  समकक्ष  लाया  जाए  |  सरकारी  स्कूलों  के  स्तर  को  उन्‍नत
 बनाने  का  काम  उन्हें  पाठयक्रमों/पाद्यपुस्तकों  की  वहृत  एकरूप  पद्धति  प्रदान  करने  तथा  कई  केन्द्र
 प्रायोजित  योजनाओं  के  माध्यम  से  उनकी  वास्तविक  सुविधाओं  तथा  शैक्षिक  निवेशों  में

 सुधार  लाकर
 किया  जा  रहा

 जहां  तक  तकनीकी  संस्थानों  का  सवाल  है  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  से  दाखिले  के  लिए
 प्रति  व्यक्ति  शुल्क  लिए  जाने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कदम  उठाने  का  आग्रह
 करती  रही  हैं  |  आन्ध्र  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  जैसे  कुछ  राज्यों  ने  प्रति  व्यक्ति  शुल्क

 फीस  )  पर  रोक  लगाने  का  कानून  भी  बना  लिया  है  ।  साथ  ही  अ्रखिल  भारतीय  तकनीकी
 शिक्षा  परिषद  )  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  तकनीकी  संस्थानों  द्वारा
 लिए  जा  रहे  शुल्क  के  संबंध  में  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  तय  करने  के  सांविधिक  अधिका र  भी  दिए  गए  हैं  ।

 |

 होस्योपेथिक  बबाइयों  का  आयात

 1662.  डा०  क्पासिस्धु  भोई  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कंपा  करेंगे  कि

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  होम्योपैथिक  दवाइयों  के  आयात  के  संबंध  में
 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  स्पेन  की  यात्रा  की  ऑर

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  ?

 स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०  के०  तारादेवो
 सिद्धार्थ  :  नहीं  ।  सलाहकार  तथा  निदेशक  होम्योपेथी  भेषज  संहिता
 प्रयोगशाला  को  10  से  13  1990  तक  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  होम्योपैथी  मैडिकलਂ  लीग  वासिलोना

 की  कांग्रेस  में  शामिल  होने  के  लिए  भेजा  गया  था  ।  इस  यात्रा  का  होम्योपैथी
 झौषधों  के  ग्रायात  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं  था  ।

 (@)  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठत

 सगध  महाविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्ञालय  घोषित  करने  का  प्रस्ताव

 1663.  भी  रामाभय  प्रसाद  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 क्या  सरकार  का  मगध  बोध  गया  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  रूप
 में  घोषित  करने  का  बिचार

 थक
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  भौर  जी  नहीं  |  मगध

 विद्यालय की  स्थापना  बिहार  राज्य  विधानमण्डल  के  एक  अधिनियम  के  तहत  की  गई  है  तथा  नीति
 के  एक  मामले  के  तौर  पर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में
 परिवर्तित  नहीं  करती  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आन्श्न  प्रदेश
 में

 मध्यम  दर्जे  के  अस्पतालों  लेबल  हॉस्पिटलस )
 का  विकास

 1664.  श्री  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्४  श  सरकार  ने  संघ  सरकार  को  राज्य  में  ए०पो०  वैद्य  विश्व  परिषद्‌
 नियन्त्रणाधीन  मध्यम  दर्जे  के  अ्रस्पताल  विकसित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 भेजा
 है

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं

 क्या  यह  योजना  विदेशी  सहायता  से  चलाई  और

 यदि  तो  इस  मामले  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  ताराबेबी

 :  और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  एक  परियोजना  के  लिए  जिसमें  आान्श्न  प्रदेश में )  तर हु
 जिला  स्तर  और  उप  जिला  स्तर  के  10  चत्रवात  भ्राधारित  चिकित्सा  एक
 चक्रवात  संकट  रहित  प्रशिक्षण  केन्द्र  और  एक  क्षयरोग  अस्तपाल  का  निर्माण  करने  की  मांग  की  गई

 विदेशी  सहायता  लेने  का  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  इस  परियोजना  की  लागत  236.70  70
 करोड़  रुपए  है  और  यह  दो  योजना  अवधियों  अर्थात्‌  और  पंचवर्षीय  योजना  श्रवधियों
 में  चरणबद्ध  है

 और  यह  प्रस्ताव  विदेशी  सहायता  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  को  सस्तुत  किया  गया  है
 जिन्होंने  राज्य  सरकार  श्ौर  योजना  आयोग  से  कुछ  स्पष्टीकरण  मांग  है

 रुप्ण  औद्योगिक  एककों  के  कारण  बेरोजगार  मजबूर

 1665.  श्री  बो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  भ्रम  मन्म्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूण्ण  श्रौद्योगिक  एककों  के  बन्द  होने  के  कारण  कितने  व्यक्तित  बेरोजगार  हो  गए
 और
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 सरकार  द्वारा  विस्थापित  मजदूरों  की  सहायता  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 °

 अम  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पवन  सिह  घाटोवर  )  :  बीमार  इकाइयों  को  बन्द  करने

 संबंधी  सूचना  अलग  से  नहीं  रखी  जाती  हैं  ।  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  के  ग्राधार  पर  वर्ष  1990

 के  दौरान  इकाइयों  के  बन्द  होने  के  कारण  प्रभावित  कामगारों  की  संख्या  संलग्न  विवरण में  दी  गई  है  ।

 उद्योग  का  बन्द  किया  जाना  औद्योगिक  विवाद  1947  के  संगत  प्रावधानों
 द्वारा  शासित  होता  है  ।  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  ने  बीमार  इकाइयों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए
 बकों  तथा  वित्तीय  संस्था्रों  द्वारा  तैयार  किए  गए  उपयुक्त  पुनःस्थापना  पैकेजों  के  माध्यम  से  राहत
 तथा  रियायती  वित्तीय  सहायता  देने  संवंधी  उपाय  किए  हैं  ।  केन्द्र  सरक्रार  वस्त्र  स्थापन  निधी
 भी  क्रियान्वित  कर  रही  है  जो  कि  बन्द  कपड़ा  मिलों  क्े-कासगारों  को  3  वर्ष  की  अ्रवधि  के  लिए  टेपरिंग
 आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।

 5-8-1991  को  लोक  सभा  में  पूछे  जाने  वाले  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1665  के  उत्तर  में
 निर्दिष्ट  विवरण  ।  हु

 1990  के  दोरान  इसमें  दर्शाये  गये  कारणों  से  बन्द  इकाइयों  द्वारा  प्रमाविम  का  भगारों  की  संख्या

 कारणों  के  बर्ग  प्रभावित  कामगार

 1186

 प्रदेश  में  गोलेटो  सं०  :  2  की  खुला  मुहाना  ब्लाक  परियोजना  को  स्वीकृतिਂ

 1666.  भरी  बी०  शोभमाड्रोश्वर  राव  :  क्या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  .:

 क्या  आन्प्न प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  49.  75  हैक्टेयर  वन  भूमि को
 इतर  उद्देश्य  क ेलिए  उपभोग में  लाने  हेतु  स्वीकृति  देने  का  भ्रनुरोध  किया  जिसकी  भ्रदीलाबाद
 लिले  के  बेलमपल्ली  खण्ड  स्थित  रबन्‍्ना  सुरक्षित  वन  भमि  में  गोलेटी  सं०  2  खुला  मुहाना  ब्लाक
 के  लिए  झावश्यकता
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 यदि  तो  स्वीकृति  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  झौर
 वन  और  पर्यावरण  के  दष्टिकोण  से  स्वीकृति  कब  तक  देने  की  संभावना

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  ।

 और  आान्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  भौर  संबंधित  परियोजना  प्राधिकरण  से  संबंधित

 सूचना  भेजने  का  अनूरोध  किया  गया  था  ।  जो  ग्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  सूचना  न  भेजे  जाने  क ेकारण
 मामला  रह  हो  गया  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  को  पुनः  खोला  जा  सकता  है  ।

 कंपिटेशन  शुल्क  पर  आधारित  इंजीनियरिंग  कालेजों  को  संख्या  में  बढ्धि

 1667.  थभ्रो  जे०  चोक्‍्का  रावः  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  ु

 *  क्‍या  विभिन्न  राज्यों  में  कैपिटेशन  शुल्क  पर  भ्राधारित  गैर-सरकारी  इंजीनियरिंग
 कालेजों  की  संख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है

 क्‍या  सरकारी  इंजीनियरिंग  उद्योग  की  जन-शक्ति  संबंधी  मांग को  पूरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  हैं

 यदि  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इंजीनियरिंग  कालेजों  की  ग्रनमति  देने  के  क्या  कारण

 हैं  जबकि  बड़ी  संख्या  में  इंजीनियरिंग  स्नातक  बेरोजगार  बैठे  भौर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  मे  इंजीनियरिंग  कालेजों  की  स्थापना  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  आठवें  दशक  के  आरंम्भ  भान्ध्र
 और  तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  की  प्रनुमति  से  स्ववित्त

 बिना  किसी  अन॒दान  के  आधार  पर  अखिल  भारतीय
 तकनीकी  शिक्षा

 परिषद  के  पूर्ण-अनुमोदन  के

 बिना  अनेक  निजी  इंजीनियरी  कालेज  स्थापित  किये  गये

 राष्टीय  तकनीकी  जनशक्ति  संरचना  प्रणाली  की  सूचना  के  अनूसार

 विद्यत  आदि  जैसे  परम्परागत  विषयों  से  सम्बन्धित  मांग  को  पूर्ण  रूप  से  पूरा  किया  जाता  परन्तु

 प्रोद्योगिकी  के  नए  उभरते  क्षेत्रों  मे ंतकनीकी  जन-शक्ति  की  मांग-आपूर्ति  के  बीच  में  व्याप्त  कोई

 खाई  विद्यमान  नहीं  है  ।

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  एरिषद  परम्परागत  बिषयों  में  नए  प्राइवेट
 नियरी  कालेजों  की  स्थापना  को  प्रात्माहित  नहीं  कर  रही  परन्तु  उसने  तकनीकी  जनशक्ति  की

 कमी  वाले  उभरते  हुए  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  कालेजों  की  स्थापना  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 अखिल  भारतीय  ग्रीकी  शिक्षा  परिषद  1987  7  के  जब  अखिल
 भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद्‌ के  पूर्व  भ्रनुमोदन  के  बिना  तकनीकी  संस्था  स्थापित  नहीं की  जा  सकती
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 1668.  श्री  भोहन  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  श्रौर  पुस्तकालय  भवन

 का  कुछ  भाग  नेहरू  कैंम्ब्रिज  सोसायटी  तथा  कमला  नेहरू  हास्पिटल  सोसायटी  को  आवंटित  कर

 दिया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  संस्था  के  मुख्य  कार्यों  के  निष्पादन  में  बाधा  श्रा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  भर

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  '

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  श्र  पुस्तकालम
 का  छोटा  सा  भाग  दोनों  सोसायटियों  को  भ्रावंटित  करने  से  इसके  मुख्य  कार्यों  के  निष्पादन  में  बाधा

 नहीं  झ्रा  रही  है  ।

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  पर  अत्याचार  करमे  वालों  पर  मुकहमा  खलाने  के  लिए
 विशेष  अदासतें

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंध  :  क्‍या  कल्याण  से  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  और  भ्रनुमूचित  जनजातियों  पर  अत्याचार
 के  मुकहमों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  ग्रनुसूचित  जनजाति

 श्रधिनियम  जातियों  में  दिए  गए  प्रावधान  के  अनुसार  विशेष  अदालतें  स्थापित  की
 झौर

 ये  विशेष  अदालतें  अरब  तक  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  गई  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  पर  किए  गए  अपराधों  के  मामलों
 को  शीघ्र  निपटाने  के  प्रयोजन से  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 जिला  में  की  गई  परिकल्पना  के  अनुसार  राजस्थान  राज्य  सरकार  द्वारा  22  जिलों
 में  विद्यमान

 जिला भौर सत्र न्यायालयों को विशष न्यायालयों के रूप में विनिदिष्ट किया गया है
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 तथा  6  जिलों  में  भ्रनन्य  विशेष  न्यायालयों  का  गठन  किया  गया  जहां  ऐसे  न्यायालय
 गठित  किए  गए  हैं  उनके  नामों  और  स्थानों  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  ।

 1.  विनिर्धिष्ट  किए विशेष  न्यायालय
 क्रम  न्यायालय  का  नाम  न्यायालय  द्वारा  शामिल

 सं  _  गए  जिनों का  नाम

 यान  ता  3
 1  जिला  और  सत्र  अलवर  अलवर
 2  जिला  और  सत्र  बांसबाड़ा  बांसबाड़ा

 3.  जिला  और  सक्ष  बालोतरा  बालोतरा
 4  जिला  और  सत्र  भरतपुर  भंरतपुर

 भीलवाड़ा
 बंदी

 चुरू
 चित्तौड़गढ़
 डुमरपुर
 गंगानगर
 झालाबाड़
 जालौर

 जिला  और  सत्र  न्यायालय  भुनमन्‌  झुतझुन्‌
 14  जिला  और  सत्र  मुड़ता  नागौर

 जि  पाली  पाली
 जि  सवाईमाधोपुर

 सिरोही
 टोंक

 ब  न्‍्यायाल  धौलपुर
 र  सत्र  र्स

 _  __  सीकर

 2.  गठित  विशेष  न्‍्यापालय
 .

 ज्यायालय  कानाम  विशेष न्यायालय  द्वारा  शामिल
 _Fe  ल्‍  ॥  __

 :
 किए  जाने  बाले  जिसे

 ला
 जा  ईा  3

 1  बिशे  अनसचित  जाति  भौर  अनसचित  जनजाति  [  मत्याच।र  निबारण  )
 जयपुर  जयपुर

 2.  विशेष  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  निवारण ) र  जोधपुर  जोधपुर  और  जैसलमेर
 3.  विशेष  अनुसूचित  जाति  तथा  अमृसूचित  जनजाति  निवारण  )

 उदयपुर  उदयपुर
 4  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  निवारण  ) अजमेर  अजपेर
 5.  विश्लेष  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  निबारण  )

 कोटा  कोटा
 6.  बिश्षेष

 अनुवलित  जाति
 नुसूंचितं  जनजाति  निवारण  )

 बोकानेर  बीकानेर
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 जनता  लक  5  +  75575:  ऑकफफ्  है  5  २>-अनम-म«मकनकनकाक---++-  जन

 जयपुर  में  खेल  परिसर

 श्री  गिरधारी  लाल  भार्मव  :  क्या  मानव  संसाधन  विक्षास  संत्रो  यह  जताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  जयपुर  में  खेल  परिसर  की  स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  2  करोड़  रुपए  का  अ्न॒  दान  उपलब्ध  कराने  का  अ्रनरोध  किया

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  सभी  औपचारिकताएं  पूरी  की  श्रौर

 र्या  है  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्रो  ममता  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 सरब  ने  जयपर
 म

 राज्य
 गिय

 खेल  परिसर भारत  सरकार  ने  जयपुर  में  एक  रा
 स्तरीय

 खेल  परिसर  के  निर्माण  हेतु  हाल  ही  में
 90  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजर  की  है  ।

 टारगेट--डी ०  डी  ०ए  ०ਂ  शीर्थक  से  प्रकाशित  समाचार

 अनुवाद  ]
 श्री  शजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  ।  अधिकारियों  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में
 टारगेट-डी ०डी  ०ए०ਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  उसमें  उठाए  गए  विभिन्न

 मुद्दों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  भर

 सरकार  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जनता  के  प्रति
 दिखाई  गई  उदासीनता  के  लिए  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  श्रौर  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 ओर  सार्वजनिक  शिकायत  सैल  को  सुब्यवस्थित  किया  गया  है  और  अब  एक  वरिष्ठ
 अधिकारी  के  अ्रधीन  रखा  गया  है  जो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  सीधे  रिपोर्ट  करते
 हैं  । इस  अधिकारी  को  विभिन्न  विभागों  द्वारा  जनता  से  प्राप्त  शिकायतों  के  निपटान  से  संबंधित  सभी
 विषयों  का

 प्रबोधन और समन्वय करने का प्राधिकार दिया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति भी तैयार की भई है कि सभी शिकायतें दर्ज की जाती उन पर कायंबाह्ी की जाती है
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 को  स२गतपनता  5: फल5कफऊसओड  *  ४5-२३ न्नज  ना  ee  spe  ---

 तथा  एक  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  निपटाई  जाती  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के
 कारियों  के  विरुद्ध  उनकी  उदासीनता  की  जब  भी  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  होती  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  के  परामर्श  से  उन  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  सार्वजनिक  शिकायत  सैल  द्वारा  किए  गए
 कार्य  का  आवधिक  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है  ।  प्रकाशित  समाचार  में  विभिन्न  महों  पर  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  से  एक  रिपोर्ट  मांची  गयी  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  के आबंटन  के  लिए

 1672.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  थिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बिना  बारी  के  फलैट  आबंटित  करने  का  अनुरोध
 करने  वाले  लोगों  से  500  रुपये  फीਂ  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  उन  नियमों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  श्रन्तगंत  इस  प्रकार  की  मांग  की

 गई

 विगत  में  ऐसे  कितने  आ्रावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  श्रोर  इनमें  कितनी  घनराशि  शामिल
 और

 कितने  आवेदन  स्वीकार  किए  गए  और  कितने  फ्लैट  आबंटित  किए  गए  तथा  कितने

 श्रावेदन  भ्रस्वीकार  कर  दिये  गए

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 यह  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  एक  प्रशासनिक  निर्णय

 1-1-1990  से  31-3-91  तक  बिना  बारी  के  झाबंटन  के  लिए  215  आवेदन  प्राप्त

 हुए  थ्रे  और  कल  1,07,500  रुपये  फीਂ  के  रूप  में  एकअ  किये  गय ेथे  ।

 215  मामलों  में
 से  फ्लैट  आबंटन/नियतन  के  लिए  112  मामले  अनुमोदित  किये  गये

 हैं  जबकि  91  मामलों  को  निरस्त  कर  दिया  गया  ।

 समाअचर  शीर्षक  वीमेम  एक्सपोज  बृज

 1673.  श्री  राजनाथ  सोनकर  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1991  के  टाइम्स  में  प्रकाशित

 वीमेन  एक्सपोज  बजਂ  समाचार  शीर्षक  की  ओर  आक्ृष्ट किया  गया  है  जिसमें यह  कहा
 गया  है  कि  एक  आंगनवाड़ी  महिला  प्रतिदिन  9  रुपये  से  थोड़ा  अधिक  पाती  है  जबकि  एक  मजदूर
 प्रतिदिन  20  रुपये  पाता  इत्यादि

 यदि  तो  इस  भेदभाव  के  क्‍या  कारण
 167
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 कक

 सरकार  श्रांगनवाड़ियों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 दिल्ली  में  इसमें  कितनी  महिलायें  कार्य  कर  रहीं  हैं  ।

 सानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेलकद  विभाग  तथा  महिला एवं  बाल  विकास
 में  राज्य  संत्रो  समता  भर  भप्रांगनबाड़ी

 सहायिकाएं  स्थानीय  समुदाय  से  चुनी  हुई  भ्रंशकालिक  चार  अवैतनिक
 कार्यकर्ता

 होती
 हैं  ।  उनके  कार्य  की  स्वैच्छिक  प्रकृति  को  दृष्टिगतः  रखते  हुए  उनकी  तुलना

 झन्य  सेवा  कर्मियों  से  नहीं  की  जा सकती  ।  फिर  भी  आंगनबाड़ी  कार्यकर्त्ताश्रों|सहायिकाझों  को
 म्नलिखित  मानदेय  दिया  जाता  है  :--

 आंगनबाड़ी  कार्यकत्ता  रु०  प्रनि  माह

 मैट्रिकुलेट  275.00

 मैट्रिकुलेट  जिम  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में
 5  वर्ष  का  अनुभव हो  300.  00

 मैट्रिकुलेट  जिन्हें  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  10  वर्ष  का  अनुभव हो  325.00

 नॉन  मैट्रिक  225.  00

 सॉन-मैट्रिक  जिन्हें  आँगनवाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  5  वर्ष  का  अनुभव हो  250.00

 सॉन-मैट्रिक  जिन्हें
 आंगनवाडी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  10  वर्ष  का  अनुभव हो  275.00

 क्षद्वायिका  110.00  00

 सरकार  समय-समय  पर  आ॥रांगनवाड़ी  कार्यकर्त्ताओं  की  सेवा-परिस्थितियों  की  समीक्षा
 करती  रहती  है  और  उनकी  कार्य-परिस्थितियों  में  सुधार  लाने  के  लिए  समुचित  उपाय  भी  किए  गए
 हैं  ।  1975  में  योजना  शुरू  किए  जाने  के  बाद  से  उनके  मानदेय  में  चार  बार  वृद्धि  की  गई

 वे  बाषिक  श्रौर  प्रसृति  छट्टी  की  भी  हकदार  हैं  ।

 इस  समय  दिल्ली  में  समेकित  बाल  विकास  परियोजनाझों  में  2,848  झांगनवाड़ी
 कार्यकर्ता  और  इतनी  ही  संख्या  में  सहायिकाएं  रोजगाररत  हैं  ।

 पी०  इब्ल्य०  डो०  बिल्डिग  नार्म्स  आउट  डेंटेडਂ  शीर्षक  से  समाचार

 1674.  थ्री  राजताथसोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  धथिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :--

 कया  सरकार  का  ध्यान  24  1991  र  टाइम्सਂ  में
 पी०  डब्ल्यू  ०  डी०  ग  नार्म्स  श्राउट  डेटेडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 शो  तत्संबंधी क्या  भ्रौर

 इस  पर  सरकार  की प्रतिक्रिया क्‍या  है  ?
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 हां  ।

 संदर्भाधौन  समाचार  मूल  रूप  से  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  पुरानी  विशिष्टियों

 का  उल्लेख  करता  है  जिन्होंने  सम्पूर्ण  देश  में  निर्माण  क्रियाकलापों  को  प्रभावित  किया है  क्योंकि  निर्माण
 उद्योग  में  इनको  भ्रधिकांश  रूप  में  ग्रपनाया  जाता  है  ।  यह  बताया  गया  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  विशिष्टयों  में  नयी  भवन  निर्माण  तकनीकियों  और  सामग्रियों  का  ध्यान  नहीं  रखा  जाता
 है  ।  यह  भी  बताया  जाता  है  कि  दर  अनसची  को  झ्रावधिक  तौर  पर  अद्यतन  नहीं  किया  जाता  है  तथा
 इसलिए  यर्थाथ  नहीं  है  ।  इसलिए  यह  सुझाव  है  कि  च्‌ंकि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  अपने
 कार्यकरण  में  परिवर्तन  लाने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  इसलिए  निजी  क्षेत्र  सभी  के  उपयोग  के  लिए
 विशिष्टियों  की  अनुसूची  स्वंय॑  प्रकाशित  करें  ।

 जो  सरकारी  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  हैं  उन  कार्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  केन्द्रोय  लोक
 निर्माण  विभाग  की  विशिष्टियां  एंव  दर-अ्नुसूची  तैयार  की  जाती  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा
 प्रकाशित  विभिन्‍न  संशोधनों  तथा  क्षेत्र  में  व्यवहारिक  अनभव  और  नयी  सामग्रियों  जिन्हें  सरकारी
 निर्माण  कार्य  के लिए  शामिल  किया  जा  सकता  को  ध्यान  में  रखते  हार  समय-समय  पर  विशिष्टियों
 को  अद्यतन  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  विशिष्टियों  को  1977  में  दो  खण्डों

 तारी  किया  गया  था  और  तब  से  खण्ड  :  में  63  शद्धिपत्र  तथा  खण्ड  |ई  में  19  शद्धिपत्र  शामिल
 किए  गए  हैं  |  नवीन  तकनीकियों  और  सामग्रियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सम्पूर्ण  विशिष्टियों  का
 संशोधन  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  प्रक्रियाधीन  जब  भी  गैर-पारम्परिक  निर्माण  कार्य
 की  मदों  क ेलिए  नयी  सामग्रियों  की  होती  है  उन्हें  शामिल  किया  जाता  है  चाहे  बे  विशिष्टियों
 झ्ौर  दर-अनुसूची  में  न  हों  ।  जहां  तक  दर-अनुसूची  का  संबंध  है  इसे  1989  में  जारी  किया  गया  था
 आर  इसे  16  शद्धिपत्रों  द्वारा  अभ्रद्यतन  किया  गया  है  ।

 यह  विशेष  रूप  से  ध्यान  देंने  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  नयी

 सामग्रियों  और  प्रौद्योगिकीयों  के  प्रयोग  में  पग्रावश्यक  रूप  से  विधेकंपूर्ण  होना  है  क्योंकि  उनके  कार्यों TIT  कि  ।
 में  सावंजनिक  निधियों  का  उपयोग  शामिल  है  और  उन्हें  संसाधन  नियंत्रण  के  अधीन  कार्य  करना

 है  ।

 अम्बेडकर  शताब्दी  समारोह  वर्ष  में  अनुसूचित  जातियों
 मरत्नो
 अनुसूचित  जनजातियों  का  कल्याण

 थ्री  कोड्डोकुनोल  सुरेश  :  क्या  कल्याण  मसत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अम्बेडकर  शलाब्दी  समारोह  वर्ष  के  दौरान  भ्रनुसचित  जाति/जनजाति
 कल्याण  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्या  सरकार  ने  सम्पूर्ण  राशि  ज्यडी  कर  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 कल्याण  संत्रो
 सोताराम  :  और  वित्तीय  वर्ष  51  के  दौरान

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  575.  5  करोड़
 572.  70  तथा  गैर  योजना  2.

 करोड़ के कुल बजट प्राबधान मुहैया कराने की
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 व्यवस्था की  गई  इसकी  तुलना  में  1990-91  के  दौरान  585.  3  करोड़
 582.  54  करोड़  तथा  गैर-योजना  2.  77  करोड़  का  व्यय  हुआ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिजल  प्रलमन  दर

 1676.  श्री  भाग्ये  गोषर्धल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिजार  कल्याण  मब्खी  यह  बताने  की

 कृपा  करंगें  कि  :

 सरकार  का  प्रजनन  दर  को  कम  कर  के  केवल  एक  तक  लाने  का  समयबद्ध  कार्यक्रम
 क्या  और

 क्या  प्रजनन  दर  को  कम  कर  के  1990  तक  कंबल  एक  तक  लाने  का  पहले  का  लक्ष्य
 प्राप्त  नहीं किया  जा  सका  ।  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्जी  डो  ०  के  ०  तारादेबो  सिद्धा्य  )  :
 और  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  1983  के  अनुसार  सन्‌  2000  ईसवी  तक  शुद्ध  प्रजनंन

 दर  एक  तक  लाने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जाना  है  ।  एक  समीक्षा  से  पता  चलता  है  कि  यह
 लक्ष्य  सन्‌  2006-2011  ईसबी  तक  ही  प्राप्त  किया  जाएगा  ।

 आविधासो  क्षेश्षों  में  रोग  फेलने  को  अधिक  घटनाएं

 1677.  श्री  भाग्ये  गोषधंन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  देश  में  ऐसे  आदिवासी  जहां  कृष्ठ
 कण्ठमाला  शऔर  रक्‍ताल्पता  रोभ  अत्यधिक  होते  की  पहचान  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  अध्ययन
 अथवा  सर्वेक्षण  कराया

 (=) )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उपरोक्त  बीमारियों  में  वृद्धि  क ेक्या  कारण  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  हैं  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्जालय  में  राज्य  मत्जी  के०  तारादेबी

 लिद्धार्थ  )  :  भौर  भारतीय  आयुधिज्ञान  ग्रनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  किए  गए  प्रध्ययनों  से
 पता  चलता  है  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में  क्षय  रोग  की  घंटनाएं  भ्रधिक  नहीं  हैं  ।

 विशिष्ट  भौगोलिक  क्षेत्रों  में  प्रायोडीन  की  से  होने  वाला  गलगण्ड  रोम  प्रायः  देखा  गया

 है  ।  इसकी  उप  हिमालयी क्षेत्र  तथा  प्रायद्वीपीय  भारत  के  कुछ  भअन्य  छोटे  भागों  जिसमें  ग्रादिवासी
 और  गैर  आदिवासी दोनों  क्षेत्रों  के लोग  रहते  होने  की  जानकारी  है  ।
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 देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विशेषरूप  से  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  भागों
 में  मलेरिया  रुग्णता  श्रौर  मृत्यु  दर  का  एक  मुख्य  कारण  है  ।  मलेरिया  की  बहुत  अधिक  व्याप्तता  का
 कारण  भू-पर्यावरणिक  स्थितियां  तथा  पहाड़ों  की  दूर-दूर  तक  बसी  झ्राबादी  में  कारगर  वेक्टर  नियंत्रण
 उपायों  को  सनिश्चित  करने  में  आने  वाली  कठिनाइयों  का  होना  है  ।

 सर्वेक्षण  के  दोरान  प्रशिक्षित  कृष्ठ  कर्मचारियों  द्वारा  201  स्थानिकमारी  वाले  जिलों  का  पता
 नगाया  गया  है  जहां  पर  प्रति  हजार  में  5  या  इससे  अधिक  कृष्ठ  के  रोगी  हैं  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  ग्रनुसंघान  नई  राष्ट्रीय  पोषण  हैदराबाद  और
 प्रखिल  भारतीय  स्वच्छता  विज्ञान  श्नौर  जन  स्वास्थ्य  कलकत्ता  द्वारा  किए  गए  भ्रध्ययनों  से
 पता  चलता  है  कि  आन्ध्र  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  के  श्रादिवासी  लोगों

 में पौषाणिक  रक्‍्ताल्पता  व्याप्त  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मध्य  भारत  के  आदिवासी  लोगों  में  दात्न-कोशिका
 रमताल्पता  शौर  जी  6  पी  डी  की  कमी  जैसे  आनुवांशिक  विकार  आमतौर  पर  पाए  जाते  हैं  ।

 आदिवासी  लोगों  में  संचारी  रोगों  श्लोर  पीषाणिक  विकारों  की  व्याप्तता  के  मुख्य  कारण
 इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  गरीबी  और  अल्प-पोषण

 2.  अशिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  सवाओं  की  उपलब्धता  के  बारे  में  कम  जानकारी  होना  जिसके
 कारण  इनका  कम  उपयोग  होता  है  ।

 3.  स्वास्थ्य  में  सधघार  लाने  में  ग्राने  वाले  सामाजिक-सांस्कृतिक  रिवाज  ।

 4.  कई  आन  वंशिक  विकार  जो  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ग्रधिक  व्याप्त  हैं

 सतूत  स्वास्थ्य  कार्यकलापों  में  वर्जित  विश्वास  और  व्यवहार  से  बाधा  भाती  है  ।

 संविधान  के  अन्तगंत  स्वास्थ्य  राज्य  विषय  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  संचारी
 जब  प्रन्य  रोगों  को  नियंत्रित  उनका  उन्मूलन  करने  में  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  सहयोग  झ्ौर
 सहायता  प्रदान  कर  रही  भ्रादिवासो  क्षेत्रों  में  भ्रन्य  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  साथ

 मलेरिया  उन्मूलन  राष्ट्रीय  कृष्ठ  उन्मूलन  राष्ट्रीय  क्षवरोग  नियंत्रण
 राष्ट्रीय  गलगण्ड  नियंत्रण  मातृ  एंव  शिश्‌  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  जैसी  केन्द्रीय

 प्रायोजित  स्कीमें  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  समन्षित  बाल  विकास  विशेष  पोषण  कार्यक्रम
 झौर  मध्य-दिवस  भोजन  योजना  जेंसे  पोषण  कारय॑क्रमों  को  भी  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  उच्च  प्राथमिकता
 प्रदान  की  जाती  है  ।

 मध्य  गुजरात  और  उड़ीसा  के  ग्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  एक  कार्य  योजना  का
 प्रस्ताव है  ।  इस  योजना  में  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंमलेरिया  नियंत्रण  के  लिए  समयबद्ध  कार्यनीति  बनाई
 गई  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  जहां  पर  आदिवासी  राज्यों  की  प्रधानता  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन

 शतप्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  चलाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 है  ।

 |
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 यू०  जो०  सो०  काशन  अगेन्सट्‌  यूमिधर्सिटोज  शोर्षक  से  समाचार

 1678.  श्री  गंगाघरा  सानोपल्‍लो  :  क्‍या  मासव  संसाधन  जिक्षास  मंत्री  यह  बताने  की  ऊकपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  27  1991  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  यू०  जी०  सी०
 काशन  अगेन्सट्‌  यूनिवर्सिटीज  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भौर  प्राकर्षित  किया  गया
 झौर

 यदि  तो  इन  संस्थाओं  के  विरूद्ध  क्या  कार्यबाही  की  जा  रही  है  ?

 Lc.
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  झ्ोर

 विद्यालय  पग्रनदान  आयोग  1956  में  यह  व्यवस्था  है  कि  जो  विश्वविद्यालय  संसद  अभ्र
 ज्य  विधानमण्डल  के  अधिनियम के  भ्रंतगंत  स्थापित  किये  जाते  हैं  प्रथवा  जिन्हें  समकक्ष  विश्वविद्याल

 का  स्तर  प्रदान  किया  जाता  केवल  वे  ही  स्वंय  को  विश्वविद्यालय  कहलाने  श्ौर  डिग्रियां  प्रदान  करने
 के  हकदार  हैं  ।  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  श्रनुसार  यूनीवर्सिटी  विश्वविद्यालय  विद्यापीठ  के
 रूप  में  स्वंय  को  विश्वविद्यालय  कहलाने  वाली  27  वि०  अ०  आा०  1956
 का  उल्लंघन  करके  कार्य  कर  रही  है  ।  इन  संस्थाप्रों  की  एक  सूची  संलग्न  में  विवरण  दी  गई  है  ।

 व
 aa  विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग ने इन संस्थाओं के विरूद्ध छात्रों और सामान्य जनता  ३

 विश्वविद्यालय  अनुदान  ग्रायोग  ने  इन  संस्थाओं  के  विरूद्ध  छात्रों  औऔलौर  सामान्य  जनता  को
 चेताबनी  देते  हुए  समय-समय  पर  प्रेस  विज्ञप्तियां  जारी  की  हैं  ।  वि०  अ०  आ्रा०  ने  इस  प्रकार  की
 संस्थाओं  को  स्वंय  को  विश्वविद्यालय  न  कहलाने  तथा  डिप्रियां  प्रदान  न  करने  के  लिए  नोटिस  भी
 जारी  किए  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारी  संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  से  अ्रनुरोध  किया

 है  कि  वे  वि०अ०  आ०  अधिनियम  श्र  भ्रन्य  पेनल  विधियों  का  उल्लंघन  करने  वाली  संस्थाओं  पर

 कड़ी  निगरानी  रखे  श्रौर  उन  पर  मुकदमा  चलाएं  ।  वि०  अ०  आ०  ने  कुछ  संस्थाओं  के  विरुद्ध  कोर्ट
 में  मामले  दायर  किय  हैं  ।

 बि०  भ्र०  आ०  ने  ऐसी  जाली  संस्थाओं  की  कार्य  औ्नौर  बाहुलता  को  रोकने  के  लिए

 ब्यापक  सिफारिशें  करने  हेत्‌  एक  समिति  गठित  की  समिति  ने  झायोग  से  सिफारिश  की  है  कि
 ०  झ०  आ०  अधिनियम  श्रायोग  में  उपर्युक्त  संशोधन  किए  जाएं  ताकि  संस्था  के  साथ  यूनीवर्सिटी

 विश्वविद्यालय |विद्यापीठ शब्द को जोड़ने के कार्य को संज्ञेय अपराध माना जाए जिसके लिए जेल जाने की व्यवस्था हो | श्रायोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । ” जी विषरण स्वधोधित विश्वविद्यालयों/जिधापीकों को सच्ची मंथिली दरभंगा 2. तक्षशीला केन्द्रीय उच्चतम नई दिल्ली 3. महिला ग्राम इलहाबाद प्र० ) 4. बाराणसिया संस्कृत 5. कमर्शियल बिश्वविद्यालय दिल्ली|
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 6.  टेस्टेटर  प्रनुसंधान  बोदिनग्रा-कनूर  ।

 7.  श्री  नाराणय मुक्त  ।

 8.  गांधी  हिन्दी  इलाहाबाद  ।

 है  इलंक्ट्रो  काम्पलेक्स  होमियोपैथी  राष्ट्रीय  कानपुर

 10.  न्यूजेरूसलम  कनोर  ।

 11.  विश्व  सामाजिक  का  पेरूनगुज़ी  ।

 12.  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  विश्वविद्यालय  ग्लीगढ़
 उ>प्र०)  हि (  )

 13.  श्रीमती  महादेवी  वर्मा  मुक्त  मुगल  सराय  ।

 14.  डी०  डी०  बी०  संस्कृत  तिरिची  ।

 15.  अमृतसर  विर्श्वा  अमृतसर  ।
 ह

 16.  आाय॑  श्रीनगर  ।

 17.  पूर्वी  आर्थोडाक्स  अम्बूर  ग्रारकोटा  )  ।

 18.  पूर्वी  झ्रार्भोडाक्स  भ्रम्बूर  आरकोट  )  |

 19.  विज्ञान  ग्लोब  कुबाकोनम  ।

 20.  सासट  जोन्स  किजानाटम  ।

 21.  :
 रष्ट्रीय  नागपुर  ।

 22.  स्व  संस्कृति  किज्ञानाटम  ।

 23.  संयुक्त  राष्ट्र  दिल्‍ली  ।

 24.  व्यावसायिक  अ्रमृतसर  तथा  दिल्ली

 25.  पश्चिमी  कपूरथला  विश्वविद्यालय  ।

 26.  उत्तर  प्रदेश  विश्वविद्यालयपीठ ,  कोसी  कलां  ।

 27.  महाराणा  प्रताप  शिक्षा  प्रतापगढ़  ।
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 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  विल्ञालयों  के  अध्यापकों  की  इच्छानुसार  तेन्रातो

 1679.  श्री  सन्तोध  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  संसाधन  विकास  मंत्री  यह
 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  स्नातकोत्तर  ग्रध्यापक  तीन  वर्षों  तक  एक

 ही  विद्यालय
 में

 रहने  के  बाद  इच्छानुसार  से  तैनाती  के  हकदार  भ्रौर

 यदि  तो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  तैनात  प्रन्य  श्रेणियों  के  अध्यापकों  को  यह  सुविधा  प्रदान
 न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?  ह

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  जी  रिक्त  स्थानों  की
 उपलब्धता  की  शर्तं  पर  ।

 /  ऊप  पी०  जी०  टी०  से  नीचे  के  वर्गो  के  शिक्षकों  को  क्षेत्रीय  आधार  पर  नियुक्त  किया  जाता

 है  ।  भ्रतः  उत्तर  पूर्व  में  तीन  वर्ष  की गी  भ्रवधि  के  लिए  टेनोर  पोस्टिंग  की  विशेष  सुविधा  उन्हें  नहीं  दी
 जाती  ।  वे  स्थानान्तरण  दिशा  निर्देश  के  अन्तगंत  झ्रपनी-अपनी  प्राथमिकता  के  अनुसार
 अन्य  क्षेत्रों  में  स्थानान्तरण  के  लिए  अनुरोध  कर  सकते  हैं  ।

 भुवनेश्वर  विकास  प्राधिकरण  को  से  सहायता

 1680.  हा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  भुवनेश्वर  विकास  प्राधिकरण  को  भुवनेश्वर  के  6  गांवों  में  भूखण्ड
 विकसित  करने  हेतु  सहायता  दे  रहा

 तो  भुवनेश्वर  विकास  प्राधिकरण  न  किन  शर्तों  की  पेशकश  की

 उक्त  शर्तों  के  प्रति  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  संबंध  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  राज्य  मंत्री  एम०  :  चालू  वर्ष  के  दौरान  हुडको  ने
 घटिकिया  और  कलिंग  के  10  सेक्टरों  में  17.  50  करोड़  रुपये  की

 हुडको  ऋण  वचनबद्धता  से  8947  भूखण्डों  के  विकास  के  लिये  भुवनेश्वर  विकास  प्र  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  10  योजनाएं  स्वीकृत  की  हैं

 से  ऋण  लेने  वाला  अभिकरण  होने  के  नाते  भुवनेश्वर  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 उपयोगिता  और  सामाजिक  बुनियादी  सुविधा  और  शहरी  बुनियादी  सुविधा  योजनाश्रों  के  लिये  हुडको
 के  मानक  मार्गनिर्देशानुसार  हुडको  द्वारा  प्रस्तावित  शर्तों  को  स्वीकार  किया  जाना  अपेक्षित  है  ।

 भुवनेश्वर  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अपने  लाभानुभोगियों  की  प्रस्तावित  शर्तें

 भुवनेश्वर  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।
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 oo

 दिल्‍ली  वकक्‍फ  बोर्ड  के  जेयरमेन  के  विरुद्ध  आरोप

 1681.  श्री  सेयद  शाहब॒दहोन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  वक्‍फ  बोर्ड  के  चेय  रमैन  के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  जांच  समिति  गठित  की  थी  ;

 क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  ्रौर
 यदि  तो  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्कषं  तथा  सिफारिशे  क्‍या  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :  कल्याण  मंत्रालय  के  प्रनुरोध  दिल्ली -
 प्रशासन  द्वारा  दिल्‍ली  वक्‍फ  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  लगाये  शये  आरोपों  की  जांच  की  गई  थी  ।

 और  दिल्ली  प्रशासन  से  इस  मामले  में  एक  रिपोट  प्राप्त  हुई  है
 जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  दिल्ली  वक्‍फ  बोर्ड  पर  लगाये  गए  आरोप  सिद्ध  नहीं  हो
 पाए और  निराधार  थे  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रधानाथायों  के  रिक्त  पथ  हि

 श्रीरामाश्नय प्रसाद सिह : क्‍या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के श्रनेक पद रिक्त पड़े और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? मानव संसाधन विकास मंत्रो अर्जुन सिह ) को विभिन्‍न केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचायं के एक सौ अट्ठासी पद रिक्त खाली पदों की सूची संबंधी विवरण संलग्न विधरण को प्रधानाखाय के रिक्त पदों की स्थिति सं० 2 अहमदाबाद छाबनी 2- सं० 3 बड़ोदा 3. भावनगर 4. जुनागढ़ 5. ए० एफ० एस० नलिया 6. आई० एफ० एफ० सी० ओ० गांधी धाम 7. सं० । अहमवाबाद 8. सं० | उदयपुर 9. एस० ए० सी० अहमदाबाद आई० ओ० सी० थरनगांव सॉबरमतो धाम भुज



 13.  आमला
 14.  दुग
 15.  ओ०  ई०  एक०  कापुर
 16.  श्वारगोने
 17.  राजगढ़
 18.  सो०  आर०  पी०  एफ०  भातघुर
 19.
 20.  सं०  2
 21.  बम्बई

 22.  नर्ससहचुर
 23.  म्ं०
 24.  जो०  स्री०  एक  ०जन्शदैर
 25.  आई०  एस०  परी  नाशिक  रोड
 26.  मनखुद
 27.  आं०  2  बेहू होड़
 28.  सी०  एम०  ई०  पूना

 29.  खं०  2  गोबा
 30.  एस० श्ली  ०  पूना
 31.  सं०

 32.  आर्मी  एशिया  शऔूना
 33.  2  नोशेनाथाग
 34.
 35.  एप्लन०  ई०-शी  ०  मो डएलक्

 41.  टाटानगर
 42.  आई० ओ०  शो  ०  हालिया
 43.  अंडल
 44.  आसनसोल
 45.  चित्तरंजन
 46.  अमेरी  ढडुर्गापुर
 47.  सं०  2  बछरपांडा
 48.  सं०  2  खड्गपुर
 49.  ए०  एफ०  एश्न०  सालूबा
 50.  गार्डन  रोच  कश्षकता
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 51.  आई०  आई०  एम०  सी०  जोका
 52.  बमनगची
 53.  सं०  2  साल्‍्क  लेक
 54.  करमाल
 55.  एच०  एम०  टी०  पिन्नौर
 56.  सं०  2  फिरोजपुर

 59.  सं०  1  एच०  बी०  के०  देहरावून
 60.  सं०  5  भटिष्डा
 61.  दष्पार
 62.  सं०  3  पटियाला
 63.  सं०  2  चण्डी  मन्दिर
 64.  पहलूवास
 65.  आई०  टी०  बी०  पी०  देहरादून
 66.  परीतमपुरा
 67.  एस०  पी०  मारे
 68.  बी०  एस०  एफ०  छावला
 69.  पलवल
 70.  ए०  एफ०  एस०  दादरी
 71.  एन०  टी०  पी०  सी०  दादरी
 72.  अण्डी नगर  मेरठ
 73.  झड़ोदा  कलां
 74.  एस०  एस०  मेरठ
 75.  आई०  एन०  ए०  कालोनी
 76.  सं०  2  दिल्‍ली  छावनी
 77.  नाहरा
 78.  बाबूगढ़
 79.  ए०  एफ०  एस०  छाब॒आ
 80.  लोकरा
 81.  सं०  2  मिस्सामरी
 82.  मिसा  छावनी
 $3.  सं०  3  तेजपुर
 84.  सं०  2 बिश्नागुरी
 85.  ए०  एफ०  एस०  दिगा#ू
 86.  खानापाड़ा  गुवाहाटी
 87.  कोकराझर
 88.  अलीपुर द्वार  जंक्शन

 ब्रश्नों  के  लिखित  उत्तेर
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 89. नया छोंगाई गांव 90. डोनीमलाई सं० 2 ए० एफ० एस० इंडीगर्ल 92. गाचत्नीबोवली 93. किला कुरनुल 94. सी० सी० आई० तुनदुर 95. सी० सी० आई० आदिलाबाद | 96. एम० ई० जी० बंगलौर 97. डी० आर० शी० ओ० बंगलौर 98. 99. गुलबर्गा हसन यी० सी० आई० येरागुनतला सं० 2 जाला हल्‍्ली सं० 2 उप्पल सत्यानारायणपुरम बोवनपल्ली भानला सं० 2 अखनूर सं० । श्रीनगर ए० एफ० एस० आवन्सीपुरा सं० 3 जालंघर कपूरवला छावनी सं० 2 अमृतसर नगरोता जिन्दराह दामना हुसैनीपुर बनाड़ जोबनेर बांसवांड़ा रघुनाथपुरा इत्राना अलवर अविकानगर टोंक ख्वातीपुरा जयपुर सं० 4 शुनझुन जैसलमेर बी० एस० जोधपुर
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 127.  सं०  2  सूरतगढ़
 128,  जत्तन
 129.  सं०  2,  अजमेर
 130.  बैरक  आगरा
 131.  सं०  ।  बीकानेर
 132.  नसीराबाद
 133.  मुरादाबाव
 134.  इज्जतनगर  बरेली
 135.  सं०  ई०  एफ०  कानपुर
 136.  सं०  बनवासा
 137.  अल्मोडा
 138.  बनवासा
 139.  ए०  एस०  सी०  बरेली
 140.  जगदीशपुर
 141.  उत्तरकाशी
 142.  बक्शी का  तालाब
 143,  सुल्तानपुर  अमहाट
 144.  नया  टिहरी शहर  गढ़वाल
 145.  सं०  ।  शाहजहांपुर
 146.  गोमती  नगर
 147.  नई  छावनी  इलाहाबाद
 148.  सं०  2  कनानौर
 149.  पल्लापुरम
 150.  सं०  2  पांडिचेरी
 151.  ए०  एफ०  एस०  आवड़ी
 152.  सं०  ।  कलपक्कम
 153.  सं०  2  ओ०  ई०  एफ०  तिरूचिरापल्ली
 154.  डी०  सी०  सी०
 155.  मलापुरम
 156.  आईलैंड  ग्राउंड  मद्रास
 157.  विलिगटन
 158.  सं०  2  तिरूपति
 159.  मंडपम्‌  कैम्प
 160.  कटिहार
 161.  पतरातु
 162.  नामुकुन  रांची
 163.  सिहारसी
 164.  एन०  टी०  पी०  सी०

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
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 165.  हिन्‌  रांची
 166.  सं०  2  एच०  ई०  सी०  बरौनी
 167.  मृजफ्फरपुर
 168.  लखीसराय
 169.  सोनपुर
 170.  खगाउल
 171.  जयंत  प्रोजेक्ट
 172.  ढोलचूरा
 173.  ए०  आर०  सी०  ढोमडमा
 174.  कारदी  अंगलोंग
 175.  ए०  एफ०  एस०  जोरहट
 176.  लुमदींग
 177.  एन०  ई०  ई०पी०सी०  औ०  उमरांगसी
 178.  लेमालोंग
 179.  नेहू  शिलांग
 180.  सत्ताखा
 181.  सं०  2  इम्फाल सी  ०  आर०  पी०  एफ०
 182.  बगफा
 183.  नीपा  बारापानी
 184.  चुराचांवपुर
 185.  तिनसुख्धिया
 186.  जख्नामा
 187.  लेखापानी
 188.  सी०  आर०  पी०  एफ०  रामपुर

 केन्द्रीय  क्ल्ालय  संगठन  के  प्रधानाजायों  को  मबोदय  विश्वालयों  से  वापस  भेजना

 कल
 1683.  श्री  रामाअय  प्रसाद  क्‍या  मानज  संसाधन  थिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अनेक  जिनकी  सेवायें  नवोदय  विद्यालयों
 से  वापस  कर  दी  गई  थी  की  कहीं  भी  तैनाती  नहीं  की  गई  है  और  कई  केन्द्रीय  विद्यालय  बिना
 चार्यों के  चल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  प्रधानाचार्यों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  हेत  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  संत्रो  अरुंस  :  से  1-7-91  की  स्थिति  के
 प्रनुसार  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  प्रिसिपलों  के  188  पद  रिक्त  तभ्रापि  सामान्यतया  कन्द्रीय
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 विद्यालयों में  प्रिसिपलों  के  बिना  कार्य  नहीं  चलंता  क्योंकि  स्थानापस्म  रूप  से  कार्य  करनेःकी  प्रबंध  कर  .

 दिए  जाते  हैं  ।  नवोदय  विद्यालय  समिति  से  वापसी  पर  छः  आ्रिंसिपलों  को  केन्द्रीय  बिद्यालय  संगठन

 )  में  कुछ  समय  के  लिए  विशेष  काय॑  भ्रध्रिकारियों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  और

 उन्हें  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  शैक्षिक  कार्यक्रमों  से  संबंधित  कार्य  दिए  गए  हैं

 केन््रीय  विद्यालयों  के  प्राधभिक  अध्यापकों  की  पदोम्मति

 1684.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  मानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बसाने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  बिद्यालयों  में  18  वर्ष  तक  सेवा  करने  के  बाद  भी  कुछ  प्राथमिक  अध्यापकीं
 *  की  पदोन्‍नति  नहीं  हुई

 है  जबकि  कुछ  भ्रन्य  अध्यापकों  को  जिन्होंने  10  वर्ष  का  भी  सेवाकाल  पूरा
 नहीं  किया  है  पदोन्‍नत  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  भेदभाव  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्धुन  :  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 मं  प्राथमिक  विद्यालय  के  शिक्षकों  की  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षक  के  पदों  पर  वरीयता  भर
 योग्यता  के  ग्राधार  पर  विज्ञान  भ्रौर  मानविकी  वर्गों  के  लिए  भ्रलग-अलग  की  जाती  और  इसमें
 सम्बन्धित  वर्गों  में  पदोन्‍नति  के  लिए  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  श्रौर  उपलब्ध  उम्मीदवारों  की  संख्या
 के  आधार  पर  भिन्‍नता  आ  जाती

 नई  दिल्ली  में  केस््रीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  एक  ओषधालय  का  निर्माण

 .  1685.  श्री  पाला  के०  एस०  भेण्य्‌  :  क्‍या  स्कस्थष्य  ओर  परिवार  कल्याण  बंत्नी  यह  बताने
 की  कृपा  करे  गेकि

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  के  सी०  ब्लाक  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के
 एक  भ्ौषधालय  का  निर्माण  करने  हेतु  कोई  भूखण्ड  नियत  किया  गया  और

 थदि  तो  वहां  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषधालय  का  निर्माण कब  तक
 होने  की  संभावना  है

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अन्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेबी
 :  ओर  जनकपूरी  में  श्रौधालय  भवन  का  निर्माण  दिल्‍ली  नगर  निमरम

 द्वारा  निर्माण  योजनाओं की  स्वीकृति  के  बाद  शुरू  किया  जाएगा  ।
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्वयं  विसपोषण  योजना  के  फ्लैटों  के आवंटन  को  प्रक्रिया

 1686.  श्रो  सेयद  शाहब॒होन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने की  क्पा  करेंगे  कि  :

 स्वयं  वित्त
 पोषण  योजनाझ्रों  के  भ्रंतगंत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  फ्लैटों  के  श्रावंटन

 की  प्रक्रिया  क्‍या  ६

 आझ्ावंटन  को  रह  करने  झौर  पुनःस्थापित  करने  संबंधी  प्रक्रिया  क्‍या

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  ऐसे  कितने  फ्लैट  झ्ावंटित  किए  गए
 रद  किये  गये  और  स्थापित  किए  गए  ;

 इन  दो  वर्षों  के  दौरान  रह  किए  गए  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  स्थापित

 नहीं  किया  गया  है  तथा  जो  निर्णय  के  लिए  लंबित  पड़े  हुए  हैं  तथा  ऐसे  माम्तलों
 की

 संख्या  कितनी  है
 जिनमें  प्‌  स्थापना  के  लिए  मना  कर  दिया  गया  और

 ($)  31  1991  तक  पूरी  की  गई  स्वयं  वित्त  पोषण  योजनाश्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  प्ब-वित्त  पोषित
 योजना  के  झंतगंत  फ्लैटों  का  हर  बार  झलग  से  रिलीज  किए  जाने  वाले  फ्लैटों  के  लिए  प्रत्येक  योजना
 में  पात्र  पंजीकृत  व्यक्ति  की  वरिष्ठता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  स्व-वित्त  पोषित  फ्लैटों  के  आवंटन

 के  लिए  आवेदन  पत्र  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  द्वारा  इलाके  के  बारे  में  दिये  गये  श्रपने  विकल्प के आधार  पर

 .  लाटरी  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 सफल  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  भगतान  करने  व  अपनी  झ्लौपचारिकताएं  प्‌  लिए  मांग
 शावटन  पत्र  जारी  किए  जात  हैं  ।

 फ्लैट  तैयार  हो  जाने  के  बाद  उन  आवंटितियों  की  जिन्होंने  पैसे  का  भुगतान  कर  दिया  हो  और
 झन्य  औपचारिकताएं  प्री  कर  ली  हों  उन्हें  विशिष्ट  फ्लैटों  को  ग्रावंटन  करने  पर  विचार  किया  जाता
 है  ।

 आवंटितियों  द्वारा  समय  पर  किश्तों  का  भूगतान  न  करने  तथा  निर्धारित
 झौपचारिकताशों  का  पालन  न  करने  के  कारण  आवंटन  रह  कर  दिये  जाते  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा

 .  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  को  ध्यान  रखकर  आवंटन  को  फिर  से  बहाल  करने  पर  विचार  किया  जाता _
 सामान्य  दा  में  आवंटिती  द्वारा  निश्चित  ग्रवधि  में  और  झंतिम  किश्त  का  भुगतान

 न  करने पर  आवंटन  फिर  से  बहाल  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 कु

 और  संलग्न  विवरण |  के  अनुसार  ।

 (=)  31  तक  शामिल  की  गई  स्व-वित्त  पोषित  योजना्ों  के  ब्यौरे  संलग्न
 में  दिये गए
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 विधरण  |

 क्रञ्र  वर्ष  आवंटित  बहाल  किए  अस्वीकृत
 सं०  फ्लैटों  की  संख्या  गए  मामलों  को

 संख्या  की  संख्या

 1  1989-90  3573  45  4  2

 2.  1990-91  1449  56  6  7

 विवरण  I]

 क्रम  योजना  का  नाम
 सं०

 ।.  स्व-वित्त  पोषित  योजना  1977

 स्व-वित्त  पोषित  1978

 स्व-वित्त  पोषित  योजना  ना  1979

 1981

 सेवा-निवत्त/सेवा-निवृत्त होने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  विशेष  स्व-वित्त  पोषित  योजना  1981

 सेवा-निबृत्त/सेवा-निव॑त्त  होने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  विशेष  स्व-बित्त  पोषित  योजना  1983

 2

 3

 4.  स्व-वित्त  पोषित  ५
 5

 6

 कसुला  कार्य  योजना

 प्रक्रिाधीन
 मामलों  की

 1687.  श्री  मुत्युंजय  नाथक  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यम्‌ना  की  सफाई  कार्य  योजना  कब  प्रारंभ  की  गई

 इसे  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  कार्य  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  काफी  विलंब  हो  रहा  भ्ौर

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  उपचारात्मक  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  :  यमुना  नदी
 के  घोर  प्रदूषित  क्षेत्रों  की  सफाई  का  काम  गंगा  योजना  का  के  दूसरे चरण  में  शामिल  किया  गया  है
 जिसे  उत्तर  प्रदेश  झौर  हरियाणा  की  राज्य  सरकारों  स्कीमों  की  लागत  में  हिस्सेदारी  के  लिए
 सहमत  होने  के  बाद  ही  हाथ में  लिया  जा  सकेगा  ।
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 अवियियिन  शनभाभगप्पिणा  facet  आता  कालोनियों में  सीधर  क्ज+  -  के  काम  1688. श्री साईमन मरांडों : कया शहरों विकास मंत्री ag बंताने की कृपा करेंगे

 पूर्वी  बिल्ली  को  कालोनियों  में  सीधर  डालने  ओर  इंटें  बिछाने  के  काम

 श्री  साईमन  मरांडों  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  -  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  दिल्ली  की  ग्रनेक  बस्तियों,कालोनियीं  में  सीबर  डालने  भर  इंटें:बिछाने  का
 काम  श्रभी  तक  प्रा  नहीं  हुआ

 यदि  तो  ऐसी  कॉलोनियों/ब॑स्तियों  की  संख्या  कितनी  जहाँ  चालू  वर्ष के  दौरान
 इच  काम  के  प्रा  हो  जाने  की  संभावना  है  और  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  पश्चिमी  विनोदनगर  और  उसके  श्रास-पास  के  इलाकों  में  बरसात  के  मौसम  में
 गंदे  पानी  की  निकासी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  के  निवासियों  को  बड़ी
 कठिनाई  झेलनी  पडती

 इन  इलाकों  में  ईंटें  बिछाने  श्र  पानी  की  निकासी  की  उचित  व्यवस्था  कब
 तक  होने  की  संभावन  और

 इस  संबंध  में  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 4  द्ल्ली
 जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  पूर्वी  दिल्ली  में  स्थित  252
 नियमित  की  गई  कालोनियों  में  तरीके  कालोनियों  में  मल-निर्यास  सेवाएं  प्रदान  कर॑  दी  गई  ऐसी
 ही  93  कालोनियों  को  चरणबद्ध  तरीके  से  शामिल  करने  के  लिए  किए  तक  एक  कार्य  योजना
 तैयार  की  गई  है  तथा  26  कालोनियों  में  मल-निर्यास  प्रणाली  महैया  किए  जाने  का  कार्य  चालू  वर्ष
 में  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  ईटटें  बिछाने  का  कार्य
 निरन्तर  रूप  से  चल  रहा  है  तथा  यमुना  पार  क्षेत्र  में  यह  कार्य  पहले  ही  प्रगति  पर  है/पूर्ण  हो  गया  है  ।
 सामान्यतः  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  यह  कार्य  हाथ  में  लिया  जाता  है  :-

 शहरी  थिकोस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  अरुभाजलम  )  :  भौर  दिल्‍ल

 सभी  अन्‌  मोदित  कालोनियों

 दिल्ली  नगर  निगम  के  ग्रधीन  संभी  सड़कों

 दिल्ली  नगर  निगम  के  ग्रधीन  सभी  नालों

 नियमित  की  गई  ग्रनधिकृत  कालोनियां

 ग्रामीण  गांचों

 पनर्वास  कालोनियों

 (  शहरी  गांवों

 अन्य  कोई  संस्वीकृत  योजनाएं

 जिन  क्ालोनियों|सड़कों  में  ईंटें  बिछाने  का  कार्य  प्रगति  पर  उनकी  संख्या  की  जानकारी
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  भारी  वर्षा के  दौरान  स्वच्छता  कीं  स्थितियां  बिगड़  जाती  हैं  क्योंकि  नालियों
 की

 केवल गन्दे पानी को बहाने की क्षमता होती बैरसाती पानी फो नांलियों का विकास ध्रभी तक -
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 आरंभ  नहीं  किया  गया  पश्चिमी  विनोद  नगर  एक  भ्रनधिकृत  नियमित  कालोनी  है  जो  ग्रनधिकृत
 कालोनियों से  घिरी  हुई  ईंटें  बिछाना  और  ना।लियों  प्रणाली  काम  चरणों  म  किया

 जाता  इसके  लिए  कोई  समय-सींमा  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  जमीन  के  श्रन्दर
 निर्यास  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निश्चिदा-की  कार्रवाई  प्रारंभ  कर  दी-गई  है  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 जिंलगर  में  लिकाल  शुल्क  के  लिए  दिल्‍ली  जल  भप्रदाय  जौर  मल  व्ययन  उपकम  ड्वारा
 नोटिलें  जारी  करना

 1689.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  भर  मल  व्ययन  उपक्रम  ने  त्रिनगर  के  निवासियों  को  मल

 विकास  शल्क  के  भ्‌गतान  हेतु  मनमाने  ढंग  से  नोटिस  जारी  की  है  ;

 कि  तो  जारी  की  गई  नोटिसों  की  संख्या  क्‍या  है  ;

 क्या  उन  लोगों  को  भी  नोडिसें  जारी  की  गई  है  जिन्होंने  10-15  वर्ष  पहले  सीवरोंਂ
 की  कनेक्शन  लेते  के  समय  शल्क  का  भगतान  कर  दिया  था  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण हैं  श्रौर  ऐसे  नोटिस  जारी  करने  से  पूर्व  झभिलेखों  की
 जांच  न  करने  के  क्या  कारण  और  प \

 इस  गलती  के  जिम्मेद्वर  भ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  या  करने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 शहुरी  जिकास  अंजासध  में  राज्य  मंजी  एम०  :  दिल्ली  जल  प्रदाय
 एबं  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सचित  किया  है  कि  त्िनगर  के  प्लॉट  धारकों  और  उन  भन्‍्य

 लशियमित  की  गई  जहां  मल-निर्यास  पद्धति  स्थापित  की  गई  के  निवासियों  को  सीवरेज
 थिकास  शल्क  के  तिमाही  बिल  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कोई  नोटिस  नहीं  दिये  गये  हैं  श्रपितु  सीवरेज  विक्रास  शुल्क  की  व
 सूली  हेतु  लगभग

 2500  प्लॉट  धारकों  को  बिल  जारी  किए  गए  हैं  ।

 से  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसे  कुछ  मामले  हो  सकते  हैं  जिनमें  ऐसे
 जिन्होंने  भुगतान  कर  दिया  को  भी  सीवरेज  विकास  शुल्क  के  बिल  जारी  किए  गए

 सीवरेज  विकास  शल्क  के  बिल  जारी  करने  से  पूर्व  उपलब्ध  रिकार्ड  को  सही  करने  के  सभी  संभव
 किए  जाते  पहले  किए  गए  भुगतान  के  तथ्य  संस्थान  के  ध्यान  में  लाते  जारी

 किए  गए  बिल  वापस ले  लिए  जाते  हैं  ।
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 नवोदय  विशासय

 1690.  ओर  सत्यगोपाल मिश्र  :  क्या  सानवसंसा  घम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भ्रब  तक  स्थापित  नंबोदय  विद्यालयों  की  राज्यवार  संख्या  का  «्यौरा  क्‍या

 झौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  इन  पर  कितनी  धनराशि व्यय  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नवोदय  विद्यालयों  का  राज्यवार
 विवरण  संलग्न है

 ।  ा

 रुपये  की  राशि  खर्च  की  गई

 विवरण
 कु

 अछ  तक  खोले  गए  नवोदय  घिद्यालयों  की  राज्यवारं  संख्या  के  ध्यौरे  दर्शान  वाला  विधरण

 क्रम  राज्य का  नाम  :  नवोदय  विद्यालयों
 संख्या  |  की  संख्या

 2  3

 ।  आम्प्न  प्रदेश  20
 2  अरूणाचल  प्रदेश  5

 3  बिहार  नि  25
 4  गोबा  2
 5  गजरात  9
 6  हरियाणा  9
 7  हिमाचल  प्रदेश  8
 8  जम्मू और  कश्मीर  14
 9  केरल  10

 10.  कर्नाटक  18
 11  मध्य  प्रदेश  29
 12  महाराष्ट्र  20
 13.  मणिपुर  7
 14  मेघालय  4
 15  2
 16  उड़ीसा  12
 17  .  पंजाब  ग
 18  .  राजस्थान  21
 19  सिक्किम  1

 अनननसगभग0ग.-त3तनीन+  "  स्‍ननगभ2भत0गनगनगभगनग  न  जिनिन्न
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 2  3

 20  नागालैण्ड  2
 21  क्रिपुरा  2
 22  उत्तर  प्रदेश  35
 23  अंडमान  और  निकोबार  2
 24  चंडीगढ़  ।
 25  दादरा  और  नगर  हवेली  ।
 26  दमन और  दीव  2
 27  दिल्‍ली  2
 28  लक्षद्वीप  1
 29  पांडिचेरी  ॥॒  4

 कुल  ह  275

 क्रिपुरा  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रोय  विश्वविद्यालय  बनाना

 1691.  श्रीमती  बिभू  कुसारी  देवी  :  क्या  मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  त्रिपुरा  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बनाने  का
 विचार

 क्‍या  इसे  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बनाने  से  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  का  विभिन  क्षेत्रों  में

 अनुसंधान  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेत्‌  त्ञिपुरा  विश्वविद्यालय  को  अतिरिक्त  ग्नुदान  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  त्रिपुरा  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  राज्य  विधानमंडल  के  ग्रधिनियम के  भ्रन्तगंत  की  गई  है  तथा  नीति  के  एक  मामले  के  तौर
 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  परिर्षातत  नहीं  करती  |

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 आयातित  होम्योपेथिक  ववाइयों  की  जांच

 1692.  डा०  कृपासिन्धु  भोंई  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 ह॒

 उन  प्रयोगशालाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  ग्रायातित  होम्योपैथिक  दवाईयों  के  नमूनों
 की  पुनः  जांच  करने  अधिकार  है  जो  एक  बार  होम्योपैथिक  फार्माकोपिआ  गाजियाबाद
 द्वारा  अस्वीकृत  कर  दी  जाती  और  ws
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 —_——  +-  झा
 गत  तीन  ब्षों  के  बंधे  वार  सरकारी  प्रयोगशालाभों  द्वारा घटिया  घोषित  की  गई

 होम्योपैथिक  दवाईयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 स्थास्थ्य  ओर  परिचार  कल्याण  मस्मालय  में  राज्य  मत्जी  ढडों०  के०  तारादेबी

 सिद्धार्थ ):  )  ऐसे  मामलों  में  ौषध  एबं  प्रसाधन  सामग्री  नियम  के  सियम  41  के  उप  नियम  (1)
 के  परन्तक  के  अन्तर्गत  लाइसेंसिंग  यदि  आवश्यक  हो  तो  केन्द्रीय  श्रौषध

 कलकत्ता  की  रिपोर्ट  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 अप्रेल  1988  से  1989  तक

 प्राप्त  नमूनों  की  असफल  नमूनों  की  संख्या न  औ

 हि
 02  01

 1989 से  1990  तक

 14  13

 1990 से  1991  तक

 4  04

 अखंगठित  मजवूर

 1693.  3.  आओ  शैलद  शाहेबुद्रोण  नया  अम  अन्‍्ल्ी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असंगठित  मजदूरी  की  वे  विभिन्‍न  श्रेणियां  कौन-कौन  सी हैं  जो  मौजूदा  श्रम  कामून  के
 दायरे  में  नहीं

 ऐसे  मजदूरों  को  उत्पीड़न  भौर  घोखाघड़ी  से  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  भौर

 ।  1991  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  देश  में  संगठित  और  श्रसंगठित  मजदूरों  की
 संख्या  कितनी  हे  ?

 ध्स्म  मंख्ालथ  में  उप  मंत्री  पथन  सिह  घाटोधर  )  :  भोर  ऐसे  ग्रनेक  केन्द्रीय
 राज्य  विश्वान  मोजूद  हैं  जिनके  दायरे  में  प्रसंगठितः  श्रम  की  पत्ता  लगाई  गई  श्रेणियां  ध्राती  हैं  ।

 सरकार  कृषि  श्रम  तथा  निर्भाण  श्रम के  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  विधान  के  लिए  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 ।  1991  के  अनुसार  अ्रम  बल  का  कोई  विश्वसनीय  श्रनुमान  उपलब्ध  नहीं
 है|  1981  की  जनगणना  कं  भ्रनुसार  देश  में  विभिन्‍न  संगठित  क्षेत्रों  भर  संगठित  क्षेत्त में
 अ्रनुमानित  श्रमिकों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 संगठित  226.  79  लाख

 असंगठित  2217.26  26  लाख
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 1694.  श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 सेंट्रल  वकफ़  काउंसिल की  वर्तमान  रचना  क्या  है  और  प्रत्येक  सदस्य  के  कार्यकाल
 समाप्ति  की  तिथि  क्‍या  है  ;

 इसके  सदस्य  किस-किस  राज्य  से  हैं  भ्ौर  प्रत्येक  राज्य  के  सदस्यों  की  अलग-अ्रलग
 संख्या  क्‍या

 क्‍या  काउंसिल  के  आकार  की  कोई  सीमा  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  राज्यों  को  उनके  राज्य  की  मुस्लिम  आबादी  के  भनुपात
 में  अपेक्षित  प्रतिनिधित्व  देने  का  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 केन्द्रीय  वकफ  परिषद  में  राज्यवार  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  है  ।

 इस  अधिनियम  की  धारा  (2)  के  अध्यक्ष  को  परिषद  के  सदस्यों
 की  संख्या  20  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए

 वक्‍फ  अधिनियम  1954  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 ह
 विवरण

 करद्रीय  बबफ  परिषद  के  सदस्थों  को  सूची

 क्रम  नाम  कार्यकाल  समाप्त
 सं०  होने  की  तिथि

 गो
 इखिखड

 ।  मौलाना  निजञामुददीन
 ः

 227-92
 महासचिव
 इमारत  शरइया

 ।
 2  श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेत  22-7-92

 संसद  सदस्य
 क्ृष्णास्वामी  रोड

 ।
 3  श्री  अजीज  सेत  22-7-92

 परिवहन  वक्‍्फ  एवं  हज  कमेटी
 कर्नाटक  सरकार
 विधान
 बंगलौर  )  ।
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 का

 6  श्री  अजीज  जरगर
 142,

 श्रीनगर  और

 7
 पी  वर

 रहमान

 )  ।  ।
 8  श्रीअंजुम  22-7-92  |

 गार्डन रीच  ।

 9  डा०  टी०  कमाल  शरीफ  22-7792
 43,  पोन्नापा  मुदाली

 084  ।

 क
 अमरूफा  प्लॉट  26
 विक्‍्टारिया  क्रसंट  रोड

 डॉ०
 एस०  ए०  आई०  तिरमिजी  22-7-92

 हाजी  ख््वाजा  खलीलल्ला  22-7-92

 श्री  सलामतुल्ला  22-7-92

 नई
 श्री  सैईद  हामिद  27-8-92

 दूपति
 के  सलाहकार

 हाई
 एच०  एम०  एम०  आर०  एवं  आई०  आई०  आई०

 नई



 14  1913

 बाणिज्य
 2,  मोतीलाल  नेहरू
 नई  0111

 16  श्री  सैयद  अकवर  निजामुद्दीन

 17  मौलाना  ज़मील  अहमद
 ऑल  इण्डिया  तज़ीमा

 कस्तूरबा  मार्ग
 नई  0011

 18  श्री  असलम  शेर  संसद
 एच०  आई०  जी०  नं०  1,  शिराज  होटल  के
 शिवाजी  भोपाल  ।

 19  श्री  जफरयाब  जिलानी
 50,  कच्चा

 उत्तर  प्रदेश  ।

 20.

 डिल्ली  में  झुग्गी  बस्तियों  में  वृद्धि

 1695.  श्री  केशरी  लाल  :
 क्‍या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रश्नों  क ेलिखित
 उ्‌

 37-8-92

 9-12-92

 29-6-94
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 वर्ष  1990-91  के  दौरान  दिल्ली  में  नई  झुग्गी  बस्तियों  की  संख्या  इलाकावा
 कितनी  वृद्धि  हुई

 क्‍या  सरकार  का  इन  झग्गियों  को  नियमित  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  अवधि  के  दौरान  वर्तमान  झुग्गी  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाएं  प्रदान  करने
 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठायें  और

 भविष्य  में  ऐसी  बस्तियों  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कया  उਂ

 किए  हैं  ?



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  15  1991

 शहरी  घिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  दिल्ली  प्रशासन  ने

 यह  जानकारी  दी  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सस्‍्लम  विंग  के  प्राक्कलनों  के  अनुसार  1982
 से  1991  की  अवधि  के  दौरान  भग्गी  झोंपड़ियों  की  संख्या  में  वद्धि  हुई  है  ।

 न  ब्  <  ००  ला  का  P  पु
 दिल्ली  प्रशासन  में  झुग्गियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की समस्याओं को  सुलझाने और

 के  लिए  त्िआयामी  नीति  अपनाता  है  :--

 (i)  तत्कालिक  परियोजनाओं  के  लिए  जिस  जमीन  की  तुरन्त  आवश्यकता  पड़ती  है
 उसमें  बसे  हुए  झुग्गी-झोंपड़ी  निवासियों  को  दूसरी  जगह  देना  और  उनका  पृनर्वास
 करना  | करना

 (ii)  सार्वजनिक  परियोजनाओं  के  लिए  तय  किए  गए  अनुसार  झुग्गी-झोंपड़ी
 समूहों  में  कम  से  कम  प्राथमिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  लेकिन
 ऐसे  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  जिनकी  तत्काल  आवश्यकता  न  हो  ।

 (iii)  सार्वजनिक  जमीन  पर  स्थित  ज्ञात  ऐसे  झुग्गी-झोंपड़ी  सम्‌हों  का  उसी  स्थान  पर
 उन्नयन  जिसे  पुनर्स्थापना  के  अधीन  किसी  अन्य  परियोजनाओं  और  उसी  स्थान
 पर  उन्नयन  के  लिए  नहीं  रखा  गया  है  ।

 चालू  योजना  के  अन्तगंत  झुग्गी-ओंपड़ी  समूहों  के  पर्यावरणीय  सुधार  के  लिए  झुग्गी
 झोंपष्टी

 समूहों  को  नागरिक  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  पीने  का  परिधीय  पथ  प्रकाश  खंबे
 शौचालय  और  स्नानागार  की  सुविधा  से  युक्त  भुगतान  पर  उपयोग  जनसुविधा  रही  कड़ा
 करकट  की  सामग्री  एकन्न  करने  के  लिए  डलाव/कड़ेदान,  गलियों  में  खड़जें  व  थालियां  बिछाने  जैसी
 स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुसार  मिल  सकने  वाली  प्राथमिक  नागरिक  स  विधाएं  प्रदान  की  जाती  है  ।

 जमीन  के  स्वामित्व  वाली  एजेंसियों  को  सरकारी  जमीन  को  बचाने  के  लिए
 लिखित  अनु॒देश  जारी  किए  गए  हैं  :-..

 (1)  चौकसी  के  काम  को  समर्थ  बनायी  जाना  चाहिए  और  खाली  जमीन  की  सख्त  निगरानी
 की  जानी  मौजूदा  ढ़ील/मिली  भगत|सूचना  न  देने  की  रोकथाम  के  लिए
 जिम्मेदारी  की  प्रणाली  बांटी  जानी  चाहिए  ।

 (11)  पुलिस  की  समय  पर  मदद  ली  जानी  चाहिए  और  अतिक्रमण  का.पता  अलाते  ही
 प्रारंभिक  स्तर  पर  ही  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (111)  मौजूदा  शुग्गी  समूहों  क ेचारों  ओर  खाली  जमीन  की  या  तारों  की  घेरबाड़  अथवा
 चार  दीवारी  बनाकर  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ताकि  हृ॒र्दंगिदं  की  खाली  पड़ी  जमीन
 पर  इस  प्रकार  की  बस्तियों  के  विस्तार  को  रोका  जा  सके  ।

 पंजाबी  पटियाला  में  गर-सरकारी  प्रयोजनार्थ  सबथिस  स्टेम्पों  का  प्रयोग
 1696.  श्री  राम  बदन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजार्ब

 सबिस  स्टेस्पों का  प्रयोग  गैर-सरकारी  प्रयोजनार्थ  किया  जा  रहा  है  औ
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 192

 पटियाला  में
 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  लिये
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 क्‍या  विभाग  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  और

 भविष्य  में  गैर-सरकारी  कार्य  में  सबविस  स्टेम्पों  का  प्रमोग  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  अर्जुन  :  पंजाबी  पटियाला
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  ऐसा  कोई  दृष्टांत  विश्वविद्यालय  के  ध्यान  में  नहीं  आया  है

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 एड्स  के  फंलाव  को  रोकने  के  लिये  भारतोय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिणव्‌  की  सिफारिश

 1697.  श्री  अमल  वत्त  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  एड्स  संक्रमण  के  फैलाव  को  रोकने  के  लिए  किए  जाने  वाले  स॒रक्षात्मक  उपायों
 के  संबंध  में  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्‍या  कदम
 उठाए गए  हैं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  के०  तारादेवो  सिद्धा् )
 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  नें  दान  किए  गए  रक्त  की  क्रमिक  जांच  शुरू

 सीरम  पॉजेटिव  रोगियों  और  एड्स  रोगियों  कौ  सलाह  देने  और  उनकी  पदिरिचर्या  के  लिए  क्लिनिक
 सुविधाएं  स्थापित  एड्स  रोगियों  सहित  एच  ०आई०वी  ०  संक्रमित  ब्र्यक्तियों  के लिए  अस्पताली

 गति  और  एच०आई०वी०  संक्रमण  की  प्रहरी  निगरानी  एच०आई०वी०  प्रंतिपिछ  रोगों  के
 लिए  नैदानिक  सुविधाएं  स्थापित  भिन्‍न-भिन्‍न  समूहों  में  भिन्‍न-भिन्‍न  अवधियों  में  संक्रम
 की  व्याप्तता  के  संबंध  में  सही  सूचना  तैयार  करने  और  अत्यधिक  खतरे  वाले  समूहों  को  स्वास्थ्य  शिक्ष
 प्रदान  करने  की  सिफारिश  की

 भारत  सरकार  ने  देश  में  एच०आई०वी०  संक्रमित/एड्स  रोगियों  का  क्लिनिकल
 उपचार  करने  के  लिए  13  अस्पतालों  का  पता  लगाया  है  और  उन्हें  सुदृढ़  फिया  35

 गत

 में
 नैदानिक  जांच  और  दान  किए  गए  रक्‍त  की  जांच  के  लिए  एच  ०आई०वी०  जांच  केन्द्रों की

 ;

 की  है  तथा  अस्पताल  संक्रमण  नियंत्रण  मानकों  का  संवर्धन  करने  हेतु
 विस्तृत  दिशनिर्देश

 हैं  ।

 न्‍
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 5  1991

 जयपुर  में  राष्ट्रीय  नौकाबिहार  केन्द्र

 1698.  श्री  मिरधारों  खाल  कया  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कंपा

 जयपुर  के  निकट  रामगढ़  झील  में  एशियाड  82  के  दौरान  नौकाविहार  प्रतिस्पर्धा
 आयोजन  करने  के  पश्चात्‌  इस  झील  की  उपयुक्तता  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  नौकाविहार  संघ

 श  अन्य  विदेशी  दलों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 क्‍या  सरकार ने  सैद्धान्तिक  रूप  से  जयपुर  के  निकट  रामगढ़  झील  में  एक  राष्ट्रीय
 काबिहार  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसे  अभी  तक  कार्यान्वित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  प्रस्तावित  स्थल  को  अपने  कब्जे  में  ले  लिया

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  इस  राष्ट्रीय  नौकाबिहार  केन्द्र  की  स्थापना  कब  तक  करने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  कार्य  और  खेल  कद  विभाग  तथां  महिला  और  बाल
 कास  विभाग  )  में  राज्य  भन्त्री  ममता  :  1982 के  दौरान  याटिंग
 त्रयोगिता  जयपुर  के  निकट  रामगढ़  क्लील  में  नहीं  हुई  केवल  रोग  प्रतियोगिताएं  ही  वहां  हुई

 से  प्रश्न  नहीं

 पुस्तकों  के  मूल्य  लिवन्त्रण  में  इसने  हेसु  लमिति

 1699.  आओ  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  मानव  शंसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 )  क्या  पुस्तकों  के  मूल्यों  में  बद्धि  को  रोकने  फे  लिए  सरकार  का  विचार  यह  पता  लगाने
 लिए  कि  क्या  पुस्तकों  का  मूल्य  लागत  आधारित  है  या  एक  समिति  की  स्थापना  करने  का

 यदिं  तो  क्या  सरकार  पुस्तकों  के  ऐसे  प्रकाशकों  को  जो  कि  पुस्तकों  के  दाम  लागत

 ईं  गुना  अधिक  निर्धारित  करते  दण्डित  करने  के  लिए  कोई  प्रावधान  करने  का  बिचार कर  रही
 रे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 ज्ञान  संसाधन  जिकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 ऋ़ुबाब |

 प्रदेश  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रमਂ

 1700.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वया  आन्श्न  प्रदेश  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यत्रम  चलाथा  जा  रहा

 यदिहों,तोंकत्र

 ।  क्या  गत  तीन  वधों  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  राज्य  के  स्वयं  सेवी  अभिकरणों  को  विशेष

 है|  कुंता  अन॒दान  राशि  दी  गई  है  ; te ट ९०
 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  स्वयं  सेवी  अभिक्ररणों  के  नाम  क्या

 Yaa
 3०.००.

 गा  वया  सरकार  ने  उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  स्वयंसेवी  अभिकरणों  द्वारा  किये  गए  कार्य
 उधर  में  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  कत्र  और  उसका  वया  निष्कर्ष  निकला  ?

 पर्याजरण  और  घन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कमल  :  और  आन्ध्र
 में  बर्ष  1980-81  से  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 और  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  वोई  की  अनुदान  सहायता  स्कीम  के  अधश्लीन
 छक  एजेंसियों  को  बनीकरण  और  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रलापों  करे  लिए  वित्तीय  सहायता *  क्री  जाती  वर्ष  1988-89  से  1990-91  तक  की  अवधि  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  में  इस
 ।  के  तहत  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  व्यौरा

 रण
 गया

 :  और  अनुदान  सहायता  स्कीम  के  तहत  किसी  परियोजना  को  स्वीकृत  करने  से

 |  उसकी  आमतौर  पर  राज्य  वन  विभाग  के  परामर्श  से  जांच  की  जाती  है  ।  वित्तीय  सहायता
 किस्त  सामान्यतया  मल्यांकन  कर  लेने  के  पश्चात्‌  हो  स्त्रीकृत  की  जाती  परियोजना

 नामों

 जाने  पर  उसका  मूल्यांकन  किया  जाता  आमनध्र  प्रदेश  में  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  स्वीकृत गो
 मे  स  अब  तक  सात  परियोजनाओं  का  अध्ययन  किया  जा  चुका  अध्ययनों  से  पता

 कि  समग्र  रूप  में  परियोजनाओं  को  संतोषजनक  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  गया
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 विवरण

 धर्ष  1988-89  से  1990-91  तक  की  अधधि  के  दौरान  आनध्न  प्रदेश  में  स्वेल्छिक  एजेंसियों
 को  प्रदान  को  गई  वित्तीय  सहायता

 क्रम
 रो

 एजेंसी  का  विवरण
 एड

 प्रदान  गई
 सं०  घनराशि

 लग्ख

 )  ,  गुम्टूर  17.

 2  सी०आर० ओ०  एस०  हैदराबाद  0.12  53

 3  गोपावरम्‌  ज्वाइंट  फामिंग  कुडडपाह  1:63

 4.  हैल्प  नीडी  कुड्डपाह  2.54  63

 5  इंस्टीट्यूट  ऑफ  रिसोस्स  डेवलपमेंट  एण्ड  एस  ०,  हैदराबाद  2.  54

 6  नेल्लौर  2.  4०
 7  नैशनल  एजूकेशनल  सोशल  एण्ड

 अनंतपुर  ०.80
 8  पी०  आर०  ओ०  जी०  आर०  ई०  एस०  हैदराबाद  4.00
 9  रायलासीमा  सेवा  तिरुपति  9.01

 रूरल  डेबलपमेंट  कुरनूल  21.
 ।  रूरल  एजूकेशन  चित्तूर  0.17  38

 रूरल  आग्गनाइजेशन  फॉर  अवेरनैस  एण्ड  मेडक  0.83
 14  सारदा  बैली  डैवलपमैंट  विशाखापतनम्‌  ०0.83
 15  सोसायटी  फॉर  डैबलपमैंट  ऑफ  ड्  ँट

 अक्नतपुर  2.  20
 सोसायटी  फॉर  सोशल  एण्ड  रूरल  कुडडपाह  6.00

 17  वीकर  संक्क्नन्‌  एजुकेशन  हैदराबाद  2.90
 18  नालगौंदां  2.  94
 —  यूथ  फॉर  हैदराबाद  3.00

 करेगें
 कमल  पिया  5»:

 नई  दिल्‍लो  मगर  पालिका  के  सहायक  शिक्षकों  के  मामले  में  खोथे  वेतन  अप््योग  की  सिफारिशों
 का  कार्यान्वयन

 श्री  केशरी  क्‍या  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  को  करेगें

 किः क्‍या नई दिल्‍ली नगर पालिका के सहायक शिक्षकों के म/मले में की हि की गई मा चौथे वेतन आयोग
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 यदि  तो  क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  उन  सभी  सहायक  शिक्षकों  को  जिन्होंने
 1986  को  बारह  वर्ष  से  भ्रधिक  का  सेवा-काल  पूरा  कर  लिया  वेतन  ग्रायोग  की

 सिफारिशों  के  अ्रनुसार  उस  तारीख  से  अगला  उच्च  वेतनमान  दिया  गया

 क्‍या  वर्ष  1972  में  नियुक्त  सभी  सहायक  शिक्षकों  को  भी  यह  लाभ  दिया  गया  है  ;
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मसानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  नई  दिल्ली नगर  पालिका
 ने  1-1-86  से  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  अपने  शिक्षकों  के  वेतनमान  के
 परिवतेन  की  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अतिरिक्त  तीन

 स्तर  टिचर  )  बेतनमानों  की  व्यवस्था  करके  12-8-87  को  वेतनमानों  में  और  सुधार  किया
 जो  1-1-86  से  लागू  उस  उत्तरवर्ती  संशोधन  के  अन्तर्गत  निचले  ग्रेड  में  12  वर्षों  की  सेवा  के
 बाद  सीनियर  और  सलेक्शन  वेतनमान  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 ५

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  ऐसे  सभी  सहायक  शिक्षकों  को  जिन्होंने  1- 1-86  को  मूल
 मान  में  12  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  है  श्रथवा  जिनकी  नियक्ति  1972  में  हुई  उन्हें  सीनियर
 बेतनमान  दे  दिए  गए  हैं  सिवाए  कुछ  एक  ऐसे  शिक्षकों  को  छोड़कर  जो  1-1-86  को  सेवानिवृत्त
 हो  चुके  थे  या  पद  त्याग  कर  चके  थे  अथवा  पदोन्‍नत  हो  चके  थे  ।

 व्यायसायिक  शिक्षा

 1702.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सस्कार
 का  व्यावसायिक  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  का  विचार  है  ;  झ्ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जन  :

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम को  दी  गई  प्राथमिकता
 के  ्रनुसरण  में  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायिकरण  की  एक  केन्द्र  प्रायोजित  1988  से

 शुरू  की  गई  थी  ।  केन्द्रीय  शिक्षा  मन्त्री  की  प्रध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  संयुक्त  व्यावसायिक
 शिक्षा  परिषद  सी०  बी०  ई०  )  गठित  कं गई  है  ताकि  व्यावसायिक  कायंत्रमों  की  उपयुक्त
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 बना  और  समन्वय  सुमिश्चित  किया  जा  सके  ।  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  भन्तर्गत  -|-  2  स्तर
 गबसायिक  पाठ्यक्रमों  को  चलाने  के  लिये  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  पर्याप्त  बित्तीय
 ता  प्रदान  की  जाती  अपेक्षित  तकनीकी  संसाधन  सहायता  और  प्रबन्धकीय  ढांचे  के
 थी  सहायता  दी  जाती  उद्योग  भौर  विभिन्‍न  मन्त्रालयों/विभागों  के  सहयोग  से  नौकरी  से

 ठ्यक्रमों
 को  चलाने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  सरकारी/ग्रध॑-सरकारी  नौकरियों  में

 गयिक  शिक्षा  प्राप्त  उम्मीदवारों  को  रोजगार  का  पात्र  बनाने  के  लिए  ग्रूप  पदों  के
 नेयमों  की  समीक्षा  की  जा  रही  व्यावसायिक  शिक्षा  प्राप्त  उम्मीदवारों  के  बीच  स्व-रोजगार
 पाध्य  बनाने  के  लिये  शिक्षा  प्राप्त  बेरोजगार  युवकों  के  लिये  स्व-रोजगार  की  योजना
 ०  यू०  वाई०  )  के  अन्तर्गत  उन्हें  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  लिया  गया  है  बशर्ते  कि  वे  पात्रता
 प्र  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हैं  ।

 भाषा  सम्बन्धी  जियाद

 1703.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 किः

 क्या  भाषा  सम्बन्धी  विवादों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  प्रौर
 !

 इन  विवादों  को  हल  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्ो  अर्जुन  :  से  मानव  संसाधन  विकांस
 जय  सभी  भारतीय  भाषाश्रों  की  प्रोन्नति  और  विकास  के  लिये  कई  योजनाएं
 कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 इस  विभाग  के  पास  भाषाई  विवाद  सम्बन्धी  कोई  भी  मामला  न  त्षो  सूचित  किया  गया  है
 उ  ही  ऐसा  कोई  मामला  लम्बित  पड़ा

 मंत्रियों /  सूतपूर्ण  संजियों  के  नाम  बकावा  राशि

 1704.  आओ  रास  बदन  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  मंत्रियों  और  भूतपूर्व  मंत्रियों  का पृथक-पुथक  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  नाम  पर  भ्रावास
 फर्नीचर  का  किराया  बकाया  और

 सरकार  बकाया  पड़ी  राशि  की  वसूली  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :.  तथा

 एकत्न  की  जा  रही  है  तथा
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।
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 राज्यों  सें  उछ्च  चिकित्सा  शिक्षा  संस्थान

 ।
 1705.  श्री  शम  नारायण  बंरथा  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने

 कया  करेंगे  कि  गठ  तीन  वर्षों  के  दौरान  गंध  सरकार  द्वारा  किस-क्रिन  राज्यों  में  उस्ज
 जफित्सा  शिक्षा  संस्थान  स्थापित  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डी०  के०  तारादेबी
 :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  मे ंकिसो  भी  राज्य  गें  कोई  उच्चतर  चिकित्सा

 शिक्षा  संस्थान  नहीं  खोला  गय्रा  उत्तर  पूर्वी  इंदिरा  गांधी  क्षेत्रीय  चिकित्सा  संस्थान
 मेघालय  का  प्रशासनिक  जिसे  1982  में  मंजूरी  दी  गई  1989  में  खोला

 का  |

 राज्यों  को  द्वारा  सहायता

 1706.  थी  बिश्वेश्वर  भगत  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  और  शहरी  विकास  निगम  ने  शहरी  विकास  सम्बन्धी
 भन्‍न  के  लिये  मध्य  केरल  और  उत्तर

 श  को  वर्ष  1988-89  और  1990-91  के  दौरान  क्रितनी  धनराशि  दो  है

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  उक्त  अवधि  के  दोरान  कोई  प्रस्तात्र  प्रप्प्त  हुए

 य्रद्धि  तो  तत्मम्बनन्धी  ब्यौरा  क्या  झौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ग्रथवा  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने
 खिचार  ह॒  *

 शहरी  बिकास  संजालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  !  आवास  तथा
 विकास  निगम  द्वारा  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरात

 मध्य  केरल  और  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  शहरी
 भूत  सुविधा  विकास  योजनाप्रों  के  झ्लावा  अन्य  )  और  एकीकृत  कम  लागत  स्वच्छता
 जनाओं  के  लिग्रे  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  राज्य-बार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गय्ये  ते  ।

 से  हुडको  द्वारा  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  लिए  वर्ष  1988-89  से  1990-91  के
 रान  स्वीकृत  की  गई  शहरी  मूलभूत  सुविधा  श्रौर  कम  लागत  की  स्वच्छता  योजनाओं  की  स्थिति

 1,  में  दियें  गये  विवरण  क्रम  सं  ०-4  के  सामने  दर्शाई  गई  है  ।
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 |

 1707.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वृक्षारोपण  कार्यक्रम,की  सफलता  सुनिश्चित  करने  के  लिये
 अच्छे  किस्म  के  बीच  महत्वपूर्ण  तथ्य

 यदि  तो  अ्रच्छे  किस्म  के  वन  और  चारा  बीजों  के  उत्पादन  के  लिये  क्‍या  व्यवस्था
 की  गई  है  ;

 क्या  प्रमाणीकृत  उच्च  किस्म  के  वन-बीज  उपलब्ध  कराने  के  लिये  कोई  योजना  तैयार
 की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  बीजों  के  उच्च  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन  उनके
 भण्डारण  और  इनके  प्रयोकताओं  को  प्रशिक्षित  करने  हेतु  एक  एजेन्सी  खोलने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  उत्तम
 बीजों  के  प्रयोग  से  न  केवल  पौध  के  अंकुरण  झ्औौर  जीवितता  दर  में  वृद्धि  होगी  बल्कि  वृक्षारोपण  की
 उत्पादकता  में  भी  वद्धि  होगी  ।

 और  राज्य  वन  विभागों  और  वन  ग्ननुसंधान  संस्थानों  ने  उत्तम  क्वालिटी  के
 बीजों  के  उत्पादन  हेतु  अनेकों  प्रजातियों  के  लिये  बहु-उपयोगी  जमे-प्लाज्म  बीज  उत्पादन
 क्षेत्रों  और  बीज॑ं-वाटिकाओं  की  स्थापना  की  है  ।  पश्‌  पालन  विभाग  तथा  दुग्ध-विकास  के  7  क्षेत्रीय
 केन्द्र  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  संस्थाएं  उत्तम  चारा  बीजों  का  उत्पादन  करती  हैं  ।

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  बीज  विकास  स्कीम के  ग्रन्तगंत  राज्यों  को
 बीज  उत्पादन  क्षेत्रों  श्लौर  बीज-वाटिकाएं  स्थापित  करमे  के  साथ-साथ  बहु-उपयोगी  वृक्षों  की पहचान

 आवश्यक  मशीनें  खरीदने  श्रौर  बीज  परीक्षण  प्रयोगशालाप्रों/बीज-गोदामों की
 स्थापना  तथा  बीज  विकास  प्रौद्योगिकी  में  मानव  शक्ति  के  प्रशिक्षण  के  लिये  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  भारतीय  चरागाह  और  चारा  ग्ननुसंघान  झांसी
 के  माध्यम  से  विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  उत्तम  क्वालिटी  के  चारे  के  बीजों  के  उत्पादन  के  लिये  भी  सहायता
 प्रदान  कर  रहा  है  ।

 राज्यों  द्वारा  राज्य  स्तर  पर  उपयुक्त  बीज  विकास  और  प्रमाणीकरण  की  सुविधाएं
 उपलब्ध  किए  जाने  के  लिये  उन्हें  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।
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 नाता  5४.  अंत  -  “3  --  ८  सफउ  अ  बडट4बलइन्ज  डट  ee

 सेथा  कालेज  को  अन्यत्र  ले  जाना  >+-

 1708.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  संघ  सरकार  ने  राज्य  वन  सेवा  कालेज  को  देहरादून  से  हटाकर  जबलपुर  ले  जाने
 का  निर्णय  लिया  था  ;

 यदि  तो  अभ्रब  तक  कालेज  को  वहां  से  न  हटाये  जाने  का  क्या  कारण  है  ;  श्रौर

 इस  कालेज  को  देहरादून  से  हटाकर  जबलपुर  कब  तक  ले  जाये  जाने  की  सम्भावना

 बर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कप्तल  :  हां  ।  |

 झर  इस  मामले  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  साथ  अ्मी  भी  पत्न-व्यवहार  किया|

 बन  और  आदिवासियों  पर  समन्थित  परियोजमा

 1709.  भ्री  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 क्या  राष्ट्रीय  वन  1988  में  वन  और  आदिवासियों  के.बीच  सह
 को  स्वीकार  किय

 कया  सरकार  का  विचार  समेकित  विकास  हेतु  भौर  ग्रादिवासीਂ  पर  एक
 झखिल  भारतीय  समन्वित  परियोजना  शुरू  करने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;
 और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  नाथ  )  :  (  हां  ।

 एवं  भोगापिकार  में  सांझेदारी  के  आधार  पर  अवक्रमित  वनों  में  फिर  रे

 तथा  उनकी  सुरक्षा  के  काम  में  प्रादिवासियों  सहित  ग्राम  समुदायों  को  शामिल  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  दिशा-निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  इससे  रोजगार  के  भ्रवसर तो  प्राप्त  होंगे

 ही  साथ  ही  भ्राथिक  स्थिति  भी  सुधरेगी  ।

 संस्कृत  पत्नका

 1710.  ओर  अरबिस्द  नेताम  :  क्‍या  सानथ  संसाधन  थिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 |

 संस्कृति  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  की  जाने  वाली  पत्रिकाਂ  का  प्रकाशन  स्व
 से  बन्द  कर  दिया  गया  है|
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 अत  धन  +  ननीनकीणीन-->+-

 इसके  प्रकाशन  को
 बन्द  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्या  इसके  संशोधित  प्रकाशन  को  पुनः  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्रौ

 यदि
 तो  कब  से  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  शिक्षा  विभा
 प्रशासनिक  कारणों  से  नामक  में  एक  त्ैमासिक  का  प्रकाशन
 वर्ष  पूर्व  रोक  दिया  गया  तथापि  शिक्षा  विभाग  का  एक  झ्रधीनस्थ  कार्यालय  केन्द्रीय
 निदेशालय  हिन्दी  में  तामक  इसी  प्रकार  की  त्रैमासिक  पत्रिका  को  प्रकाशित  कर

 है  ।

 उड़ीसा  में  महिलाओों  पर  अत्याचार

 1711.  श्री  गोजिंद  लत्द्र  मुण्डा  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  संघ  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  झ्ादिवासी  और  |
 क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  पर  किए  गए  श्रत्याचारों  भ्रौर  उत्पीड़न  के  उन  मामलों  का  क्‍्मध्ययन  किय
 इसकी  जानकारी  में  ग्राए  हैं

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्य  क्‍या  झऔौर

 (7)  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  भटनाप्रों  की  पुनराबृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम
 का  विचार  है  !

 कल्याण  संत्रो  सीताराम  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 िनृषाद  ]

 रोग  उन्मूलन  कार्यकम  के  लिये  घिश्थ  बैंक  से  सहायता

 1712.  श्री  रणि  राय  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  संघ  सरकार  के  भारत  में  चल  रहे
 रोग  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  सह

 करने  सम्बन्धी  भ्रनुरोध  पर  कोई  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 संघ  सरकार  को  कब  तक  सहायता  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्जी  डी०  के०  तार

 :  हूं  ।
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 और  विश्व  बैंक  ने  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  सहयोगी  परियोजनाओं

 एड्स  नियन्त्रण  मलेरिया  निवारण  एवं  कुष्ठ  दृष्टिहीनता  नियन्त्रण
 कार्यक्रम  तथा  क्षय-रोग  कायंत्रम  के  क्षेत्रों  मे ंरचि  दिखाई  एड्स  मलेरिया  तथा  कुष्ठ
 के  क्षेत्रों  में  परियोजनाञ्रों  की  रूपरेखा  विश्व  बैंक  को  पहले  ही  भेजी  जा  चुकी  है  ।  दृष्टिहीनता
 नियन्त्रण  क्षयरोग  नियन्त्रण  का  क्रम  तथा  ग्रल्प-सेवित  क्षेत्रों  क ेलिए  स्वास्थ्य  सेवा  विकास
 सम्बन्धी  रूपरेखा  तंयार  की  जा  रही  है  ।  विश्व  बैंक  के  अधिकारियों  के  साथ  हुए  प्रारम्भिक
 विमशे  के  उनके  द्वारा  यह  बताया  गया  कि  वे  एड्स  नियन्त्रण  सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  प्रक्रमण
 शी  घ्रतापूर्वक  करेंगे  ।  इसका  अनुमान  लगाया  जा  रहा  है  कि  अक्तूबर/नवम्बर,  1991  में  एक
 मल्यांकन  मिशन  आ  सकता  है  ।  चूंकि  परियोजनाओं  के  बारे  में  विचार-विमर्श  का  अभी  प्रारम्भिक
 दौर  चल  रहा  है  इसलिए  सहायता  की  ठीक  घनराशि  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सेन्ट  स्टीफेन्स  हॉस्पिटल  का  विस्तार  और  आधुनिकीकरण
 1713.  श्री  रमेश  चन्द्र  तोमर  :.  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 क्या  ब्रिटेन  ने  सेन्‍्ट  स्टीफेन्स  नई  दिल्‍ली  के  विस्तार  और  आ्राधुनिकीकरण

 के  लिये  कोई  सहायता  दी  है  ;

 यदि  दहां,तो  ब्रिटेन  द्वारा  कितनी  राशि  की  सहायता  दी  गई  और  कितनी  राशि  की  सहायता
 अभी  और  दी  जानी  और

 प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेवी
 से  झोवरसीज  विकास  यूनाइटिड  किगडम  सेंट  स्टीफन  भ्रस्पताल

 सेव  दी  चिल्ड्रेन  जो  सोसाइटीज  पंजीकरण  अधिनियम  तथा  विदेशी  योगदान  विनियम
 अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  लाभ  न  कमाने  वाजा  एक  स्वेच्छिक  संगठन  के  जरिए  45.  77
 लाख  पौंड  का  अनुदान  देने  के  लिए  सहमत  हुआ  है  ।  इस  सहायता  का  समृपयोजन  सेंट  स्टीफन
 अस्पताल  द्वारा  मौजूदा  प्रसूति  कुछ  फर्नीचर/उपस्करों  तथा  प्रशिक्षण  को  बदलने  के  लिए
 किया  जाएगा  ।  यह  सहायता  3  बर्ष  के  लिये-दी  जाएमी  जो  वित्तीय  वर्ष  1991-92  से  शुरू  होगी  ।
 अब  तक  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  जिले  में  शिक्षा  काम्पलेक्स

 1714.  श्री  बलराज  पासी  है
 श्री  महेश  कुसार  कनोडिया
 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  ॥
 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  ।

 1991  को  गअतारांकित  प्रश्न  संख्या  825  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  वि

 क्या  इसी  बीच  सरकार ने  प्रत्येक  राज्य  के  हर  जिले  में  शिक्षा  काम्पलेक्स  की  स्थापना
 करने  के  मामले  पर  विचार  किया  है  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  विशेषकर  उत्तर  मध्य  राजस्थान
 झौर  गुजरता  के  सन्दर्भ  क्या  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  अ्रन्तिम  निणंय  कब  तक  लिये  जाने की  सम्भावना  है  ?
 संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार ने  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  की  समीक्षा  समिति  रा०  शि०  नी०  को०  की  स०  स०
 की  सिफारिशों  तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  बाद  से  हुई  विभिन्‍न  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  शि०  नी०  )  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोर्ड  की  एक  समिति  गठित  की  है  ।  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  की  समीक्षा  समिति  की
 रिशों  पर  अन्तिम  निर्णय  समिति  के  विचार  प्राप्त  होने  के  बाद  लिया

 भवन  निर्माण  केन्द्रों  को  स्थापना

 .  1715.  श्री  बलराज  पासी
 है

 हे
 श्री  महेश  कुमार

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कम  लागत  के  आवास  कार्यक्रम  को प्रोत्साहित  देने  के  लिए
 प्रत्येक  राज्य  में  भवन  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  किए  हैं

 यदि  तो  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  क्‍या  उपलब्धियां  प्राप्त  हुई  ;
 क्या  इस  कार्यक्रम  की  निगरानी  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  त्रुटि  नजर  आई

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहूरो  घिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुण  :  राज्यों

 की  एजेन्सियों और  स्वयंसेवी  संगठनों  के  सहयोग  से  हा  ऊर्सिग और  शहरी  विकास  निगम  लि०  )
 के  माध्यम  से  यह  योजना  चलाई  जा  रही

 30-6-1991  की  उपलब्ध  जानकारी  के  भ्रनुसार  राज्यवार  गठित  निर्मित  केन्द्रों  की
 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 राज्य
 5  गठित  केन्द्र

 ।  2

 अँष्र  प्रदेश  31

 असम
 क

 बिहार
 1

 गंजरात  "
 5
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 2

 हरियाणा  2

 जम्मू ओर  कश्मीर  2

 कर्नाटक  19
 केरल  25
 मध्य  प्रदेश  4

 महाराष्ट्र  8
 भेघालय  1

 उड़ीसा  2
 पंजाब  2
 राजस्थान  12
 उत्तर  प्रदेश  6

 तमिलनाडु  20
 पश्चिम  बंगाल
 दिल्ली  7
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 पाण्डिचेरी|  2

 योग  142

 142  गठित  केन्द्रों  में  से  62  क्रियाशील  हो  गये  हैं  ।

 1990-91  के  दौरान  40  निर्मित  केन्द्र  गठित  किए  गए  इन  केन्द्रों  में  विभिन्‍न
 कम  लागत की  प्रौद्योगिकियों  और  फ्लाई  एश,ग्राधारित  भवन  निर्माण  फेरो  सीमेंट  भवन
 निर्माण  दी

 वाल
 भर  छत  तेयार  करने  के  लिये  हालो  कंकरीट  फनीकुलर  शैलों

 और  ईंट  झ्ादि  का  काम  अन्तनिहित  निर्मित  केन्द्रों  न ेअब  तक  4500
 कारीगरों  को  विभिनन  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  है  ।

 झऔर  कुछ  राज्यों  में  भूमि  आबंटन  और  निर्मित  केन्द्रों  के  लिए  संस्थाओं  के  गठन
 की  समस्याझ्रों  को  लेकर  इन  निर्ित  केन्द्रों  के  गठन  में  कुछ  देरी  हुई  है  ।
 करने  के  लिये  सुयोग्य  व्यावसाइयों  के  मिलने  में  भी  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  में  विगਂ  के  कामकाज  की  जांच
 1716.  श्री  रमेश  चनन्‍्द  तोमर  :  क्‍या  शहरों  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्‍या  दिल्ली  विकास
 ंच॒  कराई  गई  है  ;  ह

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  भौर
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 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कर्मचारी  दोषी  पाये  गये  हों  तो सरकार  ने  इनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  है  ग्रथवा  करने  का  विचार  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  म्रंत्रो  एम०  :  दिल्ली  प्रशासन
 ने  सूचित  किया  है  कि  अप्रैल-जून  1991  में  उसने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  सलम  विंग  के
 काज  की  एक  विशेष  जांच  की  ।

 तथा  जांच  रिपोर्ट  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्‍लम  विंग  की  लुटियों
 का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  मामले  में  झ्रावश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  रिपोर्ट
 की  जांच  कर  रहा  है  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  कालोनियों  का  रख-रखाव

 1717.  श्री  रमेश  चन्द्र  तोसर  )_  नर
 कि

 करेंगे _  >:  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने की  क्षपा  करेंगे
 श्री  बो०  एल०  शर्मा  प्रेम  दिल्ली

 ट
 रे

 शा

 वर्ष  कालोनीवार  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विभिन्‍न  कालोनियों  के
 रख-रखाव  पर  कालोनीवार  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 धन-आबंटन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाया  गया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  दिल्ली  विकास

 करण  द्वारा  वर्ष  990-9  के  दौरान  अलग-पलग  कालोनियों  के  रख-रखाव  पर  व्यय की  गई  धनराशि
 के  बारे  में  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 निधियों  का  आबंटन  मानक  मानदण्डों  और  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  तथा  विभिन्‍न  कालो*
 नियों  में  काम  की  दशाओं  जैसे  सड़कों  का  नालियों  की  प्रसाधन  ब्लाकों  की  कूड़
 दानों  की  संख्या  व  कचरे  को  इकट्ठा  करने  व  निकालते  के  बिन्दुओं  प्र/दि  की  सुविधाएं  कालोनी
 विशेष  में  किए  जाने  वाले  रख-रखाव  के  हिसाब  से  किया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  में  रक्‍त  बेंक

 भ्री  मृत्युंजय  नायक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  में  कुल  कितने  रक्त  बैंक  कार्य  कर  रहे
 क्‍या  सरकार  इनके  रख-रखाव  के  बारे  में  समय-समय  पर  सर्वेक्षण  करती  और

 यदि  तो  सरकार  को  गत  वर्ष  एक  में  कुल  कितने  रक्त  बेकों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  म्रौर  इन  शिकायतों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्वालय  में  राज्य  मन्त्र  डो०  के०  ताराबेबी

 सिद्धा ्):  फिलहाल  दिल्ली  में  26  रक्‍त  बैंक  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रौषध  दिल्ली  प्रशासन  समय-समय  पर  रक्त  बैंकों  का  निरीक्षण  करते  हैं
 ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  लाइसेंस  की  शर्तों  का  भ्रनुपालन  किया  जा  रहा  है  भ्रथवा  नहीं  ।

 अम्बेडकर  आवास  योजना  समाप्त  करना

 1719.  भ्री  मृजयुंज्य  नायक  :  क्या  शहरों  विकास  मंक्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अम्बेडकर  ग्रावस  योजना  को  समाप्त  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  श्रौर  इस  बारे  में  देरी  के  क्या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी

 अम्बेडकर  आवास  योजन  में  दो  ड्रा  निकालने  का  विचार  सफल  पंजीकृत
 व्यक्तियों की  प्राथमिकता  सूची  तैयार  करने  के  लिए  और  फ्लैटों  क ेआबंटन  के  इनमें ः  इन
 से  झभी तक  कोई  भी  डरा  नहीं  निकाला  गया  है  और  फ्ल॑  टों  का  आवंटन  नहीं  किया  गया  है।*  : ई  यह  मुख्यतः
 उच्च  न्यायालय  ने  स्थगनादेश  और  आवेदनों  पर  कारंवाई  में  लगे  समय  की  वजह  से

 सफल  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  प्राथमिकता  सूची  तैयार  करने  के  लिए  1991  तक
 एक  डरा  निकाले  जाने  की  संभावना  है  ।

 J

 विश्वविद्यालयों  के  उपकुलपतियों  को  नियुक्ति

 1720.  भ्रोी  एन०  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विश्वविद्यालयों  में  उपकुलपति  के  पदों  पर  बार-बार  उन्हीं  व्यक्तियों  की  नियुक्ति
 की  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  भर

 नई  प्रतिभाशों  को  बढ़ावा  देने  हेतु  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ४

 के  कुलਂ  की  नियुक्ति  विश्वविद्यालयों  के  ग्रधिनियमों/संविधियों  के  संबद्ध  प्रावधानों  के  अनुसरण
 में  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  विजिटर  की  हैसियत  से  की  जाती  इन  प्रावधानों  के  कुलपति
 की  नियुक्ति  त  इस  उद्देश्य  के लिए  गठित  समिति  द्वारा  अ्नुशंसित  कम-से-कम  तीन  व्यक्तियों  के  एक
 पेनल में  से  की  जाती  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  मामले  यह  पेनल  कार्यकारी  परिषद
 हारा  तैयार  किया  जाता  है  और  इसे  विश्वविद्यालय  की  कोर्ट  द्वारा  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।  केन्द्रीय
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 विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  की  नियुक्ति  के  लिए  पेनल  में  सामान्यतया  ऐसे  प्रख्यात  शिक्षाविद

 शामिल  होते  हैं  जो  ग्रपनी  ईमानदारी  श्रौर  क्षमता  के  लिए  जाने  जाते  इस  पेनल  में  एक  व्यक्ति
 को  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  या  जब  वह  65  वर्ष  की  आयु  पूरी  कर  जो  भी  पहले  कुलपति
 के  रूप  में  नियक्त  किया  जाता  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मक्‍त  विश्वभारती

 जवाहरलाल  नेहरु  विश्वविद्यालय  और  दिल्ली  विश्वत्रिद्यालय  के  कुलपति  पुनः  नियिक्त  के  लिए

 पात्र  नहीं  ऐसे  व्यक्ति  की  नियुक्ति  के  लिए  कोई  रोक  नहीं  है  जिसने  किसी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय
 के  कुलपति  के  रूप  भ्रन्य  किसी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  के  रूप  में  सेवा  की

 केवल  एक  पदधारी  कुलपति  ने  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  के  रूप  में  पहले  सेवा  की  है  ।

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  की  नियुक्ति  की  कार्यविधि  में  अनुभव  प्राप्त  व्यक्तियों
 और  नई  दोनों  के  लिए  पर्याप्त  अवमर  प्रदान  किए  गए  राज्य  विश्वविद्यालयों  के
 पतियों  के  संबंध  में  स्थिति  कुल  मिलाकर  समान  ही  है  ।

 बेरोजगार  एम०  बी०  बो०  एस०  डाक्टर

 1721.  डा०  जयन्त  रंगपी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  कल्यधण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  इस  समय  देश  में  बेरोजगार  एम०बी०बी०एस०  डाक्टरों  की  राज्यवार  संख्या  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेबी

 विवरण  संलग्न

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  31-12-89  तक
 रजिस्टरों में आयुविज्ञान
 स्नातकों
 सहित )  की  संख्या

 1.  आन  प्रदेश  2537

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  श्न्य
 3.  असम  224

 4.  बिहार  1314

 5.  गोबा|  217

 6.  गुजरात  635

 हरियाणा  874

 8.  हिमाचल  प्रदेश  205
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 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  31-12-89  तक  चालू
 रजिस्टरों  में  अयुविजञान

 सस्‍्नातकों
 की  संख्या

 9.  जम्मू और  कश्मीर  38

 10.  कर्माटक  826

 11,  केरल  2179

 12.  भध्य  प्रदेश  658

 13.  महाराष्ट्र  3794

 -  मणिपुर  130

 15.  मेघालय  2

 16.  मिजोरम  11

 17.  नागालैंड  शूग्य
 18.  उड़ीसा  1430

 19.  पंजाब  274

 20.  राजस्थान  1861

 21  सिक्किम  -

 22.  तमिलनाडु  3729

 23.  त्रिपुरा  17

 24.  उत्तर  भ्रदेश  1348

 25.  पश्चिम  बंगाल  3443

 संघ  राज्य  होल
 ॥

 1.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  3
 /2.  अंडोगढ़  है  731

 3.  दादरा और  नगर  हवेली  7
 4.  दिल्‍ली  .  3977
 5.  दमण  ओर  दीव**  ह

 6.  सक्षद्वीप  7
 7.  पांडिचेरी  398

 जोड़  30869

 टिप्पणी  :»1.  *इस  राज्य  में  कोई  भी  रोजगार  कार्यालय  नहीं
 2.  *+आंकड़े नहीं  रखे
 3.  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  रोजगार  कार्यालण  के  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  ये  सभी  स्नातक  बेरोभिनार  हों

 इसके
 नहा

 स्वैच्छिक  होने  के  कारण  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति  रोजगार  कार्ग्रालय  में
 पंजीकृत  ।
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 राजस्थान  में  ब॒क्षारोपण  योजनाएं

 1722.  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 राजस्थान  में  वन  भूमि  का  कितना  क्षेत्रफल

 क्या  सरकार  ने  थार  मरुस्थल  और  अरावली  पहाड़ियों  में  वृक्षारोपण  योजनाओं  पर
 काम  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  किए  गए  काम  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  राजस्थान  का  कुल
 वन  क्षेत्र  31.  15  लाख  हैक्टेयर  है

 हां

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  में  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायता  प्राप्त

 सामाजिक  वानिकी  परियोजना  सहित  केन्द्र  और  राज्य  की  विभिन्‍न  प्लान  स्कीमों  के  अ्न्तगंत  शामिल
 किया  गया  कुल  क्षेत्र  2,  84  लाख  हैक्टेयर  इन  सभी  स्कीमों  के  अन्तर्गत  कुल  व्यय  125.  79

 करोड़  रुपये  का  है  ।

 1990  से  91  एवमं  1991-92  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  वनीकरणों  की
 विभिन्‍न  स्कीमों/कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  राजस्थान  को  प्रदान  की  गई  कुल  वित्तीय  सहायता  10.  49

 करोड़  रुपये

 बाल  कल्याण  योजना

 1723.  श्री  मृत्युजंय  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 |

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बाल  कल्याण  के  लिए  किन-किन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया

 देश  में  वाल  देख-रेख  पर  प्रति  बालक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  भौर

 देश  में  बाल  मृत्यु  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  कार्य  ओर  खेल  कूद  विभाग-तथा  महिला  ओर  बाल
 विकास  थिभागम )  में  राज्य  मंत्रो  मसता  :  बाल  कल्याण  और  बाल  विकास
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  कुछ  मुख्य  योजनाएं

 हैं--समेकित  बाल  विकास  सेवा  बच्चों  के  लिए  शिशुगृह  की  गेहूं
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 न  +  अत  ची+  *  5:  चतनओ+  5८5:  55

 आधारित  पोषाहर  बालवाड़ी  पोषाहार  प्रारम्भिक
 बाल्यावस्था  शिक्षा  कार्यक्रम

 भ्ौर  देखभाल  और  सुरक्षा  के  जरुरतमंद  बच्चों  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ।

 देश  में  केन्द्र  और  राज्य  क्षेत्रों  में  बाल  विकास  और  बाल  कल्याण  के  लिए  कई
 क़रियान्वित  की  जा  रही  इसके  भ्लावा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कई  स्वयंसेवी  संगठन  भी  बाल
 विकास  और  बाल  कल्याण  के  लिए  योजनाएं  क्रियान्वित  कर  रहें  अतः  देश  में  बाल  देखभाल  के
 संबंध  में  प्रति  बच्चे  के  खर्च  का  अ्रन  मान  लगा  पाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 भारत  सरकार  ने  शिश्‌  मृत्यु  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रम  शुरु
 किए  हैं  :--

 (1)  बाल्यावस्था  के  दौरान  होने  वाले  रोगों  की  रोकथाम  के  लिए  रोगप्रत्तिरोधक  टीके
 लगाना

 (2)  विटामिन  की  कमी  के  कारण  होने  वाली  रक्‍तक्षीणता  अन्धेपन  के
 बचाव  के  लिए  रोग  निरोधन  तथा

 (3)  अतिसार  रोग  के  कारण  होने  वाले  मृत्यु  की  रोकथाम  के  लिए  जीवन  रक्षक  घोल
 देना  रिहाइड्रेशन

 इसके  अलावा  सातवीं  योजना  के  अंत  तक  प्रायोगिक  झ्राधार  पर  दो  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  थे
 जिनका  उद्देश्य  मां  और  बच्चे  की  मृत्यू  दर  में  कमी  लाना  ये  कार्यंत्रम  हैं  :--

 घरों  में  ही  प्रसूतियों  के  लिए  जन्म  से  पूर्व  भौर  प्रसूति  देखभाल  की  बेहतर  व्यवस्था
 करने  के  लिए  दाईयों  के  प्रशिक्षण  को  बढ़ावा  देना

 2.  बच्चों  में  गम्भीर  श्वास  संक्रमण  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  एक  गहन  कार्यक्रम  शुरु

 इंबिरा  गांधो  भोतिक  शिक्षा  संस्थान  में  नियुक्ति  में  अनियमितताएं

 1724.  आओ  गंगाधरा  सानोपल्‍लो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  क्‍या  इंदिरा  ग़रांघी  भोतिक  शिक्षा  संस्थान  में  भौतिक  शिक्षा  के  लैक्चरारों  की
 विवादस्पद  नियुक्तियों  के  बारे  में  भ्रनियमितताएं  देखी  गई

 हां  तो  तत्संरबधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  प्मता  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  सूचित
 किया  है  कि  इंदिरा  गांधी  शारीरिक  शिक्षा  खेल  विज्ञान  संस्थान  की  सूचना  के

 अनुसार  संस्थान  में  शारीरिक  में  व्याख्याताओं  की  नियुक्ति  में  कोई  अ्रनियमितताएं  उनके
 ध्यान  में  नहीं  भ्राई  कुलपति  प्राप्त  आपत्तियों  को  रखते  हुए  मामले  की
 छानवीन  कर  रहे  हैं

 और  उपर्युक्त  विचार  से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खान  दुघंटनाएं

 1725.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :
 क्या  श्रम  रंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1990  भश्लौर  1991  के  दौरान  आज  तक किन-किन  खानों में  कितनी  दु्घटनाएं

 इन  दुघंटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए  झौर  कितने  मारे  गए  तथा  प्रभावित
 परिवारों  को  कितना  मआलवजा  दिया  अ

 सरकार  द्वारा  ऐसी  दुघंटनाओों  की  पुनरावृत्ति को  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक
 उपाय  किए  गए  हैं

 अम  संत्रालय  सें  उप  संत्रो  पवन  सिह  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ग्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 213



 राजनीतिक  नेताओं  के  टेलीफोन  टेप  किए  जाने  5  1991
 के  बारे  में

 12.  0०  मध्याह्म

 व्यक्षधान

 राजनीतिक  ने  ताओं  के  टेलीफोन  टेप  किए  जाने  के  बारे  सें

 भ्री  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  टेलीफोन  टेप

 किए  जाने  के  मामले  को  लेकर  मैने  193  के  अ्रन्तगंत  आपको  सूचना  दी  19  लीडर्स  जिन  के  अन्दर
 प्रधान  मंत्री  से  जुड़े  एक  केन्द्रीय  मंत्री  और  दो  पूर्व  मुख्यमंत्री  भी  शामिल  के  टेलीफोन  टेप  किए
 गए  फोन  टेप  किए  जाने  के  सवाल  को  लेकर  राम  कृष्ण  हेगड़े  की सरकार  गिर  गई  थी  ।  मेरा  आपसे
 निवेदन  है  कि  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  इस  मामले  पर  हाऊस  के  अन्दर  पूरी  बहस  की  जाए  ।
 इस  सरकार  ने  और  पिछली  सरकार  ने  भी  बार-बार  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  पोत्िटिकल  लोगों
 के  फोन  टेप  नहीं  किए  जाएंगे  ।  बार-वार  आश्वासन  देने  के  बाद  भी  कर्नाटक  सरकार  ने  जिस

 तरह  से  टेलीफोन  टेप  किये  उसके  लिये  मेरा  निवेदन  है  कि  193  के  अन्तर्गत  उस  पर  यहाँ

 पूरी  बहस  करायी  जाए  और  जो  तथ्य  उनके  बारे  में  सरकार  यहां  जवाब  वे  ।  यही  मैं  झापसे
 निवेदलत  करना  चाहता  हूं  ।

 |
 श्री  एम०  थो०  चन्द्रशेखर  सूरत  :  यह  पहला  मौका  नहीं  है  कि  हम  इस

 महत्वपूर्ण  एवं  नाज्‌क  मसले  पर  चर्चा  कर  रहे  हों  ।  इस  मुद्दे  पर  इस  सभा  में  1988  में  काफी  विस्तार
 से  चर्चा  हो  चुकी  थी  तथा  काफी  विरोध  हुआ  था  तथा  दत्कालीन  मुख्यमंत्री  को  बढुत  महंगी  कीमत

 चुकानी  पड़ी  उन्होंने  अपने  मुख्यमंत्री  पद  से  त्याग्रपत्न  दे  दिया  था  ।

 ग्रह  बताया  गया  कि  कर्नाटक  में  अनेक  नेताओं  के  टेलीफोन  चोरी-छिपे  सुने  गए  थे  ।  मैं  भी
 उनमें  से  एक  था  ।

 हमें  कुछ  भ्रधिकार  और  कत्तंव्य  निभाने  पड़ते  हैं  ।  इसके  अलावा  हमारे  कुछ  विशेषाधिकार

 ण्फाः
 झ्राप  ही  बताइए  क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  इस  सभा  के  सदस्य  स्वतन्त्नतापूर्वक  एवं  कुशलतापूर्वक

 कार्य  कर  सकते  हैं  ।

 यह  लोकतान्त्रिक  सावंजनिक  जीवन  में  मनोबल  तथा  नैतिकता  का  उल्लंघन

 मैं  माननीय  गृह  मंत्री  तथा  माननीय  संचार  मंत्री  से  मांग  करता  हूं  कि  संयुक्त  जांच  का  आदेश
 था  सभा  में  तुरन्त  वक्तव्य  दें  ।

 श्री  बी०  धनंजय  कुमार  :  भ्रब  कर्नाटक  फिर  समाचार  पत्र  के  मुख  पृष्ठ  पर आ
 गया  यह  बहुत  ही  दुःखद  घटना  है  तथा  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  एक  मुख्यमंत्री  के  बाद

 दूसरे  मुख्यमंत्री  प्रमुख  राजनीतिक  नेव्राञ्रों  क ेटेलीफोन  चोरी-छिपे  सुनने  का  जघन्य  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
 अब  भारतीय  जनता  कांग्रेस  पार्टी  के  श्रान्तरिक  विवाद  से  कोई  मतलब  नहीं  रखती  वास्तव

 यह  हास्यास्पद  है  ।

 214



 14  1913  )  राजनीतिक  नेताओं  के  टेलीफोन टेप  किए  जाने
 के  बारे  में

 श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेशर  मूति  :
 यह  दलगत  मामला  नहीं  है  ।

 श्री वी०  धनंजय  कमार  :  यह  प्रतिष्ठा  का  सवाल  है  ।  यह  विशेषाधिकार  को  सांस
 मैं  कर्ताटक  की  प्रतिष्ठा  के  प्रति  बहुत  चिन्तित  हूं  ।  कर्नाटक  में  क्या  हो  रहा  है  ?  वहां  ज्वलंत  भाभजे
 हैं  ।  कावेरी  जल  विवाद  ने  गम्भीर  रूप  धारण  कर  लिया  टलीफोन  चोरी  छिप  सुनने  के  वर्जॉगे

 मुख्य  कावेरी  जल  विवाद  को  हल  करने  के  प्रति  और  अ्रिक  चिन्तित  हो  सकते  थे  ।
 यह  इस  सभा  के  वरिष्ठ  सदस्यों  के  विशेषाधिकार  का  सवाल  है  ।  मेरे  मित्र  श्री  चन्द्रशेखर  मूर्ति  ने
 ग्रभा-अभा  कछठछ  कहा  है  |  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उसका  हवाला  मत  दोजिये  ।

 श्रो  वी०  धनंजय  कमार  :  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  देवगौड़ा  का  टेलीफोन  चोरी  छिपे  २
 है  और  हमारे  बहुत  से  वरिष्ठ  नेताओं  के  टेलीफोन  चोरी  छिपे  सुने  जा  रहे  हैं

 ।  इस  संबंध  में  मे ंसरकार
 से  जानना  चाहंंगा  कि  क्या  सरकार  अन्ततोगत्वा  इस  स्तर  पर  भारतीय  तार  अभ्रधिनियम  के  उपबंधों
 में

 कुछ  संशोधन  करने  का  विच।र  कर  रही  है  ताकि  इस  के  बाद  कोई  भी  मुख्यमंत्री  इस  तरह की
 हरकत  करने  की  हिम्मत  न  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  में  ग्रापको  समय  देता  हूँ  तो  में  जो  कहता  उसका  पासन  कीजिये  ।

 श्री  वी०  धनंजय  कमार  :  यही  उचित  समय  है  जब  कि  केन्द्रीय  इस  अधिनियम  में
 संशोधन  करने  के  बारे  विचार  करना  चाहिये  |  इस  विशेष  मामले  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 क्‍या  सरकार  जांच  करवायेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जो  भी  कह  रहे  हैं  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित नहीं  किया

 )  *

 श्रो  जा  फर्नांडी्  :  अध्यक्ष  मुझे  याद  इस  सदन  में  जब  कांग्रेस पार्टी
 इस  तरफ  बैठती  थी  और  कर्नाटक  .  ,

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  कहें  ।

 श्री  जाजं  फर्नांडीज़  :  में  दो  वाक्‍यों  में  ग्रपती  बात  को  समाप्त  करूंगा  भ्ौर  कर्नाटक  में  टेलीफोन
 टेपिंग  का  मामला  उठा  था  तो  सदन  में  बैठे  हुए  इस  तरफ  के  सारे  के  सार  कांग्रेसी  सदस्थों  ने  खड़े  होकर
 टेलीफोन  टेपिंग  के  मामले  पर  हल्ला  मचाया  था  और  किसी  भी  चीज़  इस  सदन  के  किसी भी  नियम
 को  इन्होंने  वहीं  जिसका  इन  लोगों  ने  उस  दिन  उल्लंघन  नहीं  किया  हो  ।  मेँ  यः  ह  जानना  चाहता
 हूं  कि  जब  इनके  मंत्रिमण्डल  के  एक  मंत्री  को  ही  टेलीफोन  इन्हीं  के  दल  के  एक  मुख्य  मंत्री  क्नोटिक
 में  आज  टेप  करने  का  काम  कर  रहे  हैं  ग्रौर  वह  भी  अ्रापके  मंत्रिमण्डल  की  एक  माँ  हिला  सदस्य  का भौर

 *कार्यवाही  बत्तांत  में  सम्मिलित  महीं  किया  गया  ।
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 इस  सदन के  झनेक  सदस्यों  के  टेलीफोन  टेप  किए  जा  रहे  जिनमें  से  एक  सदस्य  ने  खड़े  होकर  भ्रपनी
 आपत्ति  को  कहां

 पर  उठाने  का  काम  किया  है  तो  इन  सब  की  क्‍यों  चुप्पी है  ?  यह  यहां पर  मौन
 धारण  क्‍यों  किए  हुए  हैं  ?

 .  .  .  .  .  )
 पर

 कांग्रेस  पार्टी  की  यहां  की  सरकार  की  तरफ  से  यह  अ्रादेश
 इसको  जानना  श्राप  लोगों  की  जो  चप्पी  यह  चप्पी  खब  बोल  रही  है  ।  झ्राप  लोगों

 की  चप्पी  आज  खब  बोल  रही  है  ।  आप  दो  जबान  से  बात  नहीं  कर  सकते  जब  यहां  बैठते  थे

 झाप  हल्ला  मचा  रहे  थे  ;  आज  जाफर  शरीफ  और  कमलनाथ  जी  वहां  यह  तब  सदन  में  इस  तरफ

 बैठते  थे  और  इन्होंने  हल्ला  मचाया  था  ।

 हम  यह  बात  बता  देना  चाहते  हैं  कि  इनके  मसले  पर  से  जब  हमारी  सरकार  वहां  पर  थी  तब
 यह  बात  आई  थी  तो  हमन  अपना  तरफ  स  इस  पर  ग्रावाज  उठाने  का  काम  किया  था  ओर  इ  सलिए

 ग्राज  हम  यहां  पर  चाहेंगे  कि  प्रधान  मंत्री  इसका  जवाब  देने  के  लिए  क्योंकि  हमने  अखबारों  में

 पढ़ा  है  कि  श्रीमती  मार्गरेट  भ्रल्वा  ने  प्रधान  मंत्री  जी  को लिखकर  कहा  है  कि  हमारा  टेलीफोन  टेप
 हो  रहा  हमको  आप  रक्षा  हमको  बचाइए  ।  इसलिए  प्रधान  मंत्री  को  आप  उनसे
 जवाब  दिलाने  का  काम  कराइए  और  इस  मसले  पर  सरकार  क्या  करने  जा  रही  कर्नाटक  की  सरकार
 के  बारे  इस  पर  यहां  पर  सफाई  से  वार्ता  हो

 श्री  लाल  कृष्ण  अडवाणी  :  श्रध्यक्ष  यह  सवाल  इस  सदन  में  कई  बार  उठा
 है  और  मैं  स्वयं  जब  1977  में  सरकार  में  था  तब  मुझे  याद  है  कि  बाब  जगजीवन  राम  जी  ने  एक
 इन्क्‍्वायरी  कमीशन  के  सामने  इस  बात  का  जिक्र  किया  और  बताया  कि  किस  प्रकार  से  राजनेताओं
 के  राजनतिक  कारणों  से  टेप  किए  जा  रहे  हैं  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  उस  समय के  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  तुरन्त  कार्यवाही  की  और  उसको  रोक  मेरी  जानकारी  में  1977  से  लेकर  1980
 तक  की  जो  तीन  साल  की  झवधि  थी  वही  केवल  ऐसी  जब  पोलिटिशियन  के  फोन  टेपिंग  बन्द
 लेकिन  1980  के  बाद  से  लेकर  फिर  शुरू  हुए  ।  बीच  में  दो  बार  इस  सवाल  को  यहां  पर  सदन  में  उठाया
 गया  तो  भ्राश्वासन  दिया  गया  कि  भ्रब  तक  भ्रगर  होता  था  तो  श्रब  नहीं  होगा  ।  कम  से  कम
 शियन  का  नहीं  ट्रेड  यूनियन  वकक्स  का  नहीं  सामाजिक  जीवन  में  जो  व्यक्ति  काम  कर  ते
 हैं  उनका  इस  परपज्ञ  के  लिए  नहीं  होगा  ।  टेलिफोन  टेपिंग  का  जो  भ्रधिकार  कानून  में  दिया  गया  है
 वह  भी  केवल  क्राइम  को  रोकने  के  लिए  दिया  गया  इस  प्रकार  के  काम  के  लिए  नहीं  दिया  गया
 है  ।  मेरा  तो  सुझाव  है  भौर  पिछली  बार  भी  मैंने  कहा  था  यह  जो  आउट-डेटेड  लॉ  अंग्रेजों  न ेबनाया

 जिसका  दुरुपयोग  हर  एग्जेक्यूटिव  करता  यहां  तक  कि  छोटे  से  छोटा  पुलिस  भ्रधिकारी
 भी  कर  सकता  उस  कानून  को  समाप्त  करने  की  जरूरत  है  और  नया  कानून  लाने  की  जरूरत
 है  नए  कानून  के  द्वारा  कोई  भी  बंगारप्पा  इस  प्रकार  का  दुरुपयोग  न  कर  सके  इस  प्रकार  की
 व्यवस्था  होनी  इस  केस  में  तो  में  समझता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  क्योंकि  काम्यूनिकेशन

 न्द्रीय  विषय  दारी  लेकर  भर  झराश्वासन  सदन  को  झनेक  बार  दिए  गए  उन
 झ्राश्वासनों  का  एक  मुख्य  मंत्री,ने  कैसे  उनका  उल्लंघन  किया  और  किस  प्रकार  से  किया  ?  इसकी

 पूरी  कायेवाही  इसके  खिलाफ  करनी  चाहिए  ।  मैं  तो  समझता  हूं  कि  इसमें  भ्रगर  रत्तीभर  की  सच्चाई
 क्योंकि  कांग्रेस  पार्टी  के  लोगों  ने  प्रारोप  लगाया  केन्द्र  के  एक  मंत्री  ने  आरोप  लगाया  है  ।

 समझता हूँ  कि  बंगारप्पा  को  इस्तीफा  देना  चाहिए  तुरन्त  भ्रौर  इसके  भ्रागे  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 216



 14  1913  राजनीतिक  नेताओं  के  टेलीफोन  टेप  किए  जाने

 अनिययययाययण  पथ

 ठासीन  अधिकारी  नहीं  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वत्तांत  को  स्पष्ट  करते  मैं  कहर

 समाचार  पत्रों  में  छप  चुके  हैं  ।
 न्‍

 श्री  निर्मेल  कूमार  चटर्जो  :  आप  जानते  हैं  कि उस  समय  सरकार  को  गिराने  के  लिए  केवल  दो
 सिपाही  ही  काफी  थे  ।  उस  समय  भी  हमने  सभा  को  याद  दिलाया  था  तथा  कार्थवाही.की  मांग  की
 थी  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  टेलीफौन  भी  चोरी  छिपे  सुनने  का  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को

 जा  गया  था  ।  वे  कौन  लोग  किनको  अन्ततः  इस  कार्य  को  करने  का  अधिकार  दिया  गया
 ny  =  4  oy यह्‌  भी  पता  लगेगा  कि  नगरपालिका  तथा  ग्राम  पंचायत  अधिका री  भी  पुलिस  तथा  संचार
 कारिय

 ण
 अधिकारियों  के  साथ  मिलकर  टेलीफोन  चोरी  छिपे  सुनने  के  काम  में  शामिल  हैं  ।  यह  सुझाव  दिया

 ध्थति  में  संभव
 फोन  उनके  क्षेत्र  में  हो तथा  यदि  वे  बी  सी  सी  आई  जंसे  मामले  में  शामिल  और  जब

 न  राजनैतिक  नेताओं  के  टेलीफोन  चोरी  छिपे  सुने  जाते  हैं  जो  आपराधिक  गतिविधियों  में  शामिल
 तो  हमें  उसे  अ्रपवाद  नहीं  मानना  चाहिए  ।  परन्तु  हमें  याद  रखना  चाहिए  कि  श्री

 मंगलम  का  टेलीफोन  भी  उसी  सूची  में  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि  टेलीफोन  भी  चोरी  छिपे

 रहे  थे  उस  समय  वह  भी  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  द्वारा  नहीं  बल्कि  भारत  सरकार के  द्वारा
 ही

 प्रपने  ही  दल  द्वारा  )
 भ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्री  प्रणव  मुखर्जी  का  टेलीफोन  भी  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  यह  ऐसी  स्थिति  जिसका  पता  नौवीं  लोकसभा  के  समय  मे
 मे  लए  ।

 था  और  आज  हम  इसके  बारे  में  एक  बार  फिर  सुन  रहे  हैं  यह  बात  दोहंराई  जा  रही  झ्राज  हमें तर

 कहना  चाहिए  कि  शासकीय  कांग्रेस  इस  हृद  तक  बेशर्म  है  कि  राज्य  सरकार  उस
 ब्यबि

 तक  का  टेलीफोन  चोरी  छिपे  सुन  सकती  है  जो  संसद  सदस्य  है  तथा  मंत्रिपरिषद्‌  का  सदस्य  क्‍या
 इस  स्थिति  में  यही  लोकतनन्‍्त्न  हैं  ?  अथवा  यह  एक  ऐसी  स्थिति  जिसे  बिना  किसी  देरी  के  ठीक  किया
 जाना  चाहिए  ।।  मैं  की  गई  मांग  का  पूर्णतः  समर्थन  करता  इसलिए  नहीं  कि  श्री  बंगारप्पा  तथा

 सुश्री  जयललिता  के  बीच  काबेरी  जल  विवाद  उठ  खड़ा  हो  गया  हम  इसका  पक्ष  नहीं  ले  रहे  हैं  ।

 हम  मांग  करते  हैं  .  .  .  )
 श्री  एम०  आर०  जर्नादनन  :  श्रापको  यह  नहीं  कहना  चाहिए  ।  झ्रापको  नाम

 बापस  लेना  चाहिए  |  आपको  यह  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 थ्रो  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  हमने  की  भी  इसकी  मांग  नहीं  की  है  कि  किसी  मुख्य  मंत्री  को
 केंद्र  द्वारा  बर्खास्त  किया  जाये  ।  हमने  इसका  समथैन  कभी  नहीं  किया  ।  पर  इस  मामले  में  क्‍या

 यह  जरूरी  नहीं  है  कि  यहां  के  सत्तारूढ़  दल  से  कर्नाटक  के  सत्तारूढ़  दल  को  यह  निर्देश  दिया  जाये  कि
 यदि

 '
 इस  तरह  की  गतिविधियों  में  वहां  के  मुख्य॑मंत्री  संलग्न  रहें  तो  उनके  लिए  इस्तिफा  देने  के

 सिवाय  कोई  चारा  नहीं  रहेगा  ।  हम  सिफं  यही  चाहते  हैं  ।  हम  यह  भी  मांग  करते  हैं  कि  संचार
 मंत्रालय  इस  पूरे  मामले  की  सच्चाई  के  बारे  में  एक  कथन  प्रस्तुत  करे  तथा  यह  भी बताये कि  इस  व्यवस्था

 में  परिवर्तन  करने  के  ग्रे  जा  सकते हैं  ? सरकार  द्वारा  कया  कदम  उ
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 के  बारे  में

 क्री  राम  बिलास  पासवान  अध्यक्ष  यह  एक  गंभीर  मामला  है  और
 हूं  कि  सदन  के  नेता  अर्जुन  सिंह  जी  यहां  मौजूद  हैं  और  आप  सदन  के  गाजियन  हैं  और  रक्षक

 भी  कोई  भी  मेम्बर  आफ  पालियामेंट  हो  या  सार्वजनिक  जीवन  में  जिसका  काम  होता  है  उसके
 टेलीफोन  को  टेप  किया  जैसाकि  अभी  अडवाणी  जी  ने  कहा  1977  से  80  तक  और  हम  यह
 भी  कह  सकते  हैं  1989  से  लेकर  91  जब-जब  भी  गैर  कांग्रेसी  सरकार  केन्द्र  में  र

 ऐसा  नहीं  होता  रहा  है  ।  जब-जब  कांग्रेस  की  सरकार  आती  है  तो  किसी  न  किसी  बहाने  से  टेली

 टेप  होना  शरू  हो  जाता  में  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हुं  कि  यहां  भारत  सरकार  के  मंत्री
 ठे  हुए  हैं  और  सदन  के  नेता  हैं  और  इतने  मेम्बर  आफ  पालियामेंट  एजिटेटिड  हैं  ।  इसके  ऊपर  सब

 लोगों  को  रोष  भी  है  और  यह  कोई  एक  पक्ष  का  भी  मामला  नहीं  कांग्रेस  के  सदस्य  ने  यह  मामला
 उठाया  है  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  की  तरफ  से  इसका  स्पष्टीकरण  होना  चाहिए  ।  अभी  तक  जितने
 भी  मामले  पालियामेंट  में  हुए  उसमें  जो  भी  सदन  के  नेता  रहे  हों  या  संबंधित  मंत्रों  रहे  हों  सब
 स्वयं  उठ  करके  कोंट्राइक्शन  किया  है  और  कहा  है  कि  हम  इस  पर  कार्यवाही  करेंगे  ।  बह  सरकार  चप्पी

 साधे  हुए  बैठी  यह  बहुत  खेद  की  बात  आप  सदन  के  नेता  आप  उठ  करके  बोलिए
 कि  इसमें  रहस्य  क्या  ह ैऔर  अगर  यह  रहस्य  नहीं  है  तो  इसका  कोंट्राडक्शन  कीजिए  ।  )

 |]
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  माननीय  मैंने  विगत  कुछ  अवसरों

 पर  यह  देखा  पासवान  जी  कुछ  अधीर  हैं  और  मैं  अधीरता  को  बुरा  नहीं  मानता  हूं  बशर्ते  कि  कोई

 |

 सचमुच  बहुत  उत्तेजित  और  चितित  हो  ।  मेरी  समस्या  यह  है  कि  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  कुछ
 बोल  रहा  हो  तो  मैं  बीच  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  मुझे  तो  सबको  सुन  कर  ही  क्रुछ  कहना  पड़ता
 है  ।  मेरे  धीरज  का  एक  आधार  और  जिस  अधीरता  का  प्रदर्शन  किया  गया  वह  शायद  निराधार

 इस  खास  मुद्दे  पर  में  इस  बात  को  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  इस  तरह  की
 किसी  बात  को  न  तो  क्षमा  करेगी  न  ही  यह  किसी  को  इसके  लिए  उत्साहित  करेगी  ।

 क्री  सोमत्ताथ  चटर्जो  :  यदि  यह  सही  निकला  तो  आप  कया  करेंगे

 श्री  अर्जुन  सिह  :  पहले  मुझे  पूरी  बात  तो  कहने  दें  ।  यदि  आप  मुझे  वाक्य  भी  पूरा  नहीं
 करने  देना  चाहते  हैं  तो और  बात  है  ।

 जहां  तक  इस  ख़ास  मामले  का  सवाल  मैं  इस  सभा  को  यह्‌  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  हम
 इस  मामले  के  तथ्यों  की  जांच  उन्हें  एकत्न  करेंगे  और  उनके  बारे  में  सभा  को  सूचित  करेंगे  ।
 मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  आपने  बीच  में  ही  टोका  था  ।  मुख्य  मंत्री  न ेइस  बात  का
 स्पष्ट  खंडन  किया  अतः  मेरा  कहना  है  कि  उन्हें  अंपनी  बात  कहने  का  एक  मौका  तो  मिलना  ही
 चाहिए  ।  किन्तु  हम  तथ्यों  को  एकल्नित  करके  उन्हें  सभा  के  समक्ष  जरूर  रखेंगे  ।  मैं  आपको  इसका
 आश्वासन  तोदे  ही  सकता हूं  ।  )

 ख़ुराना  :  अध्यक्ष  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि
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 श्री  रमेश  चेम्विसल्म  ):  यह  बड़ी  दुःख़द  बात  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  के  कार्यकारी
 निदेशक  श्री  दोराईस्बामी  को  जम्मू  और  कश्मीर  के  उग्रवादियों  ने  पिछले  38  दिनों  से  बंधक  बना
 रखा  है  ।  यह  कहा  गया  था  कि  कुछ  उपाय  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  श्री

 स्वामी  की  शीघ्र  रिहाई  के  लिए  सरकार  उत्सुक  पिछले  38  दिनों  से  देशवासी  चिंतापूर्वक
 उनकी  रिहायी  की  प्रतीक्षा  में  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  पिछले  38  दिनों

 में
 कोई

 परिणाम  नहीं  निकला  है  ।  गृह  मंत्री  ने  दोनों  सदनों  को  आश्वासन  दिया  है  कि  कुछ  कदम  उठाये  जा

 रहे  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  श्री  दोराईस्वामी  की  रिहायी  के  लिए  तुरन्त  कदम
 उठाये  जायें  ।  में  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  जम्मू  और  कश्मीर  में  काम  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार
 के  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  पर्याप्त  तथा  अतिरिक्त  सुरक्षा  उपाष्य  किये  जायें  ।

 श्री  सो०  के०  कुप्पुस्वामी  :  में  अपने  क्षेत्  कोयम्बतूर
 में  एल०  टी०  टी०  ई०  के  लोगों  की  गतिविधियों  के  बार  में  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।
 दो  दिन  पहले  कोयम्बतूर  में  पुलिस  न ेएल०  टी०  टी०  ई०  के  लोगों  द्वारा  चलाई  जा  रही  हथगोलों
 की  एक  फैक्ट्री  पकड़ी  थी  ।  एल०  टी०  टी०  ई०  की  इस  गतिविधि  के  कारण  मेरे  संसदीय  निर्वाचन हब

 के  लोग  अत्यधिक  भयभीत  हैं  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कोयम्बत्र  में
 ई०  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए
 बार  में  मैं  गृह  मंत्री  से एक  विस्तृत  वक्‍तव्य  चाहता  हूं  ।  .  .  .

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  )  :  अध्यक्ष  में  आपके  समक्ष  सैकड़ों  परीक्षार्थियों
 की  बात  रखना  चाहता  हं  जो  सी  ए  की  परीक्षाओं  में  बंठते  हैं  ।  अकाऊंटेंट  इंस्टीटयट  दिल्ली
 उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  एक  संस्था  है  ।  1984  में  यह  तय  कर  दिया  गया  था  कि  भी  परीक्षाएं
 ली  सब  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  ली  जाएंगी  और  दोनों  भाषाओं  में

 पुस्तकें  था  प्रश्न-पत्न  उपलब्ध  करवाए  जाएंगे  ।  खेद  का  विषय  है  कि  इस  तरह  की  पस्तकें  अभी  तक
 संस्थान  उपलब्ध  नहीं  करा  पाया  आज  सैकड़ों  विद्यारथियों  क ेसामने  यह  कठिनाई  है

 कि  वे  किस
 आधार  पर  तैयारी  करें  ।  इसलिए  में  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित
 करना  चाहूंगा  कि  वे  इस  बारे  में  यथोचित  निर्देश  ताकि  परीक्षार्थियों  को  उपयुक्त  पाठ्य-पुस्तकें
 उपलब्ध  हो  सकें  .।

 श्री  पीटर  मरबनिआंग  अध्यक्ष  मैं  लोक  महत्व  का  एक  गंभीर

 प्रश्न  उठाना  चाहता  हं  ।  मेघालय  के  सांवैधानिक  अध्यक्ष  यानि  राज्यपाल  ने  विधान  सभा  के  अध्यक्ष

 को  यह  मार्गनिर्देश  दिया  था  कि  वह  इस  महीने  की  7  तारीख  को  शक्ति  परीक्षण  की  व्यवस्था  करें  ।

 इस  महीने की  3  तारीख  कांग्रेस  के  लोगों
 न ेराज्यपाल  से  यह  अनुरोध  चूंकि  7  तारीख

 को  शक्ति  परीक्षण  है  अतः  किसी  भी  नये  मंत्री  को शपथग्रहण  न  करवाई  जाये  ।  फिर  3  तारीख

 की  9.  30  म०  प०  को  राज्यपाल  ने  दो  विधायकों  को  मंत्री  के  रूप  में  शघथ  दिलवाई  ।  यह  संविधान
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 की  लोकतान्त्रिक  सिद्धान्तों  के  खिलाफ  है  तथा  वह  भी  राज्य  के  अध्यक्ष  द्वारा  किया  गया  है  जिसे  कि
 संविधान  का  संरक्षक  समझा  जाता  है  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  यहां  सत्तारूढ़  कांग्रेस  पार्टी  की  सरकार  ऐसे
 लोगों  के  खिलाफ  कारंवाई  करने  में  नहीं  हिचकेगी  ।  पिछली  बार  भी  इसी  व्यक्ति  जिसे  जनता  दल

 क्री  सरकार  द्वारा  श्री  आर०  आर०  रहीम  को  हटाने  के  लिये  राज्यपाल  के  रूप  में  शिलांग  भेजा  गया
 था  तथा  जिसने  ईद  त्यौहार  के  दो  दिन  पहले  श्री  आर०  आर०  रहीम  को  बर्खास्त  किया  था  ।  उन्होंने

 कांग्रेस  के  बीस  विधायकों  में  स ेकेवल  एक  को  शपथ  दिलायी  थी  जो  मुख्य  मंत्री  श्री  बी०  बी०  लिंगद्रोह
 गुट  में  स्लम्मिलित  हो  गये  थे  ।  इस  विधायक  का  नाम  श्री  एच०  बी०  डान  है  ।  दुर्भाग्यवश  शुक्रवार  को
 इस  सदन  में  एक  गलत  सूचना  दी  गयी  थो  जिसके  अनुसार  श्री  प्रीग्रेन  डी  उपाध्यक्ष  जो  हर
 समय  मुख्य  मंत्री  के  साथ  रहते  कांग्रेस  द्वारा  अपह्ृतकर  लिया  गया  है  ।  में  चाहता  हूं  कि सरकार
 इस  मामले  में  तुरंत  कार्रवाई  करे  ।

 ँ

 डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  में  आपके  माध्यम  से  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  के  बालासौर  जिले  में  22  जुलाई  की  भारी  वर्षा  होने  के कारण  कंसबंसा  नदी

 में  बाढ़  आ  गयी  थी  जिससे  उसके  दोनों  किनारों  के  धान  के  खेत  डूब  गये  ।  भद्रक  नगरपालिका  और
 बोंथ  प्रखंड  के  निचले  क्षेत्रों  मे ंसलान्दी  नदी  का  पानी  घस  गया  था  |  इसके  अलावा  23  और  24
 जलाई  को  भारी  वर्षा  होने  के  कारण  कोचिला  और  गेगती  में  बाढ़  आ  गई  थी  ।  इससे  भद्गक

 उप-प्रखंड  के  299  गांव  प्रभावित  हुए  जिले  में  लाख  50  हजार  लोग  बाढ़  से  प्रभावित

 हुए  हैं  तथा  18.  6  हजार  हेक्टेयर  कृषि  भूमि  पर  बाढ़  का  प्रभाव  पड़ा  है  ।  एक  व्यक्ति  की  बाढ़  में

 डूब  कर  मरने  की  खबर  प्राप्त  हुई  है  ।

 बांधो  में  दरारें  पड़ने  तथा  एक  लघु  सिंचाई  परियोजना  में  दरारें  आने  और  लकड़ी  के  पलों  के
 नष्ट  हो  जाने  के  बारे  में  पता  चला  है  ।  भद्रक  उप-खण्ड  में  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  उपयक्त
 कालीन  सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई

 मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सभा  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को

 इस  संबंध  में  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  ।  हे

 क्यो  पो०  सो०  भामस  :  आज  समाचार  पत्र  में  यह
 खबर  छपी  है  कि  अनेक  कम्पनियों  द्वारा  उर्वरकों  क ेलिए  आर्थिक-सहायता  के  बहाने  कंरोड़ों  रुपए
 ऐँंठ  लिए  गए  वास्तव  यह  कम्पनियां  ऐसी  आर्थिक  सहायता  के  लिए  हकदार  नहीं  थीं  और

 उन्हें  यह  सहायता  प्रदान  भी  नहीं  की  गई  थी  ।  परन्तु  उन्होंने  ऐसे  समय  में  आर्थिक  सहायता  के

 रूप  में  अत्यधिक  धनराशि  प्राप्त  कर  ली  जब  कि  सरकार  के  लिए  किसानों  को  दी  जाने  वाली  सहायता
 देना  भी  कठिन  था  ।  यह  बहुत  शर्मनाक  बात  है  कि  इस  देश  में  इस  प्रकार  धनराशि  एंठी  जाती  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करे  और  इस  संबंध  में  अत्यन्त  कठोर

 कार्यवाही

 झओ  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  अध्यक्ष  राष्ट्रीयकरण  के  बाद
 बाग  जिले  में  दर्जनों  कोयला  खदानें  बंद  पड़ी  हुई  हैं  । इन  कोयला  खदानों  से  तस्कर  और  माफिया
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 लोग  डेढ़  लाख  टन  कोयला  रोज  निकाल  रहे  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  को  करोड़ों  रुपये  का  घाटा  हो
 रहा  है  ।  हम  सरकार  से  कहना  चाहते  हैं  कि  जो  कोयला  खदानें  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बन्द  पड़ी

 उन  कोयला  खदानों  को  सरकार  चालू  करे  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  मुनाफा  हो  और  हजारी  बाग
 के  रहने  वाले  हरिजन  और  गरीब  लोग  उनको  भी  रोज़गार  मिल  सके  ।

 श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम
 से  सरकार  का  ध्यान  चावल  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  उड़ीसा  की  संकटपूर्ण  स्थिति  की ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चावल  की  सप्लाई  कम  करने  के  कारण  उड़ीसा  राज्य  में  इस
 समय  चावल  की  अत्यन्त  कमी  है  ।  खुले  बाजार  में  चावल  के  मूल्य  बहुत  अधिक  बढ़  गए  हैं  ।  पिछले
 तीन  महीनों  उड़ीसा  राज्य  को  चावल  की  बिल्कूल  भी  सप्लाई  नहीं  की  गई  है  ।  यद्यपि  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  और  अधिक  मात्रा  में  चावल  की  सप्लाई  के  लिए  अनुरोध  किया  जा  रहा  फिर  भी
 उनके  अनुरोध  पर  अभी  तक  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  की  चावल  की  न्यूनतम  आवश्यकता  45  हजार  मीट्रिक  टन  प्रति  माह  है  परन्तु
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इतनी  मात्रा  में  चावल  की  सप्लाई  नहीं  की  जा  रही  है  ।  में  अनुरोध
 फरता  हूं  राज्य  की  आवश्यकता  के  अनुरूप  और  अधिक  चावल  की  सप्लाई  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को

 तत्काल  कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 श्री  सत्यपाल  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  पिछले  10

 सालों  से  अग्नेशस्त्र  के  लाइसेंस  केन्द्रीय  सरकार  ने  बन्द  कर  रखे  हैं  । जिसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  नाजायज  असलों  की  काफी  बढ़ौतरी  हो  रही  ह ैऔर  हर  व्यक्ति  का  जीवन  असुरक्षित
 हो  रहा  10  साल  चाहे  राजनीतिक  व्यक्ति  समाज-सेवी  उनको  भी  लाइसेंस

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  जिसका  अंजाम  यह  हो  रहा  है  कि  वहां  पर  डकैती  और  आतंकवाद

 निरन्तर  बढ़ता  जा  रहा  इसके  तहत्‌  वहां  का  हर  व्यक्ति  अपने  को  असुरक्षित  महसूस  कर  रहा
 उत्तर  प्रदेश  के  चारों  तरफ  जितने  भी  स्टेट्स  बिहार  पंजाब  हरियाणा  इन  सब  स्टेट्स
 में  लाइसेंस  मिल  रहे  लेकिन  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  लाइसेंस  बन्द  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हम
 लोगों  के  साथ  जो  अंगरक्षक  वे  भी  वापिस  ले  लिए  हैं  ।  राजनीतिक  व्यक्तियों  के  पास  अंगरक्षक

 वे  भी  वापस  ले  लिए  हम  लोग  असुरक्षित  महसूस  कर  रहे  हैं  ।

 इसलिए  आपके  माध्यम  से  अध्यक्ष  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  पहले  भी  प्रदेश

 सरकार  ने  लिखा  उत्तर  प्रदेश  की  पिछली  सरकार  ने  लिखा  है  कि  इस  राजाज्ञा  को  वापस  लिया

 जाए  और  वह  नोटीफिकेशन  समाप्त  किया  जाए  जिसके  तहत्‌  अग्नेशस्त्रों  के  लाइसेंस  बन्द  कर  दिए

 गए  सरकार  से  मेरा  कहना  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कई  सालों  से  बन्द  लाइसेंसों  को  पुनः  चालू
 किया  जाए  ।
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 ज्मर शक्यतिक  नेताओं  फे  उ>चोफोन  यो  किए  जाने  के  बारे  5  1991

 श्रीमतो  मालिनों  भटटाचार्य  :  हम  त्रिपुरा  में  महिलाओं  पर  किये  गये

 ध्यापक  आक्रमणों  के  मामले  को  संसद  में  तथा  संसद  के  बाहर  काफी  लम्बे  समय  से  उठा  रहे

 द्वाप्तीय  अनुसूचित  जातियों  की  महिलाओं  तथा  गरीब  किसान  महिलाओं  प्रतिदिन

 क्कुछ्त ठबा
 बलात्कार  किए  जा  रहें  हैं  तथा  उन्हें  उनकी  जीविका  के  साधनों  से  वंचित  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  प़िपुरा  में  उन्हें  उनके  गांवों  को  छोड़ने  के लिए  मजबूर  किया  जा  रहा  अब  हम

 बार-बार  इस  मामले  को  उठा  रहें  हैं  और  हमें  यह्‌  विश्वास  है  कि  इस  संबंध  में  पुलिस  की  निष्कियता

 ज़िपुरा  में  शासक  दल  की  सांठ-गांठ  के  फलस्वरूप  है  ।  शासक  दल  महिलाओं  पर  होने  वाले  आक्रमणों

 को  राजनैतिक  आतंक  के  हथियार  के  रूप  में  प्रयोग  कर  रहा  इसी  वहां  की  पुलिस
 निष्क्रिय  बनी  हुई  और  आज  महिलाओं  का  एक  शिष्ट  मंडल  त्रिपुरा  के  संसद  माननीय

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  के  कार्यालय  में  त्रिपुरा  की  महिलाओं  के  लिए  न्याय  की  मांग  करने  के  लिए

 गया  ।  इस  संबंध  मैं  यह  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  कि  आज  मेरे  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में

 कि  क्‍या  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  को  कार्यान्वित  जा  रहा  है  अथवा  मंत्री  महोदय  ने  कहा
 »  कि  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  अब  यदि  राष्ट्रीय  महिला  आयोग

 -  1996  जिसे  दोतों  सदनों  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  का  शीघ्र  कार्यान्वयन  किया  गया  होता  तो

 हमें  श्री  सन्‍तोष  मोहन  देव  के  पास  न  जाना  पड़ता  त्रिपुरा  में  महिलाओं  पर  होने  बाले  आक्रमणों

 छे  संबंध  में  न्‍्याय  की  मांग  करने  के  लिए  हम  निश्चय  ही  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  के  पास  जाते  ।

 श्रीमत्ती  गीता  मुखर्जी  :  चूंकि  सभा  के  नेता  यहां  उपस्थित  इसलिए

 इत  दोनों  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करती  हूं  कि  कृपया  उन्हें

 इन  दोनों  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिए  निदेश  दें  ।

 सुशीला  गोपालन  :  हमने  नियम  193  के  अधीन

 छुस  छिथय पर  चर्चा  के  लिए  सूचना  दी  थ्री  परन्तु  इस  विषय  को  बिल्कूल  भी  समय  नहीं  दिया  गया  ।

 श्री  स्मेश  यह  घटनाएं  पश्चिम  बंगाल  में  भी  हो  रही  आप  तब

 पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  चर्चा  क्यों  नहीं  करते  ?  .
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 !  ६4  1913  राजनीतिक  नेताओं  के  टेलीफोन  टेप  किए  जाने  के  बारे  में

 प्रो०  सावित्री  लक्ष्मणन  :  सम्पूर्ण  देश में  डाक  विभाग  से  संबंधित

 विभागेतर  कमंचारियों  केशबारे-में  महत्वपर्ण  मामले  को  उठाने  के  पने  जो  मुझे  अनुमति  प्रदान

 की  है  उसके  लिए  मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  देती  हूं  ।  विभागेतर  कर्मचारी  20  साल  अथवा  इससे

 अधिक  की  सराहनीय  सेवा  अवधि  पूरा  करने  के  बाद  भी  रोजगार  की  सुरक्षा  और  अन्य  सुविधाएं
 »  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  ।  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगी  कि  इनकी  सेवाओं  को  स्थायी

 किया  जाए  ।

 -  इसी  डाक-तार  विभाग  के  इंजीनियरिंग  प्रभाग  को  छोड़कर  अन्य  प्रभागों  में  26

 साल  की  सेवा  प्रा  करने  के  बाद  भी  दूसरी  पदोन्नति  देने  के  आश्वासन  को  कार्यान्वित  नहीं  किया

 ज़ाता  है  ।  इस  मामले  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाए  ।  यदि  मंहगाई  भत्ता  मूल  बेतन  का  50  प्रतिशत

 -  बढ़.जाता.-है  तो  उस-अतिरिक्‍्त  भत्ते  को  उस  कर्मचारी  के  मूल  बेतन  में  जोड़  दिया  जाए  ताकि  उसे

 सेवानिवृति  के  बाद  पेंशन  में  कुछ  वृद्धि  होने  का सुअवसर  प्राप्त  हो  सके  ।

 भरी  शोभनाव्रोश्वर  राघ  बाडडे  )  :  मैं  आपका  ध्यान  एक  अत्यन्त

 दुःखद  घटना  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  गुंदुर  जिले  में  चिलानेलुर  पेट्टा  नामक

 स्थान  पर  घटित  हुई  है  ।  दो  किसानों  की  उस  समय  हत्या  कर  दी  गई  जब  वे  उर्वरक  लेने  के  लिए

 लाइन  में  लगे  हुए  वास्तव  उन  मारे  गए  व्यक्तियों  में  स ेएक  ध्यक्ति  के  घर  में  गया  गुंटुर

 जिले  में  कावुरू-गांव  में  एक  छोटा  किसान  श्री  अन्कम्मा  जिसकी  छोटी  सी  झौंपड़ी  मारा

 गया  था  ।  अनेक  किसान  अस्पताल  में  गम्भीर  रूप  से  बीमार  पड़े  हैं  तथा  अनेक  अन्य  ब्यक्ति  गोलियों

 से  घायल  हो  गए  पुलिस  किसानों  पर  पक्षियों  की  तरह  गोलियां  चला  रही  माननीय  वित्तमंत्री

 जी  को  बजट  चर्चा  पर  उत्तर  देते  समय  स्पष्ट  रूप  से  यह  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  सरकार  उवंरकों

 पर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  जारी  रखेगी  ।  यह  एक  ऐसा  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  समय  होता  है

 जब  किसानों  को  उ्वेरकों  की  आवश्यकता  होती  है  ।  अन्यथा  इससे  सम्पूर्ण  देश  में  बहुत  अधिक  विक्षोभ

 -  फैल  तथा  और  अनेक  किसानों  को  अपनी  जानें  देनी  पड़ेगी  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता

 इस  बात का  ठोस  और  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  जाये  कि  राज  सहायता  जारी  रहेगी  तथा  किसानों

 को  रक्षा  की  जायेगी



 बरखास्त  रेल  कर्मचारियों  की  बहाली  के  वारे  में
 '
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 बरखास्त  रेल  कर्मचारियों  की  बहाली  के  बारे  में

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  श्री  राव  को  समर्थन  देने  के  मैं  रेल  मन्त्री
 द्वारा  दिए  गए  इस  आश्वासन के  संबंध  में  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन  बरखास्त  किए  गए  रेल
 सारियों  के  मामले  में  सहानुभूतिपूवंक  विचार  किया  जिनकी  पुनः  नियुक्ति  के  बारे  में  पिछली
 सरकार  द्वारा  धोषणा  की  गई  थी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  रेल  मन्त्री  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करे  |

 रेल  बजट  पर  उत्तर  देते  समय  उन्होंने  बताया  कि  वह  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  ।

 हम  उसी  समय  उत्तर  प्राप्त  करना  चाहते  थे  ।  परन्तु  उन्होंने  कहा  था  कि  पहले  उन्हें  मंत्रिमण्डल  के
 साथ  विचार-विमर्श  करना  होगा  तथा  सभी  औपचारिकताओं  को  पूरा  करना  होगा  ।  जहां  तक
 इस  सरकार  का  संबंध  मुझे  आशा  है  कि  यह  एक  क्रियाशील  मंत्रीमंडल  है  ।  फिर  हमनें  कहा
 कि  हम  एक  अगस्त  तक  प्रतीक्षा  करेंगे  आज  5  अगस्त  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  माननीय
 मंत्री  जी  को  इस  बारे  में  क्या  कहना  क्‍या  उस  निर्णय  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?  उसे
 कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?  आज  हम  सुस्पष्ट  उत्तर  चाहते  हैं  और  उन्हें  इसकी  घोषणा
 करनी  होगी  ।  उस  दिन  आपके  द्वारा  हस्तक्षेप  किये  जाने  क ेकारण  हम  प्रतीक्षा  करने  क ेलिए  सहमत
 हो  गए  जब  आपने  कहा  था  कि  इन  रूपात्मकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उन्हें  कुछ  समय  दिया
 अब  10-12  दिन  बीत  गए  हैं  और  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इसकी  धोषणा  आज

 ही  की  जाये  ।  वह  हमें  वह  तिथि  अवश्य  बताएं  जब  उन्हें  पुनः  नियुक्त  किया  जाएगा  ।

 श्री  निर्मेल  कान्ति  खटर्जों  :  उस  दिन  हमने  आपसे  अध्यक्ष  पीठ  के  सामने  फर्श  पर  बैठने
 की  अनुमति  मांगी  थी  ।  आपने  कहा  था  कि  वह  जवाब  देंगे  ।  उनके  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  को  श्री
 सोमनाथ  चटर्जी  ने  बताया  है  ।  यदि  वह  उत्तर  नहीं  देते  तो  हमें  अध्यक्ष  पीठ  के  सामने  फर्श  पर  बैठना
 पड़ेगा  ।  )  नि

 भरी  राम  विलास  पासवान  :  इतने  दिनों  आप  क्या  करते  रहे  ?  व्यकप्रात

 भी  सोमनाथ  चढर्जी  :  हमें  अवश्य  ही  सभा  में  उत्तर  मिलना

 रेल  मंत्री  सी०  के०  जाफर  अध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  आप
 इस  सभा  में  उपस्थित  हैं  ।  उस  दिन  आपने  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  था  ।  यह  सही  है  कि  मैंने  यह
 कहा  था  कि  में  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करूंगा  ।  मैं  आपको  एक  बात  बता  दूं  ।  यह देखिये
 कि  ये  लोग  मेरे  ऊपर  कितना  दबाव  डाल  रहे  जब  मेने  आपके  भाषण  को  घैये  के
 साथ  सुना  है  तो  आप  भी  मेरा  भाषण  सुनें  ।

 पिछली  सरकार  ने  निर्णय  लिया  था  ।  मेरे  माननीय  मित्र  तथा  पर्व॑वर्ती  मंत्री  श्री
 जा  फर्नान्‍डीज़  यहां  पर  उपस्थित  हैं  ।  मैने  रिकार्ड  देखे  हैं  ।  उन्होंने  क्या  किया  है  ?

 मैनें  उस  समय  उन  पर  आप  लोगों  की  ओर  से  कोई  दबाव  डालते  हुए  नहीं  पाया  है  ।  उन्होंने
 स्पष्ट  कहा  था  कि  वे  उन  लोगों  को  नहीं  लेंगे  जिन्होंने  आपराधिक  गतिविधियों  में  भाग
 अन्य  कर्मचारियों  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  उनका  ध्यान  यह्‌  उनका  आश्वासन  था  ।
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 श्री  जाजं  जहां  तक  उनके  उत्तर  का  संबंध  शब्द  का

 इस्तेमाल  करने  का  अर्थ  है  कि  उन्होंने  व[त  को  समझा  नहीं  गुमराह  कहना  भ्रामक  वास्तव  में
 मंत्री  महोदय  को  यह  पता  नहीं  है  कि  सभा  में  क्या  चर्चा  हो  रही  8  1990  को  मेरे
 द्वारा  एक  आदेश  पारित  किया  गया  था  ।  यह  मेरे  द्वारा  लिखा  गया  था  तथा  यह  आदेश  दिया  गया  था
 कि  उन  सभी  कर्मचारियों  को  बहाल  किया  जाये  जिन्हें  धारा  14(2)  के  अन्तर्गत  हटा  दिया
 या  ।  उन  लोगों  को  केवल  बहाल  करने  का  सवाल  नहीं  है  ।  इस  बीच  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारी प्रै

 अनेक  कर्मचारी  अवकाश  प्राप्त  कर  चुके  तथा  अनेक  एक  या  दो  साल  में  अवकाश
 प्राप्त  करने  वाले  थे  ।  उस  आदेश  मे  मेने  कहा  था  कि  उन  सभी  व्यक्तियों  के  संबंध  जो  मर
 गये  जो  अवकाश  प्राप्त  कर  चुके  तथा  जो  अवकाश  प्राप्त  करने  वाले  थे  उनको  कुछ  विकल्प
 देया  जाना  चाहिये  ।  जो  अवकाश  प्राप्त  करने  वाले  उनको  यह  विकल्प  दिया  गया  था  कि  वे  या

 तो  पनः  पदभार  ग्रहण  कर  लें  या  अपने  किसी  बच्चे  को  रोज़गार  दिलवा  दें  ।  उन  लोगों  के  मामले  में
 मर  गये  हैं  या  जिन्होंने  अवकाश  ग्रहण  कर  लिया  हमें  उनके  कम  से  कम  एक  बच्चे  को  रोज़गार

 ना  चाहिए  ।  शेष  कमंचारियों  के  संबंध  में  उनको  यह  विकल्प  दिया  जाना  चाहिये  कि  वे  या  तो अवकाश
 ग्रहण  कर  लें  या  अपने  किसी  एक  बच्चे  को  रोज़गार  दिलवा  दें  ।  यह  एक  बात  है  ।

 मैने  यह  भी  आदेश  दिया  था  कि  सभी  कर्मचारियों  को  पिछली  तारीख  जबसे  उन्हें
 हटाया  गया  बहाल  किया  जाये  ।  उनकी  संबायें  समाप्त  न  किये  जाने  की  स्थिति  में  उन्हें  जो  भी
 पदोन्नति  मिलनी  वह  पदोन्नति  उन्हें  दी जानी  चाहिये  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  मंत्री

 दय  सभा  में  इस  तरह  का  वक्तव्य  कंसे  देंगे  जोकि  पूरी  तरह  तथ्यों  से  संबंधित  नहीं  वास्तव  में
 रेलबे  की  जोकि  बिल्कुल  स्पष्ट  है  मंत्रियों  तथा  अन्य  लोगों  जो  यहां  पर  उत्तर  देते  हैं
 ने  गमराह  किया  है  मेँ  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  नौकरशाही  से  संपर्क  करें  ।  तथा  उस
 भ्रादेश  का  पता  लगायें  जो  मेरे  हाथों  से  लिखा  गया  है  तथा  उसके  बाद  वाले  आदेश  का  भी  जिसमें  सारी
 बातें  विस्तार  से  दी  गयी  क्योंकि  रेलवे  नोक  रशाही  ने  मेरे  द्वारा  पारित  आदेश  को  :

 तागू  नहीं
 किया  था  तथा  उसके  बाद  सभा  में  वक्तव्य  देने  आये  ।

 ओर  निर्मल  कान्ति  चट्जों  :  अथवा  वह  अथवा  वक्तव्य  यहीं  बदल  सकते  हैं  ।

 श्रो  जार  फर्नानडीज्ष  :  उन्हें  जो  करना  है  वह  यह  है  कि  उसी  जगह  हस्ताक्षर  करने  हैं  उन्हें
 ठीक  जहां  पर  मैने  हस्ताक्षर  किये  मेरे  हस्ताक्षर  के  साथ  ही  ।

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरोफ  :  दुर्भाग्यवश  उन्होंने  मुझे  अन्य  तकनीक  नहीं  सिखायी
 थी  ।  वह  सही  रास्ते  से

 भटका  सकते  हैं  और  फिर  सही  रास्ते  पर  ला  सकते  हैं  पर  में  यह  नहीं  कर
 सकता  ।  मैं  यह  करने  में  असमर्थ  हूं  ।  उन्होंने  बीच  में  हस्तक्षेप

 किया  परन्तु  में  सभा  को  केवल  यह  बता  रहा  कि  मुझे  रिकार्ड  से  क्या  पता  चला  है  ।  जहां तक  उनके

 आदेश  का  संबंध  है  जो  उन्होंने  अपने  हाथ  से  लिखा  था  मैं  उन्हें  तथा  सभा  के  अन्य  सदस्यों  को

 आशएवासन  देता  हूं  कि  मैं  उसे  निश्चित  रूप  से  देखूंगा  ।
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 श्री  जाजं  फर्नान्‍न्डीश  :  यदि  मैं  इस  सभा  में  उपस्थित  नहीं होता  त्तो  मंत्री  महोदय
 तथ्यों  को  तोड़-मरोड़  कर  पेश  करते  रहते  ।  ह॒  हंसने  की  बात  नहीं  है  +

 एक  सदस्य  सभा  से  अनुपस्थित  हो  सकता  है  ।  मंत्री  महोदय  ऐसा  वक्तव्य  कैसे  दे  सकते  हैं  +

 भरी  सो०  के०  जाफर  यह  जानते  हुए  कि  आप  सभा  में  उपस्थित  हैं  मेने  यह
 वक्तव्य  दिया  है  ।

 थ्री  जाजं  फर्नान्डोज्  :  आपको  मेरे  अधिकारों  की  रक्षा  करनी  होगी  ।  यदि  मैं
 इस  समय  अनपस्थित  होता  तो  यह  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  गया  होता  क्‍या
 मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  अनुमति  है  कि  वह  बिना  तथ्यों  को  जाने  वक्तव्य  दे  दें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  पता  कि  फाइल  में  क्या  लिखा  है  तथा  क्‍या  नहीं  लिखा  है  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  शायद  मंत्री  महोदय  अपना  लिखा  हुआ  नहीं  पढ़  सके  ।

 श्रो  सो०  के०  आफर  शरीफ  :  मेरे  मित्र  श्री  जा  फर्नान्‍डीज़  बहुत  कुछ  जानते हैं  ।

 वह  इतना  बोलते  कि  दूसरा  व्यक्ति  डर  जाता  है  ।  आखिरकार  हम  सब  एक ही  श्रेणी  के  हैं  ।  कृपया
 कम  से  कम  मेरे  साथ  ऐसा  करने  की  कोशिश  न  करें  ।

 है

 विषय  पर  आते  हुए  जैसा  मैंने  आश्वासन  दिया  था  मैंने  मंत्रालय  को  निदेश  दिया  है  कि  ज्ञापन
 तैयार  करें  तथा  मंत्रिमण्डल  में  ले  जायें  ।  यह  प्रक्रिया  में  तथा  यह  मंत्रिमण्डल  में

 )
 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  कृपया  याद  उस  दिन  आपके  हस्तक्षेप  के  कारण

 हमने  उस  मामले  को  दोबारा  नहीं  उठाया  था  ।  मेने  कहा  था  कि  मंत्री  महोदय  कम  से  कम  यहां  यह
 आश्वासन  कि  वह  अनुकूल  सिफारिश  लेकर  मंत्रिमण्डल  में  जायेंगे  और  महोदय  आपने  कहा  था
 जब  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  वह  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  तो  मैं  इसे  ऐसा
 ही  मानता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैने  कहा  था  कि  कानूनी  तौर  पर  यह  आश्वासन  है  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  हमारे  लिये  अब  भी  अच्छा  है  |  तब  मैं  यह  जानना  चाहंगा  कि  इस
 आश्वासन  का  क्‍या  मतलब  यह  कहना  बहुत  आसान  है  कि  हम  दस्तावेज  तैयार  कर  रहे  हैं  ।  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  कौन  से  दस्तावेज़  तैयार  करने  तथा  उन्हें  तैयार  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ।
 ताकि  हम  उनके  द्वारा  निश्चित  की  गई  तारीख  पर  जोर  डाल  सभा  को
 ओर  हमको  इस  तरह  से  धोखा  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  हमने  सोचा  था  कि  यह
 मंत्रिमण्डल  में  जाने  के  लिये  बहुत  कम  समय  की  बात  होगी  ।  उन्हें  स्पष्ट
 करना  चाहिये  अन्यथा  मैं  यह  आरोप  लगाऊंगा  कि  हमें  गमराह  किया  गया  है  तथा  आपको
 भी  गुमराह  किया  गया  आप  हमें  बचायें

 तथा सभा की गरिमा को बचायें । यह मजाक को बात नहीं वह इस तरह इसकी मजाक बनाकर नहीं छोड़ सकते । यह ऐसा मामला नहीं है कि इसे गंभीरता से न लिया जाये । इसमें सैकड़ों लोग हैं तथा उनका भाग्य भी इसमें शामिल ह्‌ँ तथा इनके परिवार भूखे मर रहे हैं । उन्हें बिना किसी जांच के बर्खास्त कर दिया गया कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया । कछ नह 226
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 कठोर  कानूनों  को  लागू  किया  गया  वह  उत्तर

 झो  मदन  लाल  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आप  रेलवे  मिनिस्ट*रे
 को  कहिए  कि  वह  एक  आश्वासन  यहां  लेकर  आएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  आप  क्‍या  कह  रहे  थे  ?

 शी  मदन  लास  अध्यक्ष  जी  मेरा  यह  कहना  है  कि  बार-बार  इस  भामले  को  यहाँ
 लाया  जाता  पिछली  लोक  सभा  के  अंदर  भी  इस  को  उठाया  गया  था  जब  रेलवे  मिनिस्टर
 साहब  थे  श्राप  इन  को  कोई  डायरेक्शन  ..  .  .  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  बार  मेँ  यहां  से  डायरेक्शन  दे  दूं  तो  मैं  हो  गवरनमेंट  चलाने  लग
 जाउंगा  ।  )

 ओर  सदन  साल  क्‍योंकि  उस  दिन  हाउस  के  अन्दर  यह  कहा  इस  लिये  हथ
 प्रापका  प्रोटेक्शन  चाहते

 जिनुधाद ]

 क्री  शोसनाव्रोश्वर  राव  बाडू्ड़े  :  हम  उनसे  आश्वासन  चाहते  )

 भ्रो  सेफुद्ीन  चोघरी  :  हम  इस  सभा  में  झभी  स्पष्ट  आश्वासन  चाहते  हैं  ।
 प्रतीत  में  अनेक  बार  हमने  इस  मामले  को  उठाया  है  भ्रौर  क्या  हम  उन  लोगों  के  बारे  में  नहीं  शोचते
 जिन्हें  नौकरी  से  हटाया  गया  है  ।  उनके  परिवार  तथा  उनके  बच्चों  का  क्या हो  रहा  है  ?  क्या  आपको
 उन  लोगों  के  प्रति  कोई  मानवीय  चिन्ता  नहीं  है

 ?  इतना  अधिक  समय  क्‍यों  लिया  जा  रही  है  ?
 बिना  किसी  जांच  के  उन्हें  हटा  दिया  गया  था  ।  क्‍या  हम  सभ्य  देश  में  रह  रहे  हैं  या नहीं  ?  यह
 क्‍या  है  ?  वे  बहुत  अधिक  संख्या  में  नहीं  हैं  ।  हो  सकता  है  400  के  करीब  हों  ।  सभा  के  रूप  में  हम
 सरकार  को  निर्देश  दे  सकतें

 री  हरि  केजल  प्रसाद  :  ग्रध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  का  कहना  सक्तफ

 नही ंहै  ।  जा  साहब  को  आपने  गलत  ग्ाप  ने  गुमराह  किया  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं
 कि  आपने  स्वयं  कहा  था  भौर  भ्रब  इस  सदन  को  गुमराह  मत  साफ-साफ  कहिये  कि  जौ

 आदेश  है  उस  झ्रादेश  को  पिछली  सरकार  ने  दिया  उस  फाइल  को  देखिए  !  इस  सदसभ  में  साफ
 कह्ठिए  कि  जो  निकाले  गए  लोग  हैं  उनको  बहाल  किया  जाएगा  मानवता  की  दृष्टि  निधन  की

 श्र्श



 a
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 कि  _-+-++++

 दह्ट  जो  मर  गए  काम  उनके  लिये  सरकार  ने  वादा  कर  सदन  में  बादा
 दिया  ।  सारे  सदन  को  आप  फिर  गमराह  करने  की  बात  मत  करिए  ।  साफ  कहिए  ।  )

 भरी  लोकनाथ  चौधरी  :  में  औचित्य  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  एक
 मंत्री  का  यह  कहना  है  कि  पिछले  मंत्री  पर  उन्होंने  दबाव  नहीं  डाला  था  और  विगत  मंत्री  ने  स्पष्ट
 वक्तव्य  दिया  है  कि  उन्होंने  क्या  लिखा  है  इस  सभा  की  भी  कोई  मर्यादा  होनी  चाहिये  ।  ग्रतः
 मुझे  तो  यह  महसूस  हो  रहा  है  कि  कामगारों  के  साथ  अन्याय  करने  के  साथ-साथ  माननीय  रेल  मंत्री

 सदन  की  मर्यादा  भी  कम  की  है  ।  इस  मामले  में  में  भ्रापकी  व्यवस्था  चाहता  हंं  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  ऐसा  कहकर  क्या  उन्होंने  सदन  की  मर्यादा  कम  की  है  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  के  बारे  में  न  कहें  ।

 )

 श्री  सो०  के०  जाफर  शरीफ  :  मुझे  तो  ऐसा  लग  रहा  है  कि  मानवीय  सहानुभूति  सभा  के

 एक  विशेष  वर्ग  का  ही  विशेषाधिकार  कृपया  मेरी  बात  भी  सुनें  ॥  यदि  आप
 लोग  सिर्फ  खुद  ही  बोलते  रहेंगे  और  दूसरों  को  कुछ  कहने  की  भ्ननुमति  नहीं  देंगे  तो  यह  तो  बड़ा
 अनुचित  होगा  ।

 आओ  लोकनाथ  चोधरी  :  ओचित्य  का  प्रश्न  यह  है  कि  सभा  की  भी  कोई  मर्यादा  होनी  चाहिये  ।
 )

 थी  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  यह  सवाल  बाद-विवाद  में  मेरे  दिये  गये  उत्तर  में
 मेरे  वायदे  से  संबंधित  है  ।  यह  मंत्रिमंडल  में  जायेगा  ।  मैने  कहा  था  कि  यह  प्रक्रियाधीन  है  ।  मैंने
 इसे  मंत्रिमंडल  में  ले  जाने  के  लिये  ज्ञापन  तैयार  करने  के  लिये  य  को  निदेश  दिया  है  ।

 भरी  मदन  लाल  खुशाना  :  कब  तक  यह  काम  होगा  ?
 )

 श्री  सो०  के०  जाफर  शरीफ  :  आप  मेरी  बात  तो  सनिये  )

 यह  तो  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  )

 ओ  लोकनाथ  चोधरी  :  अध्यक्ष  मैं  इस  पर  भ्रापकी  व्यवस्था  चाहता  हूं  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  श्राप  इन्हें  श्रपनी  बात  पूरी  तो  करने  दें  ।

 भरी  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  महोदय  अरब  भ्रापकी  सुरक्षा की  जरूरत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भाषको  सुरक्षा  दे  रहा  हूं  ।  इन्हें  भ्रपनी  बात  पूरी  तो  करने  दें  ।
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 श्री  लोकनाथ  चोधरो  :  ्रापको  हमारी  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जो  कहना  चाहते  हैं  उन्हें  कहने

 श्री  सी०  क०  जाफर  शरीफ  :  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  मझसे  कहा
 1  अगस्त  को  होना  पर  में  आपको  सूचित  करना  चाहंगा  कि  श्री  वासदेव  आचार्य  लोको

 रनिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  के  साथ  2  अगस्त  को  ज्ञापन  देने  आए  थे  ।  (  व्यायधान  )

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  कसा  ज्ञापन  ?  रिकार्ड  सही  कीजिए  ।  मझे  सचित  किया  है  कि  उन्होंने
 अगले  दिन  यानि  शनिवार  को  अपना  मिलने  का  समय  निर्धारित  किया  था  |  जब  यूनियन  के  प्रतिनिधि
 बहां  गए  तो  उन्होंने  कहा  कि  मिलने  का  कोई  समथ  नहीं  दिया  गया  मंत्री  जी  वयस्त  वह  आज
 नहीं  मिल  सकते  मझे  यह  बात  आज  एसोसिएशन  के  सेक्रेटरी  ने  बतायी  आप  समय  निर्धारित
 करते  हैं  फिर  उसे  रिकार्ड  में  नहीं  करते  फिर  ग्रापका  कार्यालय  कहता  है  समय  नहीं  निर्धारित
 किया  गया  है  ।  यही  तो  आपका  तरीका  यह  ज्ञापन  आपको  स्मरण-पत्र  के  रूप  में  दिया  गया  है

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरोफ  :  में  उनसे  मिल  चुका  हूं  ।  मुझे  उनका  ज्ञापन  भी  मिल  चुका  है

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  वक्‍तव्य  की

 इस  सभा  के  लिए  कोई  प्रासंगिकता  है  ?  अध्यक्ष  के  हस्तक्षेप  का  क्या  हुआ
 ?  इसे  आकस्मिक  समझा

 जा  रहा  वह  कहते  हैं  कि  यह  मामला  मंत्री  परिषद  तक  जाएगा  ।  हम  ज्ञापन  तैयार  कर  रहे
 क्या  आप  इससे  संतुष्ट  महोदय

 ?

 भरी  सो०  के०  जाफर  शरीफ  :  क्या  वे  मुझे  भ्रादेश  देंगे  ?  सरकार  चलाने  का  यह  तरीका  नहीं
 है  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  खटर्जो  :  यदि  मंत्री  सोचते  हैं  कि  वह  संसद  से  ऊपर  तो  ऐसा  नहीं  ई

 भ्रो  अर्जुन  सिह  :  में  समझता  हुं  कि  ग्रनावश्यक॑  व्यर्थ  ही  यह  तनाव  पैदा  किया  जा  रहा  मैं
 इस  मामले  के  बारे  में  सदस्यों  की  चिता  को  समझता  हूं  क्योंकि  यह  मसला  उन  बहुत  सारे  लोगों  से
 संबंधित  है  जो  काफी  दूःखद  स्थिति  में  यह  भौर  बात  है  कि  यह  स्थिति  कंसे  उत्पन्न  हुई

 ?

 पर  तथ्य  यह  है  कि  वे  कठिनाई  में  है  ।  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  से  यही  लगता  है  ।  यहां  दिया  गया
 उनका  वक्तव्य  दूसरे  दिन  से  संबंधित  है  |  में  उस  वक्‍त  उपस्थित  नहीं  था  |  पर  उनका  मामला  ऐसा
 है  जिसे  उन्हें  मंत्रिमण्डल  में  ले  जाना  मामले  को  मंत्रिमण्डल  तक  ले  जाने  में  कुछ  समय  तो  लगेगा

 ही  ।  कोई  भी  यह  बात  निश्चित  रूप  से  नहीं  कह  सकता  है  कि  किस  दिन  मामला  मंत्रिमण्डल  के  समक्ष
 रखा  जाएगा  क्योंकि  इस  प्रक्रिया  में  कुछ  प्राथमिकताभों  का  ध्यान  रखना  पड़ता  सिर्फ  इतना  ही
 कह  सकता  हूं  कि  सभा  इस  ग्राश्वासन  के  दिए  जाने  के  बाद  हम  इस  बात  की  पूरी  कोशिश  करेंगे
 कि  यह  मामला  मंत्रिमण्डल  में  यथाशी प्र  ले जाया  जाए  श्रौर  इस  पर  कोई  फैसला  हो

 को  निर्मल  क्रान्ति  चटर्जी  :  इसमें  दस  दिन  तो  पहले  से  ही  लग  चुके  मेरा  सवाल  यह  है  कि  यह्‌
 श्राखिर  कितनी  लम्बी  है  ।

 भ्रो  अर्जुन  जल्दी  का  मतलब  जितनी  जल्दी  हो  सकती  है  ।
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 ऋण  जप"पपपखपपथपथयापा

 श्री  रथि  राय  :  भ्रध्यक्ष  मैंने  श्रापको  भ्राज  सुबह  एक  चिट्ठी  भी  लिखी  थी
 कि  सरकार  को  बी०सी  ०सी०भ्राई०  के  मामले  में  जो  कुछ  जानकारी  हो  वह  सदन  को  बताए  लेकिन

 एक  सप्ताह  बीत  चुका  सरकार  की  श्रोर  से  भ्रभी  तक  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  प्राया  ।  आज  भी

 मैं  सोच  रहा  था  कि  शायद  मनमोहन  सिंह  जी  भ्राएंगे  परन्तु  मुझे  बहुत  तकलीफ  के  साथ  कहना  पड़ता
 है  कि  ऐसे  मामले  जिसमें  हमें  शंका  है  कि  यह  बोफोर्स  काण्ड  से  भी  बढ़कर  मामला  हो  सकता  है

 मैं  झ्रापके  माध्यम  से  जातना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  क्या  यह  जानकारी  वार्शिगटन  से  मिलने  वाली
 है  या  क्‍या  बात  आज  झौर  कल  भी  सारे  हिन्दुस्तान  के  अखबारों  में  बाकायदा  आया

 बाशिगटन  की  खबर  है  कि  युनाइटिड  स्टेटस  की  सिनेट  कमेटी  में  बी०सी०सी०झ्राई०  की  बम्बई
 ब्रांच  के  बारे  में  बाकायदा  बहस  हुई  हमें  जो  जानकारी  मिल्री  सारे  सदन  के  लिए  वह
 सनसनीखेज  ऐसा  लगता  है  कि

 यह  तो  एक  अपराध  कथा  की  तरह  है  ।

 भ्रध्यक्ष  यह  सवाल  1986-87  का  भारत  सरकार  को  बाकायदा  पता  था
 गबनेमेंट  श्राफ  इण्डिया  नोज  द  एन्टायर  थिंग  इसका  मतलव  यह  था  कि  बी०सी०सी०भाई०  की
 बम्बई  शाखा  में  स्पष्ट  तौर  पर  गड़बड़ी  वहू  गड़बड़ी  इस  तरह  की  थी  कि  भूरे  लाल  जो  भारत
 सरकार  का  एक  झ्राफिसर  27  साल  में  उस  बैंक  को  बन्द  कर  दिया  था  ।

 ]
 लेकिन  इस  बैंक  के  बारे  बन्द  करने  के  बाद  हमारे  पास  इस  बात  का  पर्याप्त

 सबूत  है  कि  बी०सी०सी०ग्राई०  के  प्रधान  श्री  झ्रागा  हसन  आबेदी  दिल्ली  प्लाकर  प्रशासन  के  कई
 उच्चतम  स्तर  के  अधिकारियों  से  मिले  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रव  झ्राप  भ्रखबार  के  उदाहरण  दे  रहे  हैं  ।
 श्रौ  रधि  “.  .  गिरफ्तार  लोगों  को  जेल  से  बाहर  करवा  लिया  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्राप  समाचार  पत्न  से  उद्धरित  कर  रहे  क्या  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ?

 ] ..._
 शौ  रघि  राय  :  यह  जानकारी  तो  हुमारे  सामने  भ्रध्यक्ष  इस  जानकारी  का  सरकार  .

 खण्डन  फरे  ।

 श्री  अर्जुन  सिह  शादरणीय  अ्रध्यक्ष  भ्ापने  उस  दिन  निर्देश  दिया  था  भौर  यह  बात
 वित्त  मंत्री  की  जानकारी  में  लाई  गई  भारत  के  वित्त  मंत्री  कल  इस  पर  झपना  बयान  सदन  में
 देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  :  कल  ।
 ह

 श्री  रवि  अध्यक्ष  वित्त  मंत्री  कल  बयान  यह  तो  ठीक  लेकिन  जो  में
 श्रापके  समक्ष  कहना  चाहता  हूं  वह

 तो  सुन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  1986  साल  में  जो
 मैं  रिजने  बैंक  पर  इल्जाम  लगाना  चाहता  हूं  कि

 भारत  सरकार  के  बैंक  के  6-7  कर्मचारियों
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 न
 को  इन्फोसंमेंट  ने

 गिरफ्तार  लेकिन  एक  मुरारी  जो  मैनेजर  वे  भ्रभी  तक  लापता  देश
 छोड़कर  भाग  गए  उनका  भारत  सरकार  को  पता  नहीं  इसका  मतलब  यह  है  कि  सरकार  द्वारा
 इस  हाउस  को  जानबूझकर  गुमराह  किया  गया  है

 ।  यह  मामला  1986  साल  का  है  और  इस  सदन
 में  बराबर  हम  6-7  दिन  से  मामला  उठा  रहे  लेकिन  कोई  बात  सरकार  की  ओर  से  नहीं  ग्राई
 इसलिए  अध्यक्ष  मैं  ग्रापके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बी  ०सी  ०  सी  ०आई ०
 के  सम्बन्ध  में  दो  मुद्दे  हैं-एक  तो  भारत  सरकार  तथ्य  दे  और  सेकि  थिंग  जो  पाकिस्तान  से
 रिस्ट्स  आ  कर  हमारे  देश  में  गड़बड़ी  करते  उनको  भी  रुपया  दिया  गया  है  और  इस  मामले  में
 पाकिस्तान  के  तत्कालीन  राष्ट्रपति  यहां  श्राए  शौर  यहां  आर  कर  इस  मामले  को  रफा  करने  में
 भी  मदद  की  है  ।  इसलिए  जो  आज  अखबारों  में  निकल  रहा  इस  पर  कल  अर्थ  मंत्री  जो  वित्त
 मंत्री  भी  हैं  यहां  आकर  सदन  के  सामने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मझे  फिर  से  रिकार्ड  का  सहारा  लेना  पड़ेगा  ।  मुझे  अपने  अधिकारियों  से
 पता  चला  था  कि  उन्हें  कुछ  वक्तव्य  प्राप्त  हुए  हैं  १२  मैंने  उन्हें  पढ़ा  और  देखा  नहीं  मैं  सिर्फ  यही
 कह  सकता  हूं  ।

 श्री  सैफुहदीन  चौधरी  :  कौन  सा  वक्तव्य  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  वक्तव्य  को  सभापटल  पर  रखना  होगा  ।

 श्री  सदन  लाल  खराना  :  अ्रध्यक्ष  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हुं  कल

 स्टेटमेंट  तो  जो  नाम  आए  हम  चाहते  हैं

 यह  भी  बताएं  |  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  वित्त  मंत्री  क्या  स्टेटमेंट  यह  तो  कल  ही  पता  चलेगा  ।

 श्री  सेफुदीन  चौधरी  :  कल  जब  वक्तव्य  दिया  जाए  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इस  पर
 चर्चा  की  अनुमति  दें  यदि  यह  बहुत  गम्भीरं  मामला  जो  एक  बड़े  अन्तर्राष्ट्रीय  घोटाले  का  रूप
 ले  रहा  है  और  मेरे  विचार  से  चर्चा  के  पश्चात्‌  इस  मामले  की  विस्तृत  जांच  के  लिए  एक  सभा  समिति
 गठित  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  ।

 हु  श्री  राम  विलास  पासवान  :  भ्रध्यक्ष  यह  मामला  बहुत  गम्भीर  है  और  राष्ट्रीय
 दृष्टिकोण  से  तो  इसका  महत्व  और  भी  ज्यादा  बढ़  जाता  है  क्‍योंकि  इस  मामले  में  एंटी  नेशनल

 एक्टिविटीज  इन्वाल्व  हैं  और  इसमें  सिर्फ  ब्योरोक्रेट्स  ही  बल्कि  पॉलिटिशियन्स  भी  इन्वाल्व

 हैं  और  इतना  ही  नहीं  डायरेक्टोरेट  भ्रॉफ  इन्फोसंमेंट  के  आदेश  का  सीधा-सीधा  उल्लंघन  हुआ  है  ।

 यह  उल्लंघन  रिजर्व  बेक  प्रॉफ  इंडिया  द्वारा  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  पासवान  इसमें  मतभेद  क्या  ग्राप  यह  कहते  हैं  कि  यहां  हैंਂ
 अथवा क्या  आप  यह  कहते  हैं  कि  बताया गया  है
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 जप  जप  -  $$

 श्री  रामबिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  रिपोर्टेड  हम  तो  रिपोर्टेड  बात  ही
 हम  सरकार  में  नहीं  इसके  बारे  में  तो सरकार  हम  लोग  जो  क॒छ  भी  कह  रहे  हैं  वह्‌
 रिपोर्ट  के  श्राघार  पर  जो  अखबारों  में  छप  रहा  है  उसके  ऊपर  कह  रहे  हैं  ।  अभी  यहां  वी०  पी०  सिंह
 जी  बंठे  वे  चले  गए  उस  समय  वी०  पी०  सिंह  जी  फायनेंस  मिनिस्टर  उस  समय  सारा
 का  सारा  कैंसिलेशन  हो  चुका  फिर  1987  में  नये  ढंग  से  सारी  चीज  की  गई  और  उस  समय

 की  सरकार  द्वारा  पॉलिटिकल  संरक्षण  दिया  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  का  जो
 स्टेटमेंट  वह  सिम्पल  स्टेटमेंट  न  बल्कि  स्पष्ट  हो  क्‍योंकि  हम  लोग  मंम्बर  ऑफ  पालियामेंट
 हैं  और  पब्लिक  लाइफ  में  हैं  श्रगर  कोई  एक  सांसद  गलती  करता  तो  सारे  के  सारे  मैम्बर  ऑफ
 पालियामेंट  बदनाम  हो  सकते  हँ  ।  इसलिये  वह  व्यक्ति  कौन  वह  राजनेता  कौन  जिसने
 इतना  बडा  घोटाला  किया  है  जिसके  साथ  मिल  कर  के  ब्यरोक्रेटस  नें  यह  सारी  की  सारी  चीज
 की  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  कल  जब  मंत्री  महोदय  बयान  दें  तो  वह  सारे

 ग्रास्पक्ट्स  पर  हो  ओर  जो  अखबारों  में  निकल  रहा  चाहे  वह  इंडियन  एक्सप्रेस  फायनेंश्यिल

 एक्सप्रेस  नवभारत  टाइम्स  जो  क्लाउडी  वंदर  जो  छाया  उस  छाया  को  आप  काटने  का  काम
 करेंगे  और  सारा  का  सारा  मामला  साफ  तरीके  से  बतलाने  का  काम  करेंगे  कि  कौन-कौन  राजनेता
 इसमें  इन्वाल्व  हें  ।  यदि  सरकार  के  पास  नाम  नहीं  तो  हम  भी  नाम  दे  सकते  हैं

 1.00  00  मं०  प०
 श्री  जाजं  फर्नानडोज्ष  :  में  सिफे  एक  वाक्य  कहना  चाहता  हूं

 कि जो  बयान  आएगा  उस  बयान
 में  जैसा  कि  रामविलास  जी  ने  कहा  कि  किन-किन  चीजों  का  खुलासा  उसमें  यह  भी  खुलासा
 हो  कि  भ्रमरीकी  सीनेट  में  जो  बहस  हुई  है  उसमें  हमारे  देश  के  उद्योगपति  और  राजनीतिक  नेताझ्रों

 के  गठबंधन  के  साथ  जड़े  हुए  लोगों  ने  किस  तरह  से  इस्तेमाल  करके  हिन्दुस्तान  का  पैसा  विदेश
 ले  जाने  का  काम  किया  उस  पर  भी  कल  मंत्री  जी  के  बयान  में  पूरी  सफाई  होनी

 हिये  ॥

 श्री  मिर्मेल  काम्ति  खटर्जो  :  हम  नामों  औौर  कार्यप्रणाली  दोनों  के  बारे  में  जानना

 चाहते

 क्रो  राम  नाईक  :  हम  यह  चाहते  हैं  कि  स्टेटरमेंट  आना  चाहिये  लेकिन  फिर
 भी  भ्राज  बिजनस  ऐडवाईज़री  कमेटी  की  मीटिंग  हम  यह  चाहेंगे  कि  इस  पर  पूरी  बहस  होनी
 चाहिये  भौर  इसके  लिये  समय  निकालना  चाहिये  ।  वह

 रिव्यू
 होती  है  तो  सारा  तथ्य  देश  के  सामने

 प्राएगा  क्योंकि  फाइनैंस  मिनिस्टर  के  पास  इसकी  जानकारी  कैसे  हमारे  पास  भी  कुछ
 जानकारी  है  वह  भी  हम  सभाग्रह  के  सामने  रख  ।  इसलिये उस  पर  पूरी  डिबेट  होनी

 ऐसी  हमारी  मांग  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रज  पत्र सभा-पटल  पर  रंखे  जायेंगे  ।
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 1.01  भ०  प०

 :  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  शिक्षुता  प्रशिक्षण
 थोर्ड  मत्रास  का  वर्ष  1989-90  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  की

 समीक्षा  आदि

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 हूँ  -

 (1)  पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखाओं  की
 एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंघालय  में  रखा  गया  ।  संर्या  एल०

 (3)  शिक्षुता  प्रशिक्षण  मद्रास  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 शिक्षुता  प्रशिक्षण  मद्रास  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०

 (5)  विश्वेश्वरैया  इंजीनियरिंग  नागपुर  के  वर्ष  1989-90  के
 ब्राषिक  लेखाश्रों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 ग्रिंधालय  सें  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  |

 (7)  भारतीय  उच्च  ग्रध्ययन  शिमला  के  वर्ष  1989-90  के  वाषिक
 प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे

 भारतीय  उच्च  प्रध्ययन  शिमला  के  वर्ष  1989-90 के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण )

 प्रिंधालय  में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०

 233



 सभा  पटल  -  पर  रखे  गए  पत्र  $  1991

 (8)  केन्द्रीय  तिब्बत  स्कूल  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  ब्राधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  तिब्बत  स्कूल  नई  दिल्ली  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 केन्द्रीय  तिब्बत  स्कूल  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (9)  उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजो  संस्करण  )  ।

 प्रिंचालय  में  रखा  गया  ।  संख्या

 वर्ष  1991-92  के  लिए  खात्च  मंत्रालय  को  अनुदानों  की  चिस्तुतत-मांगे

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  गोगोई  )  :  मैं  वर्ष  1991-92  के  लिए  खाद्य  मंत्रालय
 की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।

 प्रिंपलय  में  रखो  गई  ।

 पर्यावरण  1986  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हु  :

 (1)  पर्यावरण  1986  की  धारा  26  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित
 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  :---

 )  पर्यावरण  दूसरा  संशोधन  1991  जो  27  फरवरी
 1991  के  भारत  के  राजपत्न  में  ग्रधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 पर्यावरण  संशोधन  1991  जो  16  1991
 के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्रधिसूचना  संख्या  का०आ०  में  प्रकाशित
 हुए  थे  ।

 (2)  पर्यावरण  1986  की  धारा  23  के  अन्तगंत  जारी  की  गई
 अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  145(H),  जो  27  1991  के  भारत  के
 राजपत्  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड
 को  यह  शक्ति  प्रत्यायोजित  की  गई  है  कि  वह  उन  प्रग्नोगल्लाल्राग्रों  भोर  विश्लेषकों
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 ७  ररणाणगगणणएणणणणण  —  ट,ब अअ्््खि आ  केन्द्रीय
 को  मान्यता  दे  सकती  है  झौर  प्राइवेट  प्रयोगशालाशों  भौर  विश्लेषकों  को  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  मान्यता  मिलती  पुनर्गंठित  प्रयोगशालाओों  के
 माम  भौर  प्रत्येक  प्रयोगशाला  द्वारा  किए  गए  कार्य  केन्द्रीय  नियंत्रण  बोर्ड  के  बाषिक
 रिपोर्ट  में  शामिल  किए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  संदया  और

 राष्ट्रीय  लोक  सहकारिता  तथा  बाल  विकास  संस्थान  मई  दिल्‍ली  का  वर्ष  महिला ओर  का
 वाविक  प्रतिवेदत  तथा  संस्थाल  के  कार्यक्रण  को  समोत्ता

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  रथा  महिला  ओर  बाल
 में  राज्य  संत्रो  समता  बनर्जो  )  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखती  हूं  :

 राष्ट्रीय  लोक  सहकारिता  तथा  बाल  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  प्रंग्रेजी

 संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 के  कायंकरण  की  रारकार  द्वारा  सर्माक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  प्रंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तया  भ्रंग्रेजी  ।

 में  रक्षा  '  संख्या

 भारतोय  फार्मससी  परिषद  नई  टिल्ली  का  वर्ष  का  वाथिक  पतिवेदत  तथा  परियव्‌
 के  कार्यकरण  को  समोक्षा

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संद्रो  डो०फे०  तारादेवो  सिद्धार्थ  )  :
 '
 मै  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 भारतीय  फार्मेसी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  के  वाधिकं
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।  '

 भारतीय  फार्मेसी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  तथा HAST  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण )  ।

 (2)  उपर्पुक्त  दर्शाने  में  उल्लिख्ति  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के कारण दर्शाने वाला एक विवरण तथा पंग्रेजी । में रखा गया । संख्या ।
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 ब्  ँभढख्श्णणतर  प्र

 थोड़ी  कर्मफार  कल्याण  मिधि  1991,  आदि

 अम  संजालय में  उप  मंत्री  पैन  सिह  घाटोधर  ):  गे  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रकक्‍्ता  हुं  :

 (1)  बीडी  कमंकार  कल्याण  निधि  1976  की  धारा  12  की  उपधारा
 4)  के  भ्रन्तर्गत  बीडी  कर्मकार  कल्याण  निधि  1991

 जो  22  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०
 नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रखो  गई  ।  एल>टी०-263/91)]

 (2)  लोह  अयस्क  मेंगनीज  अयस्क  खान  और  क्रोम-अयस्क  खान  श्रम  कल्याण
 निधि  1976  की  धारा  12  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत  लोह
 अयस्क  मंगनीज  अ१रक  खान  और  क्रोम-अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 1991  जो  22  1991  के  भारत  के  राजपत्न  में
 अ्रधिसूचित  संख्या  सा०  का०  नि०  41  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  प्रंग्रेजी  ।

 (3)  लोह  भ्रयस्क  मैंगनीज  भ्रयस्क  खान  और  क्रोम-अ्रयस्क  खान  श्रम  कल्याण
 उपकर  1976  की  घारा  14  की  उपघारा  (4)  के  अन्तर्गत  लोह
 अ्रयस्क  मैँंगनीज  अयस्क  खान  झौर  क्रोम-प्रयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर

 1990  जो  29  1990  के  भारत  के  राजपत्न  में

 भ्रधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  619  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  प्रंग्रेजी  :--

 प्रिंयालय  में  रखी  गई  /  संख्या

 (4)  चना  पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1972  कीं
 घारा  16  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक
 प्रति  तथा  प्रंग्रेजी  ।

 चूना  पत्थर  भर  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि
 1990,  जो  29  1990  के  भारत  के  राजपत्न  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  ति०  618  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 चूना  पत्थर  श्रौर  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि
 1990,  जो  22  1991  के  भारत  के  राजपत्न  में  ग्रधिब

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  42  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिंधालय  में  रखो  गई  ।  ]

 (5)  से  उत्पन्न  विषक्ति  परिसंकट  से  बचाव  से  संबंधित  भन्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  भ्रभिसमय  संख्या  136  के  अनुसमर्थन  के  बारे  में  एक  विवरण
 तथा  अ्रंग्रेजी  ।

 प्रिंघालय  में  रखा  गया  ।  संख्या
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 oS  न नननननममनमन-नमनममन  पाना  निननगानाणणणीण  ) : बड़े दुःख  के साथ  मुझे  सदन
 मण्प०

 रेल  मंत्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  )  :  बड़े  दुख  के  साथ  मुझे  सदन  को  यह  सूचित  करना
 पड़  रहा  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  इकहरी  लाइन  बाले  कानपुर-लखनऊ  बड़ी  लाइन  खंड  सोनिक
 स्टेशन  पर  4-8-1991  को  लगभग  8.  00  बजे  1144  छपरा-ग्वालियर  मेल  और  एक  मिलिंटरी
 स्पेशल  गाड़ी  के  बीच  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  दुघंटना  हो  गई  ।

 कानपुर  से  आ  रही  मिलिटरी  स्पेशल  को  लगभग  07.  55  बजे  सोनिक  स्टेशन  पर  लूप  लाइन
 पर  लिया  गया  था  और  उसके  कुछ  ही  देर  बाद  1144  छपरा-ग्वालियर  मेल  विपरीत  दिशा  से  उसी
 लाइन  पर  आ  गई  और  वहां  खड़ी  मिलिटरी  स्पेशल  गाड़ी  से  उसकी  आमने-सामने  की  टक्कर  हो

 जिसके  परिणामस्वरूप  मिलिटरी  स्पेशल  गाड़ी  का  इंजन  और  इंजन  के  बाद  के  3  माल  डिब्बे
 तथा  1144  छपरा-ग्यालियर  मेल  के  पहले  दो  सवारी  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  ।  प्रथम  दष्टया  यह
 टक्‍कर  1144

 रु छपरा-ग्वालियर  मेल  के  ड्राइवर  की  गलती  के  कारण  हुई  जिसने  रिसेपशन  सिगनलों
 का  उल्लंघन  किया  था  ।  इस  दुर्घटना  के  9  व्यक्तियों  की  जानें  गई  तथा  28  व्यक्ति
 घायल

 दुर्घटना
 की

 सूचना  मिलते  मंडल  रेल  लखनऊ  अपने  साथ  एक  चिकित्सा  दल
 तथा  मंडल  अधिकारियों  को  लेकर  सड़क  मार्ग  द्वारा  दुघेटना-स्थल  के  लिए  रवाना  हो  लखनऊ
 तथा  कानपुर  के  डाक्टरों  सहित  चिकित्सा  यान  भी  तत्काल  दूर्घटना-स्थल  के  लिए  रवाना  कर  दिए
 गए  थे  ।  बचाव  तथा  राहत  कार्यों  की  देख-रेख  करने  के  उत्तर  रेलवे  भी

 के  साथ  दुर्घटना-स्थल  के  लिए  रवाना  हो  गए  थे  ।
 हु

 मेरे  श्री  रेलवे  बोर्ड  तथा  उत्तर  रेलचे  के  वरिष्ठ  अ्रधिका  रियों  के  साथ
 12.  30  बजे  वायु-सेना  के  एक  विशेष  विमान  द्वारा  दु्घटना-स्थल  के  लिए  रवाना  हुए  ।  वह  उन्‍नाव

 तथा  लखनऊ  के  अस्पतालों  में  भर्ती  कराए  गए  घायलों  को  देखने  भी  गए  ।

 जन  मतकों  की  पहचान  हो  गई  है  उनके  निकटतम  संबंधियों  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  भ्रनुग्रह
 के  रूप  में  भुगतान  की  व्यवस्था  की  जा  रही  इस  मामले  मृतकों  के  लिए  अनुग्रह  की  राशि  दुगभी
 करके  10,000  २०  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए  व्यक्तियों  क ेलिए  2,000  रु०  तथा  साधारण  रूप
 से  घायल  हुए  व्यक्तियों  के  लिए  500  रु०  कर  दी  गई  है  ।  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्घटना  का  शिकार  हुए
 व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  को  देय  क्षतिपूर्ति  की  राशि  का  भुगतान  रेल  दावा  अधिकरण  द्वारा
 किया  मृत्यु  तथा  प्‌  ण॑  अ्रपंगता  के  मामले  में  देय  क्षतिपर्ति  की  राशि  2,00,000  र०  है  ।

 प्रन्य  प्रकार की  चोटों  के  यह  राशि  16,000  रु०  से  1,80,000  रु०  के  बीच  होगी  ।
 इस  दुःखद  तथ्य  से  भली-भांति  परिचित  हूं  कि  इस  भ्रथाह  नुकसान  की  भरपाई  किसी  भी  धन-राशि

 से  नहीं  हो  सकती  i
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 रेल  संरक्षा  उत्तर  जिन्होंने  दुघंटना-स्थल  का  दौरा  भी  किया  इस  दुर्घटना

 की  सांविधिक जांच  करेंगे  ।  यह  7  1991  से  शुरू  होगी  ।

 इस  दुःखद  तथा  भयावह  दुघंटना  से  मुझे  गहरा  आघात  पहुंचा  इसके  लिए  जिम्मेदार
 चारियों  के  विरुद्ध  कडी  कारंगाई  की  जाएगी  ।  चार  रेल  कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया

 है  जिनमें  1144  छपरा-ग्वालियर  मेल  का  ड्राइवर  भी  शामिल  है  ।  मैंने  यह  भी  आदेश  दिया  है  कि

 कायें  प्रणाली  के  महत्वपूर्ण  खास  तौर  पर  गाड़ियां  चलाने  भर  गाड़ियों  को  ग्जा  रने  के  काम
 में  लगे  कर्मचारियों  के  कार्यनिष्पादन  पर  निगरानी  रखने  के  देश  व्यापी  अभियान  चलाया

 जाए  ।

 मेरे  श्री  सभी  रेल  कर्मचारी  शौर  मैं  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्घटना  में  मारे
 शए  व्यक्तियों  के  परिवारों

 के
 प्रति  अपनी  हादिक  संवेदनाएं  तथा  घायलों  के  प्रति  सच्ची  सहानुभूति  |

 प्रकट  करते  हैं  ।
 ”

 मभक्ले  विश्वास  है  कि  सदन  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  ग्रपनी  हादिक  संवेदनाएं  प्रकट  करने
 में  मेरे  साथ  हैं  ।

 म०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 गुंटरूल  और  सिकन्दर/बाद  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़े  जाने  तथा  गुंटक्ल  से  तुस्क्र
 तक  नई  रेल  लाइन  बिछाई  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  अनन्त  वेंकट  रेड्डी  :  गनन्‍्टाकल  दक्षिण  भारत  का  एक  प्रमुख  रेलवे  जंक्भन
 है  ।  तथा  यह  मद्रास  तथा  मम्बई  के  बीच  में  है  ।  यहां  मीटरगेज  तथा  बड़ी  लाइन  है  ।

 गून्टाकल  जंक्शन  मीटर  गेज  लाइन  द्वारा  सिकन्दराबाद  से  बरास्ता  कुरनूल  तथा
 मेहबूबनगर  से  सीघा  जूड़ा  हुआ  है  ।  बंगलौर से  गुन्टाकल  तक  एक  बड़ी  लाइन  है  दि  गुन्टाकल ऐ
 भ्ौौर  सिकन्दराबाद  को  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  से  जोड़  दिया  जाए  तो  इससे  देश  के  बहुत  लाभ

 होगा  ।

 गुन्टाकल  और  सिकन्दराबाद  के  बीच  समान्‍्तर  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिए  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण
 का  कार्य  पहले  ही  पूरा

 हो  चुका  है  तथा  रिपोर्ट  रेलवे  बोर्ड  के  पास  विचाराधीन

 .  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  परियोजना
 को  स्वीकृति  प्रदान  की  जाए

 तथा

 गुन्टाकल और सिकन्दराबाद के वीच समान्तर रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया 238
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 गुन्टाकल  से  तुम्कुर  तक  बरास्ता  पावोगोडा  तथा  मदकसीरा  एक
 नई  रेल  लाइन  का  भी सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  प्रावोगोडा  एक  तीर्थंस्थल है  जो  कर्नाटक
 तथा  आन्ध्र  प्रदेश  को  जोड़ता  है  तथा  वह  दोनों  राज्यों  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  और  उपयोगी  है  ।

 हिमाचल  प्रवेश  में  भू-कटाव  और  बाढ़  को  रोकथाम  ऊफ्र  लिए  सरसा  और
 गिरि  नदियों  के  पानी  को  नह  में  छोड़ने  के लिए  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  अध्यक्ष  हिमाचल  प्रदेश  में  भारत  सरकार
 की  ओर  से  बहुत  सा  धन  भूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  लिये  दिया  गया  परन्तु  इससे  अभी  तक

 रोकने  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  हिमाचल  की  भूमि  का  कटाव  लगातार  हो  रहा  है  और
 राज्य  सरकार  ने  इस  भारी  कटाव  को  रोकने  के  संबंध  में  कोई  योजना  नहीं  बनायी  है  जिससे  किसानों  की
 करोड़ों  रुपये

 की  जमीन  हर  वर्ष  बह  जाती  है  और  उन्हें  भारी  नुकसान  हो  रहा  मेरे  क्षेत्र  में  शिमला
 जिलों  में  टांस  सोलन  जिलां  में  सरसा  नदी  और  सिरमौर  जिला  में  गिरी  नदी  और  गिरी  वाटा
 से  भारी  भूमि  का  कटाव  हो  रहा  उसे  चेनालॉईज  किया  जाये  ।  अगर  राज्य  सरकार  इस  संबंध  में

 कोई  योजना  भारत  सरकार  को  नहीं  भेज  रही  है  तो  इसका  सर्वे  करवा  कर  भारत  सरकार  इस  कार्य
 को  अपने  द्वारा  करे  ताकि  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  के  मैदानी  इलाके  में  जो  बाढ़ें  आती  हैं  उनको
 रोका  जा  स  वन  लगाने  के  लिये  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंअधिक  वृक्षारोपण  किया  जाये  ताकि  वहां  के
 लोगों  को  इन  सब  योजनाओं  द्वारा  रोजगार  प्राप्त  हो  सके  ।  इसके  अतिरिक्त  जो  लोग  नाशपाती

 आइ्‌  ,  खुमानी  आदि  फलदार  वृक्ष  लगाते  उन्हें  राज्य  सरकार  को  हिदायत  देकर  यह  कहा  जाये
 कि  जो  किसानों  के  रकबे  खाली  पड़े  हैं  और  उसमें  वृक्षारोपण  नहीं  उन्हें  इन  फलदार  वक्षों  द्वारा

 हरा-भरा  किया  जाये  ताकि  किसानों  को  आमदनी  भी  हो  और  जमीन  का  कटाव  भी  रुक  सके  ।  मैं  भारत

 सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  किसानों  को  इन  वृक्षों  का  रोपण  करने  हेतु  सहायता  दी  जाये  ।

 1-4  उत्तर  प्रवेश  में  बरेली  को  धायुद्रत  सेवा  जोड़  जाने  की  आवश्यकता

 -  श्री  सन्‍्तोष  कमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  बरेली  उत्तर  प्रदेश  का  एक  प्रमुख
 केन्द्र  महानगर  के  साथ-साथ  बरेली  क़ा  चयन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  काउन्टर  मैगनेट  सिटी

 के  रूप  में  विकसित  करने  का  निर्णय  लिया  बरेली  में  कई  बड़े-बडे  उद्योग  तीन  चीनी  मिलों
 के  अतिरिक्त  आंवला  का  उर्वरक  सिनथेटिक  कैमफर  विमको  की

 माचिस  आई०डब्ल्यू  ०पी०  कत्था  फैक्टरी  आदि  प्रमख  संस्थायें  हैं  परन्‍्त  बरेली  को  अभी  तक

 वायुदूत  सेवा  से  नहीं  जोड़ा  गया  इस  कारण  बरेली  की  व्यापारिक  गतिविधियों  में  बाधा  आती

 है  और  काफी  संख्या  में  उन  यात्रियों  को  जिनको  कलकत्ता  व  दक्षिण  भारत  के  राज्यों  में

 जाना  होता  काफी  असुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 बरेली  को  वायुदूत सेवा  से  जोड़े  जाने  के  लिये  मैंने  पूर्व  में
 भी

 संबंधित
 मंत्री  महोदय  को  लिखा

 मेरा  आग्रह  है  कि  माननीय  नागरिक  उड्डयन  मंत्री  बरेली  को  वायुद्त  सेवा  से  जोड़े  जाने  हेतु  आवश्यक
 अति  शीक्र  दें
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 पर्वोत्तर  र/ज्यों  में  नियुक्त  केन्ज्रीय  विद्यालय  अध्यापकों  को  समस्याओं  पर  ध्यान
 जाने  की  आवश्यकता

 क्री  महौराम  सेकिया  :  मैं  सभा  का  ध्यान  पर्वोत्तर  क्षेत्र  स्थित
 केन्द्रीय  विद्यालय  के  हजारों  अध्यापकों  की  कठिनाईयों  की  ओर  दिलाता  हूं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  लिये  यह  जरूरी  है  कि  वह  भारत  सरकार  के  नागरिक  कमंचारियों
 को  देय  भत्ते  आदि  हालांकि  भारत  सरकार ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  2-3  वर्ष  तक  तैनात
 किये  जाने  की  व्यवस्था  की  है  इसके  बाद  कर्मचारियों  को  लोकहित  में  उनकी  इच्छा के  स्थान
 पर  तैनात  कर  दिया  जाता  किन्तु  संगठन  यह  सुविधा  केवल  स्नातकोत्तर  अध्यापकों  को  ही  प्रदान
 करता  तथा  अन्य  वर्गों  के  अध्यापकों  जिनकी  संख्या  90  प्रतिशत  इस  सुविधा  से
 बंचित  रखा  गया  है  ।

 इसी  प्रकार  केन्द्रीय  विद्यालय  के  अध्यापकों  को  विशेष  कार्य  भत्ता  भी  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 मेरा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  से  अनुरोध  है
 कि उनकी  परेशानियों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाये

 भौर  उनके  साथ  अविभाव  न्याय  किया  जाये  ।

 बंदी  और  झालावाड़  क्षेत्रों  का  पर्यटक  कन्द्रों  के  रूप  में  विकास  किए  जाने
 की  आक्श्यकता

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  सरकार  द्वारा  बंदी  तथा  झालाबाड़
 क्षेत्र  में  पयेंटन  की  बनियादी  सविधाओं  के  विकास  के  लिगे  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  यह  क्षेत्न
 रेल  और  सड़क  यातायात  से  अच्छी  तरह  जुड़ा  हुआ  यहां  पर  अनेक  प्राकृतिक  आकषंण  जैसे

 वन  तथा  वन्य  पशु  ।  हवेलियां  तथा  मानव  निर्मित  अतीत  की  अनेक  कस्खयें
 और  बांघ  तथा  अन्य  जलाशय  हैं  जो  पर्यटकों  के  मनोरंजन  के  अच्छे  स्रोत  इस  क्षेत्र  के

 रंगारंग  मेले  तथा  कोटा  साड़ियां  तथा  हस्तशिल्प  स्वदेशी  तथा  विदेशी  पर्यटकों  का  ध्यान  आकर्षित
 करते  हैं  ।

 इन  सकारात्मक  पहलुओं  के  बावजूद  इस  क्षेत्र  में  पयंटन  का  अपेक्षित  स्तर  तक  बिकास  नहीं
 किया  गया  स्थानीय  लोग  पर्यटन  के  आर्थिक  महत्व  के  प्रति  परी  तरह  अनभिन्न  विशेषकर
 उस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  बेकार  पड़े  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  ।  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्सा्ट्रीय
 प्रचार  के  माध्यम  से  इस  क्षेत्र  का  पर्याप्त  प्रदर्शन  नहीं  हुआ  इस  क्षेत्र  के  प्रचार  के  लिये
 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  को  गहन  प्रचार  अभियान  देश  तथा  विदेश  में  चलाना  चाहिये  ।  केन्द्रीय
 सरकार  को  अनेक  महलों  तथा  स्मारकों  के  उचित  जीर्णोद्गार  तथा  रखरखाव  के  पर्यटन
 स्थलों  को  प्राकृतिक  दृष्टि  से मनोरम  तथा  सुन्दर  भीलों  में  से  जंगली  पौधों  को  निकाल
 गाद  हटाकर  उसकी  मरम्मत  करने  के  जल  खेलकूद  सुविधाओं  को  शुरू  करने  के  लिये  सड़कों
 को  ठीक  करने  के  पीने  के  पानी  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिये  स्वल्पाहार  सुविधायें  प्रदान
 करने  के  मध्यम  वर्ग  एवं  विदेशियों  के  होटलों  तथा  जलपान  गहों  के  निर्माण  के  शी  घर

 कदम उठाने चाहिये मैं केन्द्रीय सरकार से अन्रोध करती कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की 240
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 न  न न  तन-3न+>3े-3-«+«+-न-न-ीनाीनणयनन--

 केरल  में  अचेनकोइल  ओर  अनंगमालो  के

 कराये  जात  की  आवश्यकता
 ्ँ  के  निर्माण  के  लिए

 श्री  पी०  सी०  थ।मस  :  मलायोर  रेलवे  रेल  मार्ग  का  जिसका  प्रस्ताष
 केरल  के  लिये  अंचेलकोईल  से  अंगामाली  तक  1989-90  के  भारतीय  रेलवे  के  स्थित  पत्न  में  कियां
 गया  किन्‍्त  उसका  सर्वेक्षण  अभी  तक  नहीं  हो  पाया  है  |  केरल  तथा  सम्पर्ण  रूप  से  भारत  के  लिये

 यह  रेल  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  होगा  ।  यह  भगवान  अय्यप्पा  के  तीर्थ  स्थल  के  लिये  मार्ग
 प्रशस्त  करेगा  जिसके  दर्शन  के  लिए  करोड़ों  लोग  जाते  एरुमेली  में  स्थित  स्टेशन  एक  ऐसा  स्थान  है

 जो  हिन्दु-मुस्लिम  एकता  तथा  साम्प्रदायिक  सद्भाव  के  लिये  प्रसिद्ध  रल  के  व्यापारिक

 तथा  विदेशी  म॒द्रा  प्राप्त  करने  के  क्षेत्रों  स
 होकर  कोई  रेल  लाइन  निकाली  जाये  तो  यह  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  बना  जायेगा

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  इस  रेलवे  का  सर्वेक्षण  तत्काल  कराया  जाये  ।

 1.14  म०  १०

 |

 अध्यक्ष  सहोवय  :  अब  हम  बजट  पर  सामान्य  चचा  क  इस  च  रा  के  लिये  15  घण्टे  का

 समय  आबंदित  किया  गया  हम  15  घण्टे  और  26  मिनट  पहले  ही  ले  चुके  कांग्रेस  पार्टी
 को  6  घण्टे  और  &  मिनट  आबंटित  किये  गये  थे  और  उन्होंने  5  त्रटे  48  मिनट  का  समय  लिया

 भा०ज०पा०  को  3  घण्टे  10  मिनट  आबंटित  किये  गए  वे  2  घण्टे  35  मिनट  का  समय  ले
 चरके  जनता  दल  को  1  घण्टा  31  मिनट  का  समय  आवंटित  किया  गया  था  और  वे

 घण्टा  37

 मिनट  ले  चके  हैं  |  मा०क०पा०  को  57  मिनट  का  समय  आबंटित  किया  गया  था  और  वे  1  घष्टा  12

 मिनट  ले  चके  मा०क०पा०  को  21  मिनट  का  समय  आबंटित  किया  गया  था  और  वे  1  घण्टा  2

 मिनट  ले  हैं  ।  तेलग  देशम  पार्टी  को  2।  मिनट  का  समय  आबंटित  किया  गया  था  और  वे  35

 मिनट  ले  चुके
 तथा  अ  खिल  भारतीय  अन्ना  द्रमक  मिनट

 आबंटि
 त  किये  गये

 थे  और  बे

 मिनट  ले  चुके  हैं  ।  इसके  लिए  जो  निर्धारित  समय  भ्रा  वह  समाप्त
 हो

 चुका  है

 बेब
 मेरे  विचार से  हम

 जारी  रखेंगे  और  जो  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  उन  सदस्यों  को  अधिक  समम  देंगे  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  अडवाणी  :  हम  वित्त  मंत्री
 के  जबाब  की  किस  समय  उम्मीद



 बजट  चर्चा  5  1991

 -.....२.२०ननननन-िनकनानानीनानिनानीख:ढक्‍::

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  सदस्यों  की  एक  लंबी  सूची  वास्तव  में  वित्त  मंत्रालय  हम  से  यह

 जानना  चाहते  हैं  कि  वह  यहां  कब  परन्तु  हम  सदस्य  को  बोलने  का  समय  देने  की  कोशिश कर
 रहे  जबाव  आज  5

 बजे  या  कल  दे  दिया  जाएगा  ।

 भी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  हम  यह  समझें  कि  जबाव  आज  नहीं  दिया  जाएगा  ?  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  वे  जानना  चाहते  हैं  कि  मंत्री  यहां  कब  आयें  ।

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  यथासंभव  अधिकाधिक  सदस्य  को  मौका  देने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  बोल  रहे  उन्होंने  10  मिनट  का  समय  पहले  ही  लें  लिया  माननीय
 सदस्य  अब  2  मिनट  में  समाप्त  करें  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  )  :  अध्यक्ष  मैं  अर्जं  कर  रहा  था  कि  20-22  प्रतिशत
 जो  हमारे  रुपये  का  डिवेल्युएशन  किया  गया  है  उससे  यह  उम्मीद  की  जा  रही  थी  कि  हमारा  इम्पोर्ट
 कम  होगा  और  एक्सपोर्ट  हमारा  इम्पोर्ट  चंकि  स्थिर  है  इसलिए  वह  घटने  वाला  नहीं  है  क्योंकि
 हम  कूड  आयल  ओर  पैट्रोलियम  पदार्थ  आदि  मंगाते  इसलिए  ऐसी  हालत  में  जो  पैट्रोल का आयात
 होगा  उससे  कीमतों  में  इजाफा  होगा  और  फिर  गरीबों  पर  बोझ  बढ़ता  चला  इसलिए
 रुपए  के  डिवेल्युएशन  से  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  हम  प्रेट्रोल  दूसरे  मुल्कों  से  रहे  हैं
 और  उसका  डाइवर्सिफिकेशन  भी  हम  नहीं  कर  रहे  हम  सिर्फ  गल्फ  कन्द्रीज  से  ला  रहे  हैं  हालांकि
 होना  यह  चाहिए  था  कि  इंडोनेशिया  से  लाया  वैनिजुला  से  लाया  जाए  और  दूसरे  मुल्कों  सेः
 लाया  इसलिए  यह  जो  डिवेल्युएशन  किया  गया  वह  गरीबों  के  हक  में  जानित्र  नहीं  है  ।
 उससे  तो  और  भी  बोझा  बढ़ेगा  और  कीमतों  में  इजाफा  होगा  ।

 |

 दूसरे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  फारन  कन्द्रीज़  से  लोन  लिए  जा  रहे  हैं  कज  लिए  जा  रहे
 उसका  भी  बोझ  इतना  बढ़ता  चला  जा  रहा  अब  और  इससे  आगे  कर्ज  लिया  ज

 नाइंसाफी  जनता  के  साथ  मुल्क  और  गरीबों  के साथ  होगी  ।  इसलिए  मैं  कहन
 जो  कान्स्टीट्शन  और  दस्त्र  बनाने  वाले  हैं  उन्होंने  कान्स्टीट्शन  के
 किया

 अनुच्छेद  की  संचित  निधि  की  प्रतिभूति  पर  ऐसी  सीमाओं  के  यदि
 कोई  जिन्हें  संसद  समय-समय  पर  विधि  द्वारा  नियत  उधार  लेने  तक  तथा  ऐसी  सीमाओं
 के  यदि  कोई  जिन्हें  इस  प्रकार  नियत  किया  प्रत्याभूति  देने  संछ  की  कार्यपालिका
 शक्ति  विस्तृत
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 इस  आटिकल के  द्वारा  पालियामेंट  को  पावर  दी  गई  पालियामेंट  को  चाहिए  थ्  कि  वह  एक  ऐसा

 कानून  बनाए  कि  अब  जो  कज़  लिया  जाए  फारन  लोन  लिया  ज  उसके  लिए  एव  लिमिट  और  एक
 सीलिग  फिक्स  कर  दी  उससे  बाहर  लोन  लेने  की  इजाजत  नहीं  दी  क्योंकि  इससे

 मूल्क  के  ऊपर  बोझ  बढ़ता  चला  जाता  जैसा  कि  आप  देख  रहे  हैं  और  हमारे  आनरेबिल  फाइनेंस
 मिनिस्टर  ने  भी  बताया  है  कि  डैट-रशियो  21  परसेंट  है  हालांकि  यह  21  परसेंट  नहीं है

 ब्रह  33  से  36  परसेंट  हो  गया  है  और  जो  दूसरे  ज  रीए  उनसे  यह  हासिल  हुआ  इसलिए  आप  जो
 भी  एक्सपोर्ट  बढ़ायेंगे  या  फारन  एक्सचेंज  कमायेंगे  उसका  एक  तिहाई  फारन  लोन  के  रिज्पेमेंट  में
 आप दे  ऐसी  हालत  में  यह  जायज  नहीं  होगा  कि  फारन  कन्द्रीज  स ेलोन  लिया  जाए  और  म्‌
 पर  इस  तरह  से  बोझ  बढ़ाया  जाए  ।

 मैं  अब  कुछ  दूसरी  बातों  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  अभी  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन
 के  लिए  सौ  करोड़  रुपए  के  विदड़ा  करने  की  बात  आई  उनके  जमीर  ने  उनको  मलामत  किया
 नलकारा  उस  पैसे  को  लौटाने  लेकिन  इससे  एक  बात  स्पष्ट  होती  हैं  कि  जिस  तरह  से  मैंडियवल

 पीरिमड  में  जहांगीर  थे  तो  नरजहां  पीछे  बैठ  कर  उनका  दामन  खींच  कर  उनकी  हकमत  चलाया  करती
 उसी  प्रकार  ऐसा  लगता  है  कि  इनके  पीछे  कोई  नाची७  बैठी  हुई  है  जो  मुल्क  की  ताकत  क

 अपनी  म॒ट्ठी  खींचे  हुए  अगर  तारीख  पढ़ी  जाए  उसमें  एक  जगह  इसी  तरह  से  इन्साफ  किया  था
 जब  नरजहां  ने  अपने  तीर-कमान  से  एक  धोबी  का  कत्ल  कर  दिया  तो  ऐसी  हालत  में  जहांगीर  ने

 इंसाफ  का  मजाहिरा  किया  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  नेशनल  फाउन्डेशन  आफ
 काम्यूनल  हार्मोनी  जो  एक  संस्था  बनाई  गई  यह  बिल्कुल  बेसलस  है  क्‍योंकि  उसमें  भी

 बहुत  सारे  वायदे  किए  गए  लेकिन  कोई  पूरा  नहीं  उसी  तरह
 से  दूसरी  ओर  भी  बहुत  सारी  इस  तरह  की  बातें  इसमें  नहीं  की  गई  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता
 हैं  कि  नेशनल  फाउंडेशन  फार  कम्यनल  हारमोनी  वनाई  जाती  है  और  दूसरे  भी  इस  तरह  के  प्रपोजल्स

 इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  अगर  आप  नेशनल  फाउंडेशन  कम्युनल  हारमोनी  बनाना
 चाहते  हैं  और  हुकूमत  की  नीयत  साफ  है  तो  क्‍यों  नहीं  एन  ०टी  ०  राइट  फोर्स  बनाते  हैं  और  माइनोरिटी
 फ़राइनेंस  कारपोरेशन  को  कायम  करते  यह  हुकूमत  इस  तरह  से  घोखा  देकर  ज्यादा  दिन  तक  नहीं
 चल  सकती  ।

 दूसरी  बात  नान  प्लान  एक्सपेंडीचर  की  है  जैसे  कि  इसमें  16,500  करोड़  रुपया  रखा  है
 उसमें  कटौती  की  जानी  यह  अनप्रोडक्टीव  कार्य  हैं  इससे  इनफलेशन  बढ़ता  चला
 गेलेपिग  इनफलेशन होगा  और  इससे  देश  का  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  लेकिन  इसके
 साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  हमारे  पड़ौसी  मुल्क  हैं  उनके  साथ  फ्रेन्डली  रिलेशन

 रहना  चाहिए  ।  हमें  आपस  में  मिल  बैठ  कर  यह  ठय  करना  चाहिए  कि  हम  अपने  एक्सपेंडीचर
 को  कम  करें  और  इस  तरह  से  जो  गरीब  मुल्क  हैं  वह्‌  तय  करें  कि  हम  इस  बोझ  को  बर्दाश्त  नहीं  ब

 सकते  सब  मल्कों  के  साथ  फ्रेन्डली  रिलेशन  कार्य  किया  चाहे  पाकिस्तान  बंगला  देश  हो
 मरा  अफगानिस्तान  हो  ।  इस  तरह  के  तमाम  मुल्कों  के  साथ  रिश्ते  अच्छे  हो  जाएंगे  ।

 गे  मैं  हजरे  आली  यह  कहना  चाहता  हं  कि  यह  जो  सोने  की  चोरियां  हो  रही  3.  75  बिलियन

 डालर  सोना  इलिगः  गैर  काननी  तरीके  से  मल्क  में  आ  रहे  उसी  तरह  से  एक  बिलियन  डालर

 के  लगजरिस  आहइटमस्स  क॑  |  हो  करके  मल्क  में  आ  रही  हूँ  इसको  रोका  जाः  ना  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन  मामलों  को  मत  दोहराइए  जो  आप  पहले  ही  उठा  चुके
 अब

 आप  समाप्त  करिए  ।

 |

 री  ममताज  अंसारी  :  इसलिए  मैं  आपसे  इजाजत  चाहता  हूं  कि  इन  सारी  बातों  को  सरकार

 ब्क  पह़ंचा  दिया  जाए  और  फर्टीलाइजर  की  सबसीडी  विदड़ा  कर  ली  गई  है  और  40  परसेंट  उसके  दाम

 बढ़ा  दिए  गए  हैं  ,  यह  बिल्कुल  नामुनासिब  इसको  जल्दी  से  जल्दी  विदड़ा  किया  वरना

 हाउस  के  अन्दर  और  बाहर  हम  लोग  मुजेहरा  करने  के  लिए  तैयार  हैं  और  उनके  साथ  लड़ने  के  लिए
 तैयार  04%

 इन्हीं  अल्फाज  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं

 क्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  18  जुलाई  को  इस  सदन  में  धन्यवाद

 प्रस्ताव  पर  बोलते  हुए  और  उस  समय  तक  बजट  पेश  नहीं  हुआ  मैंने  क॒ुछ  बातें  कहीं  थीं  ।  मैंने  कहा
 था  कि  भगतान  संतलन  का  जो  संकट  है  उसका  सबसे  बड़ा  कारण  गैर  कानूनी  तरीके  से  भारत  की

 पंजी  का  बाहर  जाना  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  गोल्ड  स्मगलिग  की  चर्चा  की  अण्डर  इनवायसिंग
 और  ओवर  इनवायसिंग  को  जिम्मेदार  ठहराया  इन  तरीकों  से  बाहर  जाने  वाली  दौलत  का

 अगर  हम  हिसाब  लगाएं  तो  पिछले  10  साल  में  56  बिलियन  डालर  रही  होगी  ।  वित्त  मंत्री  जी

 इसे  पंजी  का  पलायन  कहते  सचम्‌च  में  ये  पूंजी  का  पलायन  नहीं  है  यह  तो  चोरी  विशुद्ध  चोरी  ।

 देश  का  घन  विदेशों  में  जाता  है  और  हम  उसे  रोकने  में  असमर्थ  जब  देश  में  आथिक  संकट

 गंभीर  हो  जाता  विदेशों  में  जमा  धन  की  हमें  ज़रूरत  पड़ती  है  तो  हम  उसे  अमनेस्टी  दे  देते  हैं
 अभयंदान  दे  देते  हैं  और  काले  धन  को  सफेद  धन  में  बदलने  का  एक  सिलसिला  शुरू  हो  जाता  है  |
 अध्यक्ष  यह  सिलसिला  कब  तक  चलेगा  ?

 अध्यक्ष  मैने  अपने  भाषण  में  कुछ  ठोस  सुझाव  दिए  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  सरकार

 ने  उनको  ध्यान  में  नहीं  उनके  प्रकाश  में  बजट  के  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  आज  भी

 यह  बताने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  कि  भविष्य  में  इस  तरह  की  पूंजी  को  अवैध  तरीके  से  बाहर  जाने

 से  रोकने  के  लियें  कौनसे  कदम  उठाए  जा  रहें  अगर  इस  संबंध  में  प्रभावी  कदम  नहीं
 उठाए  जाएगे  तो  पूंजी  बाहर  जाती  देश  आर्थिक  संकट  में  फंसता  रहेगा  ।  अगर  सरकार

 ने  इस  संबंध  में  कोई  विचार  किया  हो  तो  सदन  को  उसे  विश्वास  में  लेना  चाहिये  ।

 ध्यक्ष  मैंने  यह  भी  मांग  की  थी  कि  इंटरनेशनल  मानेटरींग  फण्ड  के  साथ  हमारी  बातचीत
 किस  आधार  पर  हो  रही  इसके  बारे  में  भी  सदन  को  और  देश  को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिये  ।

 मैंने  मांग  की  थी  कि  2  पुराने  वित्त  मंत्री  और  आज  के  वित्त  इम्होंने  आई०एम  ०एफ०  के  बोर्ड

 आफ  मैनेज  डायरेक्टर्स  के  साथ  जो  पत्र-व्यवहार  किया  उसकी  प्रतियां  सभा-पटल

 पर  रखी  जानी  लेकिन  सरकार  इस  बारे  में  भी  मौन  धारण  किए  हुए  है  ।  इस  बीच  में  आई  ०

 एम०एफ०
 ने  का  काम  बराबर  जारो  हम  प्रतिदिन  समाचार-पत्रों  में  पढ़ते  हैँ  कि

 आई०एम०एफ० के  प्रा  न्‍निश्चि  मण्डल  आ  रहे  जा  रहे  च  रहे  बोर्ड  आफ  डायरेक्टर्स
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 —  कल  बह

 में  30  देश  हैं  ।  उनको  पता  है  कि  ऋण  की  शर्तें  क्या  हमारे  श्री  गोपी  अरोरा  को  भी  पता  है  कि
 ऋण  की  शर्तें  क्या  हैं  लेकिन  हमें  पता  नहीं  इस  सदन  के  सदस्यों को  पता  नहीं  है  ।  क्या  यह  स्थिति
 संतोषजनक है

 ?
 इस  पर  सरकार  ज़रा  गंभीरता से  विचार  करे  ।  आखिर  हमें  मालूम  तो  होना

 चाहिये कि  आई०एम  ०एफ०
 के  साथ  कया  खिचड़ी पक  रही  ह

 अध्यक्ष  26  जुलाई  1991  के
 टाइम्सਂ  में  बित्त  मंत्री  ने  एक  भेंट

 जिसको  मै  उद्बृत  कर  रहा  ह  -+

 सारी  शर्ते  मान  ली  गई  तो  वेश  की  सड़कों  पर  बड़ी  बगावत  हो  जाएगीਂ

 अगर  सारी  शर्तें  मान  ली  गई  तो  भारत  की  सड़कों  पर  बगावत  हो  जाएगी  ।  ठीक  सारी  शर्तें
 भारत  सरकार  नहीं  मानने  जा  रही  माननी  भी  नहीं  लेकिन  ये  कौन  सी  शर्तें हैं  जो  आई  ०
 एम०  एफ०  हमसे  मनवाना  चाहता  है  ।  क्‍या  शर्तें  इतनी  अपमानजनक  हैं  कि  उनको  मानने से  भारत
 की  सड़कों  पर  विद्रोह  हो  जाएगा  ।  यह  वित्त  मंत्री  जी  का  स्वयं  का  ब्यान  है

 ।  अब  इस  बयान  के
 प्रकाश  में  यह  और  भी  ज़रूरी  हो  जाता  है  कि  सदन  के  सामने  सारी  बातें  साफ  कर  दी  जाएं  ।  क्‍या
 शर्तें  हैं  और  हमने  कौन-कौन  सी  शर्तें  मानी  हैं  और  कौन-कौन  सी  शर्ते  हमने  अस्वीकार  कर  दी  हैं  ।
 अध्यक्ष  यह  इसलिये  भी  ज़रूरी  है  कि आई  ०एम  ०एफ०  का  संबंध  केवल  हम  से  ही  नहीं
 और  भी  विकासशील  देशों  से  है  ।  हमने  तो  स्वतंत्नता  प्राप्ति  के  40  वर्षों  में  एक  औद्योगिक  ढांचा

 खड़ा  किया  अन्न  के  मामले  में  हम  आत्म  बने  और  दिशाओं  में  भी  हमने  प्रगति  की  है  ।
 यद्यपि  गलत  नीतियों  के  कारण  देश  आज  आशिक  संकट  में  फंस  गया  फिर  भी  हम  इस  स्थिति
 मं  हैं  कि  भ्राई०  एम०  एफ०  का  थोड़ा  बहुत  सामना  कर  सकते  हैं  ।  जिन  देशों  की  स्थिति  हमसे
 भी  खरात्र  क्या  उन  पर  आई०एम०एफ०  की  अपमानजनक  शर्ते  लागू  नहीं  क्‍या  उन
 शर्तों  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिए

 ?
 हम  अगर  इस  संत्रंध  में  सदन  को  विश्वास  में  नहीं  लेंगे  तो

 प्री  तस्वीर  देश  के  सामने  नहीं  आएगी  ।

 ध्यक्ष  मैंने  यह  भी  मांग  की  थी  कि  विदेशी  ऋण  लेने  में  स्टेट  बेंक  की  क्या  भूभिका
 यह  भी  बताइए  ।  स्टेट  बैंक  का  काम  नहीं  है  विदेशी  कर्जा  लेना  ।  यह  काम  रिजर्ब  बैंक  का  होता

 है  ।  स्टेट  बंक  तस्वीर  में  क्‍यों  लाया  गया  ?  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  स्टेट  का  दुरूपयोग  कर

 रही  है  ।  अभी  समाचार  मिला  है  कि  स्टेट-बैंक  के  चेयरमैन  और  मैनेजिग  डायरेक्टर  को  जिनका

 कार्यकाल  अभी  समाप्त  नहीं  हआ  जल्दी  से  हटाने  की  कोशिश  हो  रही  है  ।  कारण  कि  सरकार

 कछ  बातों  पर  पर्दा  डालना  चाहती  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  इकोनॉमिक  टाइम्स  को  दी  गयी  भेंट  में

 यह  भी  कहा  मैं  उद्ठत कर  रहा  हूं  “-  ्ा

 |  .

 बैंकिंग  प्रणाली  के  बारेमें  चिन्तित  हूं  जिस  पर काफी  दबाव
 ”
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 ये  स्ट्रेन्स  क्‍या  दबाव  क्या  हैं  ?  वित्त  मंत्री  सदन  में  नहीं  पोट  दुखे  महाराज  भी  सदन  में

 भहीं  हैं  ।  वे  पोट  दुखे  में  उनके  सिर  में  दर्द  नहीं  करना  चाहता  ।

 स्टेट  बैंक  की  रिपोर्ट  अभी  प्रकाशित  हुई  है  1991  की  ।  यह  वा्धिक  रिपोर्ट  है  उसके
 अनुसार  स्टेट  बैंक  ने  विदेश  में  19  हजार  करोड़  रुपये  का  ऋण  जो  1989  और  मार्च
 1991  के  बीच  में  8  हजार  करोड़  ज्यादा  बढ़  गया  ।  अब  यह  गम्भीर  बात  चिन्ता  की  बात  है  ।

 इस  संबंध  में  स्टेट  बंक  की  भूमिका  को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  यह  जो  बँलेंस  आफ  पेमेंट  की  क्राइसिस  भुगतान  का  जो  संकट  उस  में

 हमारे  अफसरों  की  क्‍या  भूमिका  इस  पर  भी  विचार  होना  चाहिगे  ।  1985-1991  के  बीच
 में  हर  महीने  स्थिति  बिगड़ती  गयी  ।  कया  हमारे  बड़े-बड़े  अफसरों  ने  बिगड़ती  हुई  स्थिति  के  बारे  में
 चेताबनी  दी  ?  क्या  उन्होंने  अपने  कत्तंव्य  का  पालन  किया  ?  क्‍या  उनका  यह  दायित्व  नहीं  है  कि
 वे  जिस  कदम  को  गलत  समझते  हैं  कम  से  कम  संबंधित  मंत्री  सरकार  को  उसके  आरे  में  जानकारी
 ऊँ  उसके  बारे  में  चेताएं  ?  यह  ठीक  है  कि  नीति  का  निर्धारण  मंत्रिमण्डल  राजनेता  करेंगे
 राजनेता  तो  चुनाव  लड़ते  हैँ  ।  राजनेताओं  को  तो  जनता  के  सामने  जवाबदेह  होना  पड़ता  है  ।

 लोगं  उन्हें  चुनाव  में  परास्त  करते  हैं  ।  मगर  जो  बड़े-बड़े  अधिकारी  जो  वित्तीय  और  आर्थिक  मामलों
 के  जिम्मेदार  उनकी  भूमिका  क्‍या  इस  पर  गहराई  से  विचार  होना  च  हिये

 एक  सेमीनार  हुआ  था  जिसमें  श्री  विमल  जालान  ने

 इस  बात  की  परवाह  नहीं  करते  कि  उनके  कृत्यों  के  क्या  प  रिणाम  होते  हैं  ।

 अब  अगर  उस  सेमीनार  की  रिपोर्ट  जो  प्रकाशित  हुई  है  वह  सही  है  तोब  हू  तो  बड़ी  खलबली
 पैदा  करने  जाली  अब  सरकार  कुछ  नयी  नीतियां  बना  रही  नयी  नीतियों  को  कार्यान्वित
 करने  का  भार  भी  इसी  प्रशासन  पर  इसी  तंत्र  पर  होगा  ।  क्‍या  नीतियां  को  सफलतापूर्वक
 क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?  क्‍या  अफसरों  को  भी  जवाबदेह  बनाया  जाएगा  ?

 मैं  उद्योगपतियों  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  उद्योगपति  लिबरेलाइजेशन  की  मांग
 करते  रहे  हैं  किन्तु  अनेक  उद्योगपति  ऐसे  हैं  जिन्हें  हिन्दस्तान  में  एक  संरक्षित  बाज़ार  की  आद
 पड़  गयी

 जो  प्रतियोगिता  से  डरते  जो  मैदान  में  आना  नहीं  चाहते  और  जो  चाहते  हैं  कि  कंट्रोल
 बने  रेगुलेशन  बने  ससे  कि  वह  भ्रष्ट  नेताओं  और  अफसरों  के  साथ  गठबं  धन  करके  अपनी
 गोटी  लाल  करते  रहें  ।  अब  उन्हें  भी  प्रतियोगिता  में  उतरना  पड़ेगा  ।  क्‍या  वे  चुनौती का  सामना

 करने  के  लिये  तैयार  मैं  इस  संबंध  में  एक  छोटा सा  उदाहरण  देना  चाहता  अभी  इस
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 बारे  में  प्रधान  मंत्री  जी  से  चर्चा  हो  रही  थी  |  देश  में  विवाद  है  कि  फर्टिलाइज़र पर  जो  सब्सिडी

 लगाई  गई  वह  कहां  तक  ठीक  है  ।.  उसे  कम  किया  जाए  तो  कितना  कम  किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  क्या  हम  जानते  हैं  कि  हम  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  यूरिया  मंगा  रहे  हें

 और  उस  कमी  को  परा  करने  के  लिये  हम  गैस  पर  आधारित  पांच  फटिलाईज़र  कारखाने  लगाना

 चाहते  उनपांच  कारखानों  में  से  तीन  कारखानों  के  प्रमोटरों  का  कहना  यह  है  कि  कुछ  मामलों
 में  सरकार  से  हरी  झण्डी  नहीं  मिली  इसलिये  निर्माण  लगभग  थम  गया  है  |  चार
 करोड़  विदेशी  मुद्रा  का  घाटा  हो  रहा  है  और  जिस  मामले  पर  हरी  क्षण्डी  नहीं  मिली  वह  बहुत
 ही  छोटा  सा  मामला  है  ।  कौन  हरी  झण्डी  दे  ।  दे  भी  तो  क्‍यों  दे  । अगर  यही  स्थिति
 आगे  रहने  वाली  तो  हम  जिस  अर्थव्यवस्शा  को  उदार  बनाने  की  बातें  कर  रहे  उनसे  अपेक्षित
 लाभ  नहीं  होंगे

 व्यक्ष  अब  में  क्‌  प्रस्तावों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  सरकार  ने  एक्स

 पेंडीचेर  टैक्स  में  संशोधन  करने  की  बात  कही  है  ।  अभी  तक  पांच  सितारा  होटलों  में
 खर्चे  पर  टैक्स  लगता  था  ।  लेकिन  अब  वित्त  मंत्री  महोदय  छोटे-छोटे  होटलों  को  जिनमें  अगर

 एक  एयर-कंडीश्नर  लगाया  गया  एक्सपेंडीचर  टैक्स  की  सीमा  में  लाना  चाहते  हैं  सितारा
 संख्या  में  कम  हैं  ।  वहां  लगे  हुए  टैक्स  को  आसानी  से  वसूल  किया  जा  सकता  सारे

 देश  में  फैले  हुए  छोटे-छोटे  भोजनालयों  को  अगर  इस  टैक्स  को  पकड़  में  लाया  गया  तो  मैं  नहीं  समझता
 कि  सरकार  को  कितनी  आमदनी  होगी  ।  यह  जरूर  है  कि  भ्रप्टाचार  बढ़ेगा  ।  होटलों
 छोटे  होटलों  के  मालिक  परेशानी  के  शिकार  बनाए  जायेंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में  सरकार

 को  पुनविचार  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक  व्यक्तिगत  आय-कर  की  सीमा  का  सवाल  है  ।  पिछले  18  महीनों  में  म॒द्रास्फीती

 बरढी  है  ।  22  हजार  की  सीमा  रखने  का  सचमच  में  कोई  अथ्थे  नहीं  भविष्य  में  कोमतें
 और  भी  चढ़  सकती  हैं  ।  हम  तो  मांग  करते  रहे  हैं  कि  यह  सीमा  चालीस  हजार  होनी  चाहिये  ।

 कम  से  कम  तीस  इस  बजट  में  निर्धारित  कर  दी  इसको  में  मांग  कर
 ता  हूं  ।

 अध्यक्ष  एक  प्रश्न  बार-बार  मेरे  मन-को  मथता  रहता  है  कि  क्या  इस  देश  में  अभी  तक
 की  चोरी  करने  वाले  किसी  सज्जन  को  सज़ा  हुई  है  ।  सज्जन  कह  रहा

 हे  क्योंकि  सज़ा

 नहीं  हुई  |  में  उन  पर  दुजन॑  होने  का  आरोप  नहीं  लगाता  ।  मकदमें  मामले  दायर
 किये  गये  ।  मुझे  याद  नहीं  अगर  कोई  सदस्य  याद  करना  चाहे  तो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 शायद  इस  संबंध  में  सहायता  दें  ।

 जे

 श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मदद  की  जरूरत  क्या  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  घाजपेयो  :  क्या  टैक्‍्सों  की  चोरी  करने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  अभी  तक

 इस  देश  त्रा  हुई  है  ?  क्या  कोई  ऐसा  उदाहरण  आपको  याद  पड़ता  है

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  टैक्स  की  चोरी  वही  तो  प्रमाण  नहीं  मिलता  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  इसका  मतलब  है
 कि  चोरी  भी  हुई  और  सीना  ज़ोरी  भी  हुई  ।

 से  चोरी  हुई  कि  पकड़  नह  लेकिन  मुझे  मालूम  है  इंग्लैंड  का  एक  उदाहरण  मुझे
 मालूम है  ।  क्वीन  के  जो  घोड़े  दौड़ाने  वाला  था सर  लैस्टर  पिगर  ।

 य्वा
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 श्री  अब्दुल  गफूर  एक  अच्छा  जॉकी  थी  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  गफ्र  साहब  को  घोड़ों  के  बारे  में  अच्छी  जानकारी  में
 तो  घोड़े  से  जो  नीचे  नस्ल  होती  है  उसकी  बात  कर  रहा  हूं  ।  अध्यक्ष  सर  लैस्टर  पिगर  को

 ढाई  साल  की  सजा  हुई  थी  और  भारी  जुर्माना  हुआ  था  ।  लोग  ईमानदारी  से  टैक्स  दें  यह  जरूरी
 लेकिन  यह  भी  जरूरी  है  कि  टैक्‍्सों  का  बोझा  इतना  भारी  नहीं  होना  चाहिये  कि  चोरी  करना

 ज्यादा  लाभदायक  हो  जाये  और  टैक्स  अदा  करना  घाटे  का  सोदा  हो  जाये

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  प्रोफेसर  कैल्डर  के  हवाले  से  कहा  है  कि  45  पसँट से
 आयकर  की  सीमा  नहीं  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  उन्होंने  इस  बार  उसको  लाग  नहीं  किया

 उसे  लागू  करने  का  साहस  नहीं  जुटा  सके  हैं  और  कहा  है  कि  आप  पांच  साल  प्रतीक्षा  करिये
 नहीं  पांच  साल  में  वित्त  मंत्री  कहां  होंगे  और  हम  लोग  कहां  वह  इतनी  लम्बी

 प्रतीक्षा  करने  के  लिये  न  कहें  ।

 आयकर  की  सीमा  अधिकतम  सीमा  सचमुच  में  हमारे  विचार  से  40  पसेंट  से  अधिक
 नहीं  होनी  चाहिये  ।  इसके  जो  टैक्स  लगाया  जाता  है  उसे  ईमानदारी  से

 वसूल  करिये  ।
 उसमें  कड़ाई  किसी  तरह  की  राहत  मत  दीजिये  ।  लेकिन  टैक्सों  की  चोरी  का  प्रोत्साहन
 अगर  रोकना  है  तो  भार  इतना  नहीं  होना  चाहिये  जिसको  व्यक्ति  उठा  नहीं  सके  ।

 बजट  में  डेप्रिसीएशन  अलाऊंस  को  घटाने  की  बात  कही  अब  25  पसेंट  कर  दिया  ...  .
 33  पसेंट  था  ।

 श्री  इम्द्रजोत  कम  कर  रहे  है  ।

 थ्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  वही  कह  रहा  हूं  ।  बजट  में  डेप्रिसिएशन  अलाऊंस  33  पसेंट
 से  घटाकर  25  पर्सेट  कर  दिया  गया  है  ।  यही  मैने  कहा  है  ।  यह  घटोौती  ज्यादा  है  ।  मेरा  सुझाव

 है  कि  25  पसेंट  पर  इसको  स्थिर  कर  देना  चाहिये  ।  नई  औद्योगिक  नीति  बनी  है  उसके  प्रकाश  में
 भी  औद्योगिक  संस्थानों  को  थोड़ी  स्थिरता  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  होना  चाहिये  ।

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वह  सबसे  ज्यादा  परेशान  वित्त  मंत्रियों  में  स ेएक  हमारी  उनके  साथ
 सहानुभूति  इसलिये  हम  केवल  टैक्सों  में  राहृत  की  बात  नहीं  कर  रहे  मै ंउनको  आमदनी
 के  कुछ  नये  जरिये  भी  सुझाना  चाहता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  ने  मोडवेट  स्कीम  को  रेशों  और  यार्न॑
 पर  लांगू  करने  का  ऐलान  किया  है  ।  उनका  इरादा  अच्छा  मगर  परिणाम  गलत  हो  रहा  है
 सरकार  230  करोड़  रुपये  की  आमदनी  खोएगी  ।  लेकिन  वित्त  मंत्री.ने  अपने  बजट  भाषण

 आराशा  प्रकट  की  है  कि  इसका  लाभ  उपभोक्ताओं  को  मिलेगा  ।  नहीं  हो  रहा  फाइबर
 और  यार्न  उद्योग  वालों  ने  कीमतें  बढ़ा  दी  हैं  ।  उन्होंने  ने  केवल  यान॑  की  राहत  हजम  कर  ली है
 प्रति  किलो  रुपये  और  प्रति  टन  11  हजार  रुपये  के  दाम  भी  बढ़ा  दिये  ।  अगर  उपभोक्ता
 को  लाभ  नहीं  होता  तो  वित्त  मंत्री  का  सारा  उद्देश्य  विफल  हो  जायेगा  ।  इस  बारे  में  अध्यक्ष
 महोदय  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  1988  में  इसी  तरह  की  स्थिति  पैदा  हुई  थी  ।  पी०  ए०  सी०

 की  व56वबीं  रिपोर्ट  में  इस  तरह  के  कंसेशन  देने  जिससे  न  उपभोक्ता को  लाभ  होता  है  न
 सरकारी  खजाने  में  धन  आता  तीखी  आलोचना  की  गई  थी  ।  उस  रिपोर्ट  पर  सदन  में  काफी
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 कम  क  +
 50.  5

 हंगामा  हुआ  मैं  समझतां  हूं  कि  रेशे  और  धागे  के  निर्माताओं  को  बलाकर  साफ  कह  देना
 चाहिए कि  या  तो  बे  को  राहत  अन्यथा इस  राहत  को  वापस

 ले  लिया  जाना  चाहिए  ।
 इस  तरह  से  कोई  बात  बनेगी  नहीं  ।

 ;  ह

 अध्यक्ष  वित्त  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  हैक्यों  की  चोरी
 होती  है  ।  वे  काले  धन  को  प्रकाश  में  लाने  के  लिये  चोरों  को  आखिरी  मौका  देना  चाहते  हैं अपने  भाषण  में  उन्होंने  यह  कहा  एक  अनमान  के  अनसार  प्रतिवर्ष  80  हजार  करोड़  ड््०्  का
 काला  धन  देश  में  तैयार  होता  अब  उसे  सफेद  बनाने  की  कोशिश  हो  रही  है  और  वित्त  मंत्री
 जी  नें  तीन  योजनायें  रखी

 पहली  स्कीम  के  अन्तर्गत  जो  व्यक्ति  30  नवम्बर  के  पहले  अपने  काले  धन  को  नेशनल  हाऊरसिग

 काले  धन  में  उसे  40  परसेंट  छोड़ना  पड़ेगा  ।  दूसरी  स्कीम  है  जो  भगतान  संतलन  की  स्थिति
 सुधारने  के  लिये  यह  छूट  देती  है  कि  विदेशी  मुद्रा  में  बाहर  से  घन  किसी  भी  भारतीय  के
 हाथों  में  रुपये  के  रूप  में  आ  सकता  ऐसे  धन  पर  उपहार-कर  नहीं  धन  कहां

 से

 इसकी  भी  जांच  नहीं  की  जायेगी  ।  तीसरी  स्कीम  के  अन्तगंत  स्टेट  वैंक  भारतीय  विकास
 बांड  जारी  करेगा  जिनका  मूल्य  डालर  में  ये  बांड  अनिवासी  भारतीय-नॉन  रेज़िडेंट
 इण्डियंस-खरीद  सकेंगे  ।  मझे  ताज्जब  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इन  तीनों  योजनाओं  को

 एक  साथ  मिलाकर  क्‍यों  नहीं  देखा  ?

 देश  के  भीतर  जो  काला  धन  उसे  बाहर  लाने  के  लिए  उन्होंने  कहा  है  कि  श्राप  जमा  करिये
 40  परसेंट  छोड़  दीजिये  श्रौर  उस  घन  के  बारे  में  पूछा  जायेगा  कि  कहां  से  झ्राया  ?  आपको

 दण्डित  नहीं  किया  जायेगा  ।  लेकिन  उन्होंने  जो  दूसरी  झऔर  तीसरी  योजना  बनाई  उसके  कारण

 सारी  योजना  में  खटाई  में  पड  गयी  अगर  40  परसेंट  काला  घन  देश  के  भीतर  देने  के  बाद  बाकी
 का  धन  आपको  सफेद  करने  की  सुविधा  मिलती  है  तो  सरकार  के  पांस  धन  जमा  करने  की  बजाय

 हवाला  प्रीमियम  से  धन  बाहर  भेजकर  उसे  डालर  के  रूप  में  लाने  की  कोशिश  क्‍यों  नहीं  होगी  ?

 हो  रही  हवाला  प्रीमियम  का  रेट  बढ़  गया  मझे  नहीं  लगता  कि  लोग  हांऊसिंग  बैं  धन
 जमा  ये  योजनायें  अलग-अलग  होनी  चाहिये  ये  तीनों  एक  साथ  नहीं  श्रानी  चाहिये

 जायद  वित्त  मंत्री  को  सही  सलाह  नहीं  मिली  झ्राप  जानते  हैं  कि इस  समय  हवाला  का  प्रीमियम

 रेट  बढ़  गया  30  परसेंट  हो  गया  है  मगर  40  परसेंट  सरकार  जमा  करा  लेना  चाहती  करोड़ों

 रुपया  प्रतिदिन  हवाला  के  तरीके  से  देश  के  वाहर  जाता  अब  उसको  वापस  डालर  के
 रूप  में

 ने  का  वित्त  मंत्री  ने  रास्ता  खोल  दिया  -  यह  गंभीर  स्थिति  इसको  गहराई-से  देखा  जाना

 चाहिये  लोग  दगना  टैक्स  देकर  घाटा  क्‍यों  उठाना  चाहेंगे  ?

 माफ  जो  पैसा  बाहर  ले  गये  वे  वड़े  चतर  उतकी  देश  भक्ति  को  हम  जमाने

 का  प्रयास  भले  ही  करें  मगर  वे  लालची  उन्होंने  देश  के  हितों  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  है  औ्रौर

 अगर  उन्हें  धन  लाने  के  लिए  प्रेरित  करना  है  तो  सब  तरह  के  छिद्र  बंद  करने  के  बाद  और  उचित

 प्रोत्साहन देने  के  बाद  ही  सम्भव  हो  सकता  सवाल  यह  है  कि
 सरकार  पूंजी  पलायंन  को

 रोकना

 चाहती  है  या  उसे  प्रोत्साहित  करना  चाहती  है  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  इन  तीनों  योजनाओं

 हु
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 पर  फिर  से  विचार  करे  और  योजनायें  हो  सकती  भौर  तरीके  भ्रपमाये  जा  सकते  हैं  जिनसे  विदेशों
 में  गयी  हुई  भारतीय  पूंजी  वापस  सरकार  स्वयं  पब्लिक  संक्‍्टर  की  कुछ  कम्प  नियों में  इक्विटी
 प्रेयर  देने  के  लिए  तैयार  वित्त  मंत्री  ने  20  परसेंट  की  बात  कही  है  ।  कुछ  विदेशी  कंपनियों
 को  51  यहां  तक  कि  100  परसेंट  की  भागीदारी  पर  भी  निमंत्रण  देने  की  तैयारी हो  रही
 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  पब्लिक  सैक्टर  की  कुछ  जो  अ्रच्छी  कंपनियां  उनका  नेट
 सवार्थ  क्‍या  है  इसका  म्‌ल्यांकन  कराए  ।  उनके  शेयर  होल्डिंग  को  नेशनल  रेन्यूअल  फंड  में  रखें  और
 मल्यांकन  के  अनसार  उसका  दाम  लगाएं  ।  कीमत  को  बीयरर  शेयर  में  बदलें  और  प्रति  शेयर  की

 उसकी  फेस  वेल्य  10  रुपया  हो  ।  यह  शेग्वर  अपने  लोगों  क्रो  बेचे  यह  पूछना  जरूरी
 नहीं  है  कि  धन  कहां  से  मुझे  लगता  है  कि  इसमे  धन  भी  आएगा  और  उससे  जो  दुष्परिणाम
 होने  वाले  हैं  दूसरी  योजनाओं  उनसे  भी  वचा  जा  सकेगा  ।

 अ्रध्यक्ष  मैं  सोने  की  तस्करी  के  मामले  पर  झाना  चाहता  अभी  तक  संसार  में
 एक  लाख  हजार  टन  सोना  खानों  से  निकाला  गया  इसमें  से  10  हजार  टन  सोना  हमारे  यहां
 जिसमें  से  5  हजार  टन  सोना  होडेंड  तस्करी  का  5  हजार  यदि  हम  इसमें  से  2  हजार  टन
 सोना  लोगों  से  लेने  का  प्रबंध  कर  मैं  5  हजार  टन  की  बात  नहीं  कर  रहा  2  हजार  टन  का  सुझाव
 दे  रहा  यह  जरूरी  है  कि  वह  सोना  जे  वर  के  रूप  में  नहीं  होना  चाहिए  लेकिन  यहां  बिस्कट  के  रूप॑  में
 भी  सोना  अगर  हम  2  हजार  टन  सोना  राष्ट्र  के  लिए  प्राप्त  कर  सकें  गंभीर  स्थिति  को  देखने
 झौर  उसे  ढाई  परसेंट  के  ब्याज  पर  दस  वपं  में  मैच्योर  होने  वाले  गोल्ड  बांड  को  ग्राधार  पर  प्राप्त
 कर  सकें  तो  वर्तमान  संकट  को  हल  करने  का  एक  नया  रास्ता  निकल  सकता  मजे  याद  चीनी
 ग्राफ्मण  के  बाद  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  जीवित  थे  और  हमने  लोगों  से  स्वर्ण  दान  की  भ्रपील  की  थी  ।
 बड़ी  मात्रा  में  सोना  आया  उस  सोने  को  हमने  व्याज  के  साथ  वापस  कर  दिया  आज  झ्राथिक
 क्षेत्र  में  उससे  कम  संकट  नहीं  सोना  पड़ा  हुआ  जमीन  में  गड़ा  हुआ  उसे  निकालना

 उससे  वर्तमान  संकट  को  हल  करने  का  रास्ता  खोजना  वित्त  मंत्री  इस  वारे  में
 बिल्कुल  चप  है  ।

 श्लोमतो  गीता  मुखर्जो  :  हम  लोग  रूपा  का  व्यापार  चांदी  का  व्यापार  करें  तो

 मश्कलात  क्‍या  है  ?  सोने  की  क्‍या  जरूरत  है  ?  डाउरी  के  लिए  !  डाउरी  मत  लो  सोने  की  ।

 श्ली  अटल  बिहारी  काजपेथी  :  आपकी  हम(री  उम्र  तो  डाउरी  की  नहीं  है  ।

 इस्पात  संत्रालव  के  राज्य  मंत्रो  संतोष,मोहन  :  जप  अपने  आप  को  कम  आंक  रहे  हैं

 शो  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :  में  इस  मामले  में  आपकी  विशेषज्ञ  सलाह  लूंगा  ।

 भ्रध्यक्ष  भ्रगर  2  हजार  टन  सोना  हम  प्राप्त  करने  में  सफल  तो  उंसकी  कीमत
 होंगी  36

 बिलियन  श्रमेरिकन  डालर
 !  अब  संसार  में  सोने  का  आर्कषण  कम  हो  गया  खाड़ी
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 ्््ग्य्ज  -  जतभ  ननथया+  न+

 के  यूद्ध  में  भी  सोने  का  भाव  नहीं  बढ़ा  ।  थोड़ा  सा  बढ़ा  ज्यादा  नहीं  लोग  और  तरह  से

 संपत्ति अब  रखना  चाहते  हमारे  देश  में  भी  अगर  लोगों को  प्रेरित  किया  इसके लिए  लोगों
 को  प्रेरित  करना  जरूरी  और  साथ  में  उनको  यह  भी  दिखाया  जाए  कि  आप  का  सोना

 -  मुरक्षित  रहेगा  और  अगर  सोना  सुरक्षित  नहीं  रहेगा  तो  सोने  के  बदले  में  आपको  ऐसा  साधन
 जो  झाढ़े  वक्‍त  में  झ्रापकफो  काम  भ्रा  और  इसके  लिए  कई  सुझाव  मेरे  पास  लेकिन  फिर

 यही  बात  है  कि  वित्त  मंत्री  नदारद  हैं  ।

 एक  माननोय  राज्य  मंत्री  बैठ  हुए
 हैं  ।

 को  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  राज्य  मंत्री  तो  बैठे  हुए  हैं  ।

 ग्रगर  हम  25  बिलियन  सोने  कजे  उतारने  में  लगा  दें  श्रौर  शेष  को  हम  इस
 तरह  से  इन्वैस्ट  करें  कि  हमे  10  परसेंट  का  लाभ  हो  तो  देश  के  आधिक  संकट  को  हल  करने  में  मदद
 मिलेगी  ।  हम  अगर  चाहें  तो  सोना  देने  वालों  को  यह  बायदा  कर  सकते  हैं  कि  10  साल  बाद  उन्हें
 बड़े  शहरों  में  श्रच्छी  जमीन  दी  सोने  के  साथ  साथ  अब  जमीन  का  आकर्षण  भी  बहुत  बढ़
 रहा  जमीन  कम  होती  जा  रही  लोग  जमीन  के  लिये  किसी  भी  सीमा  तक  खर्च  करने  को  तैयार
 हैं  ।  जिम्मेदारी  सरकार  को  लेनी  सरकार  के  पास  काफी  जमीन  जो  ब्रेकार  पड़ी  है  ।

 श्री  जसवंत  सिंह  जो  यहां  बैठे  हुए  वे चेयरमैन  थे  और  उन्होंने  इस  बात  की  जांच  पड़ताल  की  थी  कि
 ग्रार्मी  कैन्टोनमेंटस  में  लाखों  एकड़  जमीन  पड़ी  आर्मी  के  उपयोग  की  जमीन  आर्मी  के  पास  रहनी
 चाहिये  और  भविष्य  के  विस्तार  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  लेकिन  भ्रगर  सरकार  चाहे  तो
 बड़े  शहरों  में  सोने  के  बदले  लोगों  को  10  साल  बाद  जमीन  देने  श्रौर  साथ  ही  ब्याज  भी  देने  का  वायदा
 करे  तो  लोग  सोना  देने  के  लिये  तैयार  हो  जायेंगे  ।  इस  बारे  में  गहराई  से  सोचने  की  जरूरत

 थी  इखजीत  दस  साल  बाद  कौन  सरकार  इसका  क्‍या  पता  ।

 कई  माननीय  सदस्य  :  देश  तो  रहेगा  ।

 थ्रो  अटल  बिहारी  कालपेथों  :  ग्रव  जो  विकास  पत्र  लिये  जा  रहे  कुछ  5  साल  के
 लिये  जा  रहे  कुछ  10  साल  के  लिये  जा  रहे  भरोसे  के  बिना  काम  नहीं  होगा
 कामरेड  कुछ  तो  भरोसा  रखना  पड़ेगा  ।

 मेरा  एक  और  सकझाव  है  कि  सरकार  एन०ञ्रार०झाईज०  को  देश  में  सोना  लाने  की  इजाजत
 दे  और  वह  सोना  बिस्क॒टों  के  रूप  में  होना  भर  किसी  रूप  में  उस  पर  फ्लैट  रेट  से

 ड्यूटी  लगा  दी  जाये  और  वह  ड्यूटी  भी  डालर्स  में  बसूल  की  जाये  या  सोने  के  रूप  में  वसूल  की  जाये  ।
 इससे  तस्करी  भी  देश  में  जो  सोने  की  मांय  वह  भी  कुछ  प्रंश  में  पूरी  होगी  और  हवाले  का
 धंधा  भी  मंदा  हो  जायेगा  ।

 ग्रध्यक्ष  भारतीय  पूंजी  जो  स्वदेश  लौटाने  के  लिये  और  उपाय  भी  जरूरी  जैसा
 «  मैंने  उल्लेख  किया  था  कि  नई  श्रौद्योगिक  नीति  के  भ्रंतगगंत  पब्लिक  सैक्टर  में  भागीदारी  के  त्रिये  हम
 निजी  पूंजी  को  निमंत्रित  कर  रहे  विदेशी  पूंजी  को  निमंत्रित  कर  रहे  भ्रगर  सरकार  चाहे  तो
 इस  संबंध में  गहराई  से  विचार  करके  योजना  बना  सकती  परन्तु  सरकार  अभी  तक  अपना  दिमाग
 नहीं  बना  पाई  है  भौर  उसका  कारण  यह  है  कि  संकट  की  गम्भी  रता  की  अनुभूति  तो  सबको  है  लेकित

 का
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 राजनैतिक दबाव  के  बीच
 में  रास्ता  कैसे  निकाला  यह  कटि

 नाई
 ग्रा  रही  मेरा  निवेदन  है  कि

 पहले  सा  पक्ष  अपना  दिमाग  बनाये  और  फिर  प्रतिपक्ष  से  बातचीत  प्रभ्षी  संवाद  नहीं  हो

 जहा  है  ।  नीतियां  निर्धारित  हों  गयी  हैं  प्रौर  सदन  के  सामने  भी  रख  दीं  गयी  हैं  ।  प्रबं  हमारे  सामने

 विकल्प  यही  है  कि  या  तो  हम  उन  नीतियों  को  अस्वीकार  करें  या  स्वीकार  कर  यह  स्थिति

 संतोषजनक  नहीं  है  ।

 मैंने  पहले  अपने  भाषण  में  कहा  था  और  मैं  फिर  उसी  बात  को  दोहराते  हुए  अपने  वक्तव्य
 को  उपसंहार  की  श्रोर  ले  जाना  चाहता  हं  कि  हम  जिस  गहरे  आर्थिक  संकट  में  फंसे  उसके  लिये
 अगर  हमने  झपनी  नीतियों  में  दूरगामी  परिवततं  न  नहीं  किये  और  जैसा  मैंने  प्रारम्भ  में  उल्लेख  किया  था
 मान  लीजिये  भ्राज  जो  काला  धन  उसे  हमने  अमनेस्टी  दे  पहले  भी  अमनेस्टी  दी  जा  चुकी
 झौर  काला  धन  सफेद  हो  गया  तथा  काला  धन  बनाने  बाले  मंछों  पर  ताव  दे  कर  अपने  धंधे  में  फिर  से
 लग  गये  ।  10  साल  बाद  फिर  काला  धन  हमारे  सामने  एक  प्रश्न  वनकर  खड़ा  हो

 इसको  रोकना  काले  धन  के  जंमरेशन  को  रोकना  होगा  और  इसीलिए  यदि  पझ्रर्थव्यवस्था  को
 कानूनों  कायदों  नियमों  से  मक्त  किया  जाता  नौकरशाही  के  चंगल  से  मकत  किया  जाता  है  तो
 उसका  स्वागत  होना  चाहिए  ।

 यह  ठीक  है  कि  सरकार  जो  अपेक्षित  व  उपेक्षित  क्षेत्ञ  उनका  ध्यान  यह  आवश्यक

 है  श्रौर  हमारी  सरकार  आज  के  जमाने  में  केवल  ला  एण्ड  आई  र  मैनटेन  करने  वाली  सरकार  नहीं  हो
 उसको  समाज  के  कल्याण  की  चिन्ता  भी  करनी  पड़ेगी  ।  सरकार  को  अनेक  काम  स्वयं  करने

 लेकिन  उन  कामों  को  करते  हुए  इस  बात  का  ध्यान  रखना  होगा  कि  जो  हमारे  सीमित  साधन

 उनका  दुरूपयोग  ना  चाहिए  श्रीर  भविष्य  के  लिए  एक  सही  दिशा
 बत्तनी  चाहिए  ।

 मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जब  बहस  का
 जवाव  तो  इन  बृनियादी  प्रश्नों  को

 भी  उठाएंगे  और  सदन  को  विश्वास  में  लेने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 2.02  म्र०  प०

 ओ  इंम्चालम्या  ययक्ष  मैं  इस  बात  के  लिए  आपको  प्रन्यवाद
 देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।  ॥

 थी  शरद  दिध  पीठासीय  हुए

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लोकसभा  के  इस  सत्र  के  शरू  होने  के  समय से  ही  देश की
 न

 सक्ता  सें  थी  वे  एक  दूसरे  पर  दोषारोपण  कर  रही  हैं
 ।  परन्तु  म

 यह  महमूस  करता  हूं  कि  आज :
 हर  भारतीय  नागरिक

 के  लिए  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  इस  संकट  का  सामना किस  हद  तक  कर  सकले
 हैं  ।  दूसरे  मह  संकट  कितने  समय  तक  रहेगा  ।  तीसरे  इस.समस्या से  निपटने  के  लिए  हम  कौनसे  सुधार
 करने  जा  रहे  आज़

 देश  के  सामने मुख्य  सवाल  ग्रही  हमें  यह  स्वीकार  करना
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 पड़ेगा  कि  यदि  हमने  पहले  के  लक्षणों  और  चेतावनी  को  नजरअंदाज  नहीं  किया  होता  तो  इस  संक  रे
 से  बचा  जा  सकता  था  या  इसे  कम  तो  किया  ही  जा  सकता  था  ।  हम  अक्सर  यह  पाते  हैं  कि  जब  कोई
 समस्या  गंभीर  रूप  ले  लेती  है  तभी  हम  उसे  मानते  हैं  और  उस  पर  ध्यान  देते  मैं  यह  क  हना  चाहूंगा
 कि  राष्ट्र

 के  सामने  60  प्रतिशत  से  अधिक  वर्तमान  राजनैतिक  तथा  आर्थिक  समस्याएं  हमारे  अपने
 कामों  के  कारण  हैं  और  हमारी  लापरवाही  के  कारण  में  सरकार  के  नेताओं  से  यह  निवेदन  करना
 चाहूंगा  कि  वे  इसी  गलती  को  नहीं  दुहराएं  तथा  उन्हें  ज्यादा  निष्ठावान  होना  चाहिए  और  उन्हें  अपने
 समय  को  देश  के  हितों  में  लगाना  चाहिए  तथा  पिछले  दिनों  की  तरह  राजनैतिक  खेलों  में  अपना
 समय  नहीं  गंवाना  चाहिए  ।

 मैं  समझता  हंं  कि  आज  हमारे  सामने  जैसी  स्थिति  है  वह  वैसी  ही  है  जैसी  कि  सोवियत  संघ में  उदाहरणार्थ  दोनों  देशों  ने  अपनी  अर्थव्यवस्था  में  आमूल-चूल  परिवर्तन  के  लिए  विदेशी  सहायता
 की  मदद  लेनी  दोनों  देशों  को  अपनी  ढहती  अर्थव्यवस्था  को  पूनरूजीवित  के  लिए  सोना
 बेचना  पड़ा  ।  तीसरे  दोनों  देशों  ने कई  वर्षों  तक  समाजवादी  व्यवस्था  अपनायी  थी  और  अब  दोनों  देश

 लि
 इससे  बाहर  निकलने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  में  जिस  तरह  से  सोना  बेचा  आपात्तकालीन  ऋण  लिए  उसके  कारण  कुछ
 समय  के  लिए  तो  पूरा  राष्ट्र  स्तब्ध  सा  रह  गया  था  ।

 हम  पाते  हैं  कि आज  तक  इस  आघात  से  नहीं  उबरें  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  यही  समय  है
 जब  हमें  अपने  आपको  स्थिर  करना  चाहिए  ।  हमें  इस  बात  को  सदा  याद  रखना  *

 ब्राहिए  कि

 इस  संकट  का  अंतिम  हल  उधार  लेना  नहीं  है  ।  हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  जब  तक  हम  इस  संकट

 के  मकाबले  के  लिए  अपने  आर्थिक  ढांचे  को  मजबूत  नहीं  बनाएंगे  तब  तक  हम  सफल  नहीं  हो  सकते  ।

 सरकार  जिस  मुक्त  अर्थव्यवस्था  की  वात  कर  रही  है  उससे  देशी  उद्योगों
 के

 लिए  नयी  मुसीबतें
 पैदा  होंगी  ।  जो  उद्योग  उपकरण  तथा  प्रबंध  की  दृष्टि  से  रूण  है  उनका  क्या  होगा  ?  क्या  वे  बाहरी
 बाजार  के  साथ  प्रतिद्वंदता  को  झेल  पायेंगे  ?  मेरे  विचार  से  हमे  इस  बात  का  सर्वाधिक  ध्यान  रखना
 चाहिए  ।  देश  में  वर्तमान  श्रम  शक्ति  का  क्या  होगा  ?  नये  आर्थिक  कार्यक्रम  में  हमनें  इनकी  भूमिका
 के  बारे  में  कछ  भी  नहीं  कहा  है  ।  मेरे  ख्याल  से  उन्हें  नजरअंदाज  करना  ठीक  नहीं  है  ।  सबसे  पहले
 तो  जागरूकता  की  भावना  को  पैदा  करने  की  जरूरत  है  ।  हमें  देश  में  काफी  श्रमशक्ति  को  महत्व  देना

 होगा  ।  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  अर्थव्यवस्था  में  उनकी  भूमिका के  बारे  में  हमें  उन्हें  बताना  होगा  ।
 मे  रं  बिचार  में  यह  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  ।

 जिस  गंभीर  और  कठिन  स्थिति  का  सामना  हम  अभी  कर  रहे  हैं  उसमें  मेरा  तो  यही  कहना  है

 कि  भारत  सरकार  को  अर्थव्यवस्था  के  गैर-जरूरी  क्षेत्रों  पर  होने  वाले  निवेश  को  स्थगित  करने  पर

 गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  इसके  साथ-साथ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  भविष्य  के  लिए

 भी  एक  सुस्पष्ट  नीति  बनानी  होगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कामगारों

 और  कर्मचारियों  में  अब  पहले  वाली  समर्पण  भावना  नहीं  रही  है  ।  अब  वे  उसी  क्षेत्र  के  बेहतरी  के

 बारे  में  चिंतित  नहीं  है  जिसनें  उन्हें  रोजगार  दिया  है  ।  उन्हें  अब  अपनी  बेहतरी  क्री  चिंता  ज्यादा  है  ।

 आज  यही  हो  रहा  है  जहां  तक  मैं  समझता  हं  इस  मनोव॑त्ति
 को  बदलना  बड़ा  मुश्किल  सरकारी

 क्षत्र  के  उपक्रमों में  हम  आज  जिन  समस्याओं  का  सामना  कर  रह  हैं  उसस  निबटने  में  इन कर्मचारियों
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 का  उदासीन  रवैया  बिलक्‌ल  ही  सहायक  नहीं  होगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपञमों  में  से कुछ  उपक्रमों

 में  होने  वाले  मुनाफे
 से  हमें  भ्रमित  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  भी  संभव  है  कि  यदि

 यह  निजी  क्षेत्र में  हो
 तो  इसे  और ज्यादा  मुनाफा  हो  ।  हमें  इसका  अध्ययन  करना  होगा  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हं  कि  आर्थिक  उपायों  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था
 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  आवश्यक  कटौती  की  जाए  ।  उदाहरण  के  लिए  उवरकों  पर  राज-सहायता
 हटाने  जिसके  बारे  में  हमने  काफी  वाद  विवाद  भी  किया  हमारे  किसानों  को  बड़ी  हताशा  हुई

 है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि किसान  हमारी  तरह  नहीं  है  ।  वे  व्यावहारिक  लोग  वे  जानते  हैं
 के  उन्हें  क्या  कटिनाईयां  होंगी  सिर्फ  वसूली  मूल्य  बढ़ाने  से  उन्हें  मदद  नहीं  पहुंचेगी  फिर  इस  वसूली

 मूल्य  का  तो  उन  किसानों  को  कोई  फायदा  ही  नहीं  होगा  जो  हमेशा  ठंगहाल  रहते  हैं।॥  यही  कारण

 है  समझता  हूं  कि  हमें  अपने  दृष्टिकोण  को  बनाने  में  ज्यादा  गंभीर  और  व्यावहारिक  होना
 चाहिए  ।  ऐसा  हूं  ने  कं  बाद  ही  हम  अपने  प्रयास  में  सफल  हो  सकेगें  ।  वि

 *श्री  के०  बी०  तंगाबालू  )  :  सभापति  वर्ष  1991-92  के  लिए  सामान्य
 बजट  पर  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मुझे  बड़ी  खुशी  हो  रही  है  ।

 हमें  बड़ी  जुशी  है  कि  इस  गंभी  र  आर्थिक  स्थिति  में  यह  बजट  प्रस्ताव  आशा  की  किरण  के  रूप
 या  है  ।  इस  बजट  में  देश  के  लाखों  लोगों  के  सपनों  और  उनकी  आकांक्षाओं  के  अनरूप  एक  सुदृढ़

 गरात्मनिर्भर  अर्थव्यवस्था  के  निर्माण  का  प्रयास  है  ।  इस  बजट  में  पिछली  गलतियों  को  सुधारने  का
 तथा  भारत  को  एक  नये  युग  में  ले  जाने  का  भी  प्रयास  है  ।  यह  बजट  उत्साहजनक  है

 देश  की  अर्थव्यवस्था  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  हमारे  स्वर्गीय  नेता  श्री  राजीव  गांधी  के  शानदार
 और  गौरवपूर्ण  कार्यों  को  सतत  जारी  रखने  के  लिए  वित्त  मंत्री  ने  जो  प्रयास  किए  हैं  उसके  लिए
 मैं  उनका  स्वागत  करने  के  साथ-साथ  उनके  प्रति  अपना  आभार  भी  प्रकट  करता  हूं  ।  इस  प्रकार  उन्होंने
 अपने  भाषण  का  आरम्भ  उस  मरहूम  नेता  के  प्रति  अपनी  श्रद्धांजलि  देते  हुए  किया  जिन्होंने
 आधुनिक  भारत  के  निर्माण  के  लिए  अपना  तन-मन-धन  सब  समपित  कर  दिया  ।

 इन  बजट  प्रस्तावों  में  कांग्रेस  चुनाव  घोषणापत्र  में  लोगों  को  किये  गये  वादों  की  झलक  है  ।
 यह  बजट  उन  सारे  सामाजिक-आधथिक  कार्यत्रमों  की  प्रतिकृति  ह ैजिसका  आश्वासन  हमने  जनता  को
 दिया  था  तथा  जिसके  आधार  पर  हम  दुबारा.सत्ता  में  आए  ।

 भारत  एक  विशाल  देश  है  पर  इसके  अधिकांश  लोग  गरीब  हैं  ।  यहां  के अधिकांश  लोग  विकास
 में  गहरी  रूचि  रखते  है  ।  अधिकांश  लोग  ह्स  विकासोन्मुख  बजट  का  स्वागत  करते  हैं  ॥।फिर
 भी  विरोधी  पक्ष  के  कूछ  लोगों  ने  तुल्छ  आधार  पर  राजनैतिक  कारणों  से  इसका  विरोध  किया  है  ।
 सिर्फ  राजनैतिक  बतंमान  आर्थिक  स्थिति  में  इन  आवश्यक  प्रस्तावों  की

 जरूरत  को  बे
 समझ  नहीं  रहे  हैं  ।  हमें  इन  संकीर्ण  विचारों  स ेऊपर  उठकर  आशिक  हितों  में  इस  बजट  का  स्वागत
 करना  चाहिए  ।

 कमूलतः  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी
 अनुवादका  हिदी  ॥|

 कम
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 जनत  के  उत्थान  के  लिए  बनाए  गए  सभी  कार्यक्रम  अर्थव्यवस्था  की  द  ढता  पर  निर्भर
 करते  कमजोर  तथा  अव्यवस्थित  अर्थव्यवस्था  इन  कल्याण  कार्यक्रमों  को  नहीं  चला  सकती  ।
 अत्यधिक  संसाधन  होने  के  बावजूद  यदि  हमारे  पास  उपयुक्त  तथा  कुशल  योजना  नहीं  है  तो
 हम  ही  असफल  होंगे  ।  इसलिए  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  अर्थव्यतस्था  को  वर्त मान  कठिनाइयों
 से  मुक्त  किया  जाए  तथा  समथ  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इसमें  सुधार  किया

 जाए  ।  आज  कांग्रेस  सरकार  पर  यह  जिम्मेदारी  है  ।  महात्मा  नेहरू  इन्दिरा  ग्रांधी
 तथा  राजीव  गांधी  द्वारा  जिन  सिद्धान्तों  और  कार्यक्रमों  का  पालन  किया  कांग्रेस  वर्तमान

 नेतृत्व  द्वारा  उसी  को  चालू  रखा  जा  रहा  है  ।  हम  प्रगति  की  राह  पर  आगे  बढ़ते  रहेगें  ।

 इस  समय  मुद्रा  स्फीति  बहुत  अधिक  बढ़  गई  है  ।  आज  भारत  गम्भीर  आथिक
 की  स्थिति  में  है  ।  हमारी  अर्थ-ब्यवस्था  को  दुबारा  पटरी  पर  लाने  के  लिए  भारत  की  जनता ने  कांग्रेस

 में  अपना  विश्वास  व्यक्त  किया  है  तथा  कांग्रेस  को  दुबारा  सत्ता  में  लाया  गया  है  ।  हम  इस  काय
 को  परा  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  करेंगे  ।

 माननोय  संदस्य  श्री  जिन्होंने  मुझ  से  पहले  भाषण  दिया  एक  प्रश्न  का  उल्लेख
 फिया  है  ।  में  काले  धन  के  संबंध  में  उनके  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  ।  हम  देश  में  बढ़ते  हुएं  काले  घन
 से  अत्यन्त  चिन्तित  है  ।  काले  धन  की  वृद्धि  की  सीमा  बजट  में  कुल  व्यय  से  कहीं  अधिक  है  ।  यह
 स्थिति  को  गम्भीरता  है  ।  इस  काले  धन  के  मालिकों  द्वारा  एक  समानान्तर  अर्थव्यवस्था  चलाई  जा
 रही  है  ।  हमें  अवश्य  ही  यह  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  काले  धन  के  प्रभाव  को  कम  करने  तथा
 इसकी  वृद्धि  को  रोकने  में  हम  पूरी  तरह  असफल  रहे  हैं  ।  परन्तु  में  यह  सोचकर  बहुत  निराश  हूं  कि
 इस  काले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया
 दूसरी  बजट  में  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  प्रोत्साहन  देने  की  बात  कही  गई  जब  तक  इस
 सभा  के  तथा  बाहर  के  सभी  वर्ग  संगठित  तथा  संयुक्त  प्रयास  नहीं  तब  तक  का
 घन  पर  रोक  नहीं  लगाई  जा

 4

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  मूल्य-वुद्धि  पर  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की  श्री  वी०पी०  सिंह  और
 श्री  चन्द्रशेखर  की  पिछली  सरकारें  मूल्य  वृद्धि  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कदम  उठाने  के  अपने  कत्तंब्य
 में  प्री  तरह  असफल  रही  हैं  ।  लगातार  बढ़ती  हुई  कीमतों  ने  किसानों  तथा

 की  कमर  ही  तोड़  दी  हम  यह  चाहते  हैं  कि  सभी  बजट  प्रस्तावों  के  उद्दृश्य
 समग्र  रूप  से  बढ़ते  हुए  इन  मूल्यों  को  कम  करने  तथा  मूल्य  वृद्धि  के  उत्पीड़न  से  गरोबों  को  मुक्ति
 दिलाना  होगा

 ९

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  डीज़ल  तथा  मिट्टी  के  तेल  का  मूल्य  और  न  बंढ़ाए  जाने  के

 लिए  धन्यावाद  देना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  एल०  पी०  जी०  गैस  सिलेन्डरों  की  कीमतें  20  प्रतिशत

 बढ़  गई  हैं  ।  गरीब  तथा  मध्यम  वर्ग  के  परिवार  ईधंन  के  रूप  में  एल०  पी०  जी०  गैस
 का  इस्तेमाल  करते  इससे  इन  लोगों  पर  बुरा  असर  पड़ेगा  और  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से

 अनुरोध  करता हूं  कि  वह एल०  पी०  जी०  सिलेन्डरों के  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धि  के  बारे  में  विचा र
 करें  ।
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 एक  अन्य  जिस  पर  न  केवल  विपक्ष  अपितु  कांग्रेस  पार्टी  के सदस्य  भी  उत्तेजित  हो  रहे  है

 बह  उवरंकों  पर  राज-सहायता  समाप्त  करने  का  मामला  है  ।  भारत  में  किसान  सम॒दाय  ही  एक  ऐसा
 समदाय  जो  गरीबी  में  जन्म  लेता  गरीबी  में  ही जिसका  पालन  पोषण  होता  है  तथा  गरीबी  में

 ही  मर  जाता  है  ।  उर्वरकों  पर  राज-सहायता  बन्द  करने  का  किसानों  पर  बहुत  गम्भीर  प्रभाव  पड़ेगा  ।
 इससे  उनके  रह  न-सहन  की  पहले  से  ही  दयनीय  स्थिति  और  भी  खराब  हो  जाएगी  ।  उवरंकों  पर
 प्रदान  की  गई  राज-सहायता  में  40  प्रतिशत  की  कटौती  करने  से  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  हो  जाएगी
 और  जिससे  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वुद्धि  हो जाएगी  ।  दूसरी  ओर  सरकार  यह  दिलासा दे  रही  हैं  कि

 वह  प्रापण  मल्यों  में  वृद्धि  करेगी  ।  परन्तु  म॑  स्पष्ट  रूप  स ेयह  बताता  हूं  कि  आप  40  प्रतिशत

 सहायता  की  कमी  के  स्तर  तक  प्रापण  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  आप  प्रापण  मूल्यों  में  वृद्धि
 करेंगे  तो  इससे  केवल  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  में  ही  वृद्धि  होगी  तथा  उससे  उपभोक्ताओं  पर  बहुत
 ब्रा  असर  पड़ेगा  ।  क्या  गरीब  किसान  ओर  उपभोक्ता  ऐसी  स्थिति  का  सामना  कर  सकेंगे  ?  इसलिए
 सरकार  किसानों  की  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  को  निभाने  के  लिए  बाध्य  जो  कि कल  जनसंख्या  का

 तिशत  हैं  ।  मेरा  सरकार  से  गम्भी  रता  पूर्वक  अनुरोध  है  कि  वह  सम्पूर्ण  मामले  पर  पनविचार  करे 00  कर
 और  उवंरकों  पर  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  को  जारी  रखे  ।  में  स्वंय  किसान  परिवार  से  संबंधित

 हूं  और  इसलिए  म॑  किसानों  को  दुर्देशा  के  बारे  में  जानता  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  मेरे
 इस  अनुरोध च्छ

 का  उत्तर  देगी  ।

 अपने  राज्य  के  बारे  में  बात  करते  मैं  अत्यन्त  खेद  पूर्वक  यह  अवश्य  बताना  :/
 चाहता  हूं  कि  तमिलनाडु  राज्य  अनेक  कारणों  से  विकास  की  पृष्ठभूमि  से  निर्वा  हरा है  ।  केन्द्र
 ने  राज्य  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  है  ।  मैं  अनेक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  मैं  अवश्य  |
 पूवक  यह  मानता  हू  कि  श्री  वी०  पी०  सह  की  सरकार  तथा  चन्द्रशेखर  की  सरकार  ने  राज्य  को
 यथोचित  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  की  ।

 तमिलनाडु  के  माननीय  मुख्य  मंत्री  सेवी  जयललिता  ने  कई  मांगे  रखी  थी  तमिलनाडु  के
 माननीय  संसद  सदस्य  ने  भी  अनेक  मांगे  रखी  थीं  ।  यह  सभी  सही  मांगे  हैं  तथा  इन  प  प्हमति  व्यक्त
 करना  उचित  होगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहत  कार्यों  के  लिए  तमिलनाडु को  अवश्य  ही  289  करोड़  रुपए  प्रदान  किए  जाने  चाहिए  ।  राज्य  ने  पहले  ही  राष्ट्रीय  कृषि  तथा
 ग्रामीण”विकास  बैंक  से  191  करोड़  रुपये  ले  लिए  हैं  और  शेष  98  करोड़  रुपए  अवश्य  ही  राज्य
 को  अविलम्ब  दे  दिए  जाने  चाहिए  ।

 केवल  गुजरात  और  तमिलनाडु  में  पूर्ण  निषेधाज्ञा  लागू  महात्मा  गांघी  के
 इस  देश  क्या  इन  राज्यों  को  पर्याप्त  मुआवजा  नहीं  दिया  जा  सकता  ?  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों
 को  निषेधाज्ञा  लागू  करने  के  कारण  होने  वाले  वित्तीय  घाटे  की  50  प्रतिशत  क्षतिप्ति  करने  का  निर्णय
 लिया  उस  आधार  पर  चालू  वर्ष  के  निषेधाज्ञा  लागू  करने  के  लिए

 तमिलनाडु  को  390
 ,  वर्ष  1977-78  और  1980  तक  की  अवधि  में  नि  पैधाज्ञा  लागू  करने  के  लिए

 पहले  ही  500  करोड़  रुपए  बकाया  जिसे  राज्य  को  शीघ्र  ही  प्रदान  किया  जाना
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 जब  स्वर्गीय  श्री  राजीव  सभी  राज्यों  को  पेय  जल  प्रदान करने
 के  लिए  प्रौद्योगिकीय  मिशन  बनाया  था  ।  सभी  गांवों  को  पेय  जल  प्रदान  करने

 के  लिए  यह  बहुत
 अच्छा  मिशन  था  ।  हमने  इस  मिशन  का  स्वागत  किया  तमि  गर  ने  इस  परियोजना
 के  लिए  इस  वर्ष  40  करोड़  रुपए  मांगे  थे  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि तमिलनाडु को

 -

 यह  धनराशि  अविलम्ब  प्रदान  की  जाए  ।

 ओकनाकल  समेकित  जल  योजना  बहुत  लम्बें  समय  से  लटक  रही  है  ।  सात  वर्ष  पहले  यह
 योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  भेजी  गयी  थी  ।  केन्द्र  सरकार  को  120  करोड़
 रुपए  प्रदान  करने  थे  ।  मेरा  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  अनुमति ऊुपाकत  छी करें  ।  तथा  इसे  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  120  करोड़  रुपए  भी

 कृष्णा  जल-परियोजना  मद्रास  शहर  में  1993  तक  पेय  जल  की  आपूर्ति  के
 लिए  बनाई गई

 यह  परियोजना  कर्नाटक  और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  का  संयुक्त  प्रयास  है  ।  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  की  उपस्थिति  में  इस  परियोजना  का  उद्घाटन  हुआ  था  |  इस  परियोजना  के  लिए  600
 करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  तथा  इसके  लिए  विश्व  बैंक  को  प्रस्ताव  भेजा  गया  मैं  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  इस  परियोजना  को  इसकी  निर्धारित  तिथि  तक  पूरा  करने  के
 लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जायें  ।

 तमिलनाडु  राज्य  को  गेंगिल  फार्मूले  के  अन्तर्गत  भी  वित्तीय  सहायता  नहीं  प्रदान
 की  गई  है  ।  इसके  अन्तर्गत  दी  जाने  वाली  सहायता  को  450  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  600  करोड़

 रुपए  कर  दिया  जाना  चाहिए  ॥

 राजीव  गांधी  फाऊंडेशन  को  दिए  जाने  वाले  100  करोड़  रुपए  की  सहायता  राशि
 की  अनावश्यक  रूप  से  आलोचना  की  जा  रही  है  ।  फाऊंडेशन  के  माननीय  चेयरमैन  ने  सरकार  को
 भेजे  गए  एक  लिखित  पत्र  में  इस  राशि  को  अस्वीकार  कर  दिया  ।  इस  देश  के  करोड़ों  कांग्रेसी  फाऊंडेशन
 के  लिए  सहायता  देंगे  और  सरकार  द्वारा  घनराशि  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अब  फाऊंडेशन
 के  चेयरमैन  ने  इस  धनराशि  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  तथा  स्वयं  सरकार  ने  धनराशि  को  वापिस
 ले  लिया  है  तो  विपक्षी  दलों  को  अब  अवश्य  ही  इस  मामले  का  राजनीतिकरण  नहीं  करना  चाहिए  ।
 उन्हें  हमारे  नेता  क ेनाम  का  अपमान  नहीं  करना  चाहिए  ।  सभी  विवाद  समाप्त  हो  जाने  चाहिऐ  ।

 देश  के  लगभग  60  प्रतिशत  लोग  पिछड़ी  जातियों  के  मैं  पिछड़

 जाति  आयोग  के  गठन के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  कांग्रेस

 अकेली  ऐसी  पार्टी  है  जो  पिछड़ी  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  प्रतिज्ञाबद्ध  है  ।

 आज  ठीक  ही  यह  आशंका  व्यक्त  की  जा  रहो  है  कि तमिलनाड  राज्य  भी  पंजाब  अथवा
 कश्मीर  के  रूप  में  बदल  सकता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  अवश्य  ही  इस  स्थिति  की  जानकारी  होनी

 चाहिए  ।  राज्य  में  आतंकवाद  और  युद्धसंलग्नता  बढ़  रही  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  राज्य  में आंतकवाद
 को  समाप्त करने  के  सभी  संभव  प्रयास  कर  रही  है  ।  तममलनाडु  राज्य  के  लोग  भी राज्य  में  आंतकवाद

 को  समाप्त करने  तथा  राष्ट्र  की एकता  और  अखण्डता  की  सुरक्षा  के  लिए  उतने ही  दृढ़निश्चयी
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 कि  +  न

 तमिलनाडु  सरकार  ने  अपने  पुलिस  बल
 के  आधुनिकीकरण  के  लिए  40  करोड़  रुपए  की  मांग  की  है  |

 यहघनराशि  शीघ्र  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  मुझे  जो  अवसर  प्रदान  किया  गया  है  उस  के  लिए  मैं  एक  बार

 आपको  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  बजट  प्रस्तावों  का  स्वागत  करता  हूं

 श्री  मोरेश्वर  साबे  :  सभापति  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के

 शासन  करे  अन्तिम  वर्ष  में  मरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिए  गए  भारी  ऋण  की  अन्तिम

 किश्त  का  भगतान  किया  जिसका  उन्होंने  पहले  1981  में  इकरार  किया  था  ।  इसका  यह  अर्थ

 है  कि  वर्ष  1984  के  अन्त  तक  हमारे  देश  के  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  इतनी  खराब  नहीं  थी

 जितनी  कि  आज  है  ।  उसके  बाद  से  क्या  हुआ  कि  हमारा  देश  ऋण  के  बोझ  से  दबता  ही  चला  गया  ?

 मार्च  1985  भारत  पर  विदेशों  का  35,000  करोड़  रुपये  ऋण  था  वर्ष  1989
 के  अन्त  तक  यह  बढ़कर  1,02,000  करोड़  रुपए  हो  वर्ष  1985-86  में  विदेशी  मुद्रा

 सम्पत्ति  7,384  करोड़  रुपए  के  मल्य  की  थी  जो  1989-90  में  घटकर  5,787  करोड़  रुपए  मूल्य
 की  हो  गई  और  अब  यह  केवल  2,500  करोड़  रुपए  रह  गई  है  ।  उसके  बाद  से  सरकार  बिना  किसी
 नीति  योजना  के  वाणिज्यिक  लघु  अवधि  ऋण  लेती  रही  है  ।

 पिछले  18  महीनों  तथा  खाड़ी  यद्ध  के  दौरान  राजनैतिक  अस्थिरता  के  अतिरिकत
 अनेक  प्रकार  के  संकट  पैदा  हुए  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  जब  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  से  अपेक्षित  ऋण  की  राशि  प्राप्ति  नहीं  हमें  बिना  सोच  विचार  के  कोई  खर्च  नहीं  करना
 घाहिए  ।

 हमारा  बजट  घाटा  लगातार  बढ़ता  जा  रहा  है  तथा  दूसरी  ओर  हम  अत्यधिक  मात्रा  में  भुगतान
 सन्तुलन  की  संकटपूर्ण  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  को  अवश्य  ही  कुछ  दृढ़  और  अरुचिकर
 नीति  संबंधी  उपाय  करने  चाहिए  ताकि  हम  वर्तमान  आर्थिक  संकट  को  दूर  कर  सकें  तथा  विश्व  के
 आशिक  कार्यक्षेत्र  में  मुख्य  पात्र  की  भूमिका  अदा  करने  के  लिए  अपने  देश  को  तैयार  किया  जा  सके  ।

 सौभाग्य  आज  हम  खाद्यान्न  अनेक  उपभोक्ता  वस्तुओं  और  दवाओं  की
 अपनी  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  आत्मनिर्भर  हैं  ।  हम  तथा  इंजीनियरिंग  ना
 भारी  तथा  परिष्कृत  रसायनों  तथा  पैट्रोकेमिकल्स  इत्यादि  की  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूरति  के
 भी  आत्मनिर्भर

 हमारी  वर्तमान  नीतियां  बिरला  और  बजाज  इत्यादि  जैसे  बड़े  घरानों  के  कार्यंक  लापों
 को  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  बनाई  गई  हमारे  लिए  वास्तव  में  यह  आवश्यक  है  कि  ऐसी  र्थितियां
 उत्पन्न  की  जाएं  जिसमें  हमारे  देश  में  हजारों  टाटा  और  बिरला  उनके  जैसे  अन्य  अनेक  घराने  बन
 सकें  ।

 .
 मैं  आपका  ध्यान  सा्वंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  ओर  दिलाना  चाहता  1150  50  उद्यमों

 मे  से  248  केन्द्र में  हैं  जोर लगभग  900  राज्यों  में  इन  1150  उद्यमों में  स ेकेवल  10  में
 वास्तव में  लाभ  ।  रहा  अन्य  30  उद्यमों  में  बहुत  कम  लाभ  हो  रहा  है  ।  केन्द्र  में  शेष  उथ्म  ज्ला  गे
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 में
 चल  रहे  राज्यों  के  अधिकतर  उद्यम

 राजकोष  पर  भारी बोझ  हैं  ।  उन  सावंजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  में  10,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  नुकसान  हो  रहा  जिन  पर  केन्द्रीय  सरकार
 का  नियन्त्रण  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  अधिक  संख्या  में  नियोजन  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा चलाए
 जा  रहे  उद्यमों  में  22  लाख  रुपए  है  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उद्यमों  में  लगभग

 10  लाख  रु०  यह  सझाव  दिया  गया  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  स्वामित्व  अधिकार को
 भारत के  राष्ट्रपति  के  अधिकार  से  लेकर  धीरे-धीरे  बदल  कर  भारत  के  लोगों  के  अधिकार  में  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 अर्थव्यवस्था  में  सुधार  के  लिए  हम  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  अनेक  कार्य  कर  सकते  हैं  :

 इस  समय  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  का  कार्य  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तक  ही
 सीमित  है  ।  मैं  मंत्रालय  को  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  तक  फैला  दिया  जाये
 तथा  सभी  लोगों  को  खुली  निविदा  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 कोयले  के  संवंध  इसकी  खोज  का  कार्य  केवल  कोल  इंडिया  और  सिगरेनी  कोयला  खान
 तक  ही  सीमित  न  रखकर  उसका  विस्तार  किया  जाये  ।

 जहां  तक  विद्यत  का  सरांंबंध  है  स्थानीय  राजनैतिक  हस्तक्षेप  जैसे  अधिक  नियुक्ति  संयंत्र  के रख
 रखाव  में  वित्तीय  नियन्त्रण  और  जिम्मेदारी  की  कमी  के  कारण  एक  या  दो  राज्य  विद्युत  बोडों
 को  छोड़कर  राज्य  विद्युत  बोर्ड  बहुत  बुरी  हालत  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  संयंत्र  भार  घटक  में  अवश्य  ही

 सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  हमारे  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  बहुत  अधिक  कार्य  किए  जाने  की
 आवश्यकता  है  ।

 भारत  के  पास  इतनी  क्षमता  है  कि  निकट  भविष्य  में  लगभग  20,000  करोड़  रुपये  के  द्नषि
 संसाधित  खाद्य  पदार्थ  तथा  उद्यान  उत्पाद  का  निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।

 एक  और  क्षेत्र  वह  है  वह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  पूरी  तरह  से  उपेक्षित  है  ।  पिछले
 वर्ष  हमने  लगभग  2,500  करोड़  रुपये  पर्यटन  से  कमाये  परन्तु  दुर्भाग्यवश  ऐसे  क्षेत्रों  का

 सुधार  करने  के  लिये  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जहां  और  अधिक  क्षमता  उपलब्ध  हैं

 जहां  तक  करों  का  सवाल  कर  ढांचे  को  सरल  बनाना  चाहिये  ।  करों  की  चोरी  को  सख्ती

 पं  निपटा  जाना  चाहिये  ।  एक  राज्य  से  दसरे  राज्य  में  माल  लाने  ले  जाने  के  बीच  में  सभी  बाधाओं

 को  पूरी  तरह  से  हटा  देना  चाहिये  जिससे  कि  इंधन  पर  होने  वाले  खर्च  को  बचाया  जा  सके  जो  कि लगभग

 9,000  करोड़  रुपये  तक  हो  जाता  है  ।

 सभापति  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मेरा  यह  अनुरोध है  कि  मंत्री

 जो  यहूंपर  उपस्थित  निम्नलिखित  सुझावों  पर  ध्यान  देने  की  कृपा  करें  :

 1.  सरकारी  खर्च में  कम  से  कम  5,000  करोड़  रुपये की  वाधिक  कटौती करना  आवश्यक

 है  ।
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 ____  « 2,  प्रशासनिकखर्च  ३३  यथा संभव कम किया जाये |  -पपपएयणयईणएणयःय,य/यः
 -  2,  प्रशासनिक  खर्च  यथा  संभव  कम  किया  जाये  ।

 3.  व्यक्तिगत  कर  दरों  तथा  निगमित  कर  दरों को  35  प्रतिशत  तक  कम  किया  जाये  ।

 4.  आयकर  से  छूट  की  अधिकतम  सीमा  को  22,000  से  बढ़ाकर  50,000  रुपये  किया

 जाये  ।

 5.  वतंमान  काले  धन  को  उत्पादकता  संबंधी  निवेश  में  र  ॒गाया  जाये  तथा  काले  घन  को

 और  बढ़ने से  रोका  जाये

 6.  रूग्ण  एककों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  के  लिये  एक  पथक  एजेंसी  बनाई

 भारत  में  निजीकरण  हो  रहा  निजीकरण  की  प्रक्रिया  के  दौरान  लोगों  को  यह  सुनिश्चित

 करना  होगा  कि  राजनीतिज्ञ  तथा  नौकरशाह  इस  अवसर  को  अपने  लाभ  के  भ्रष्टाचार  तथा

 संसाधनों के  दुरूपयोग  के  लिये  प्रयोग  न  करें  ।

 भारत  का  भविष्य  पहले  के  मुकाबले  अधिक  खतरे  में  मालूम  पड़ता  है  ।  हाल  के  महीनों  में

 सरकार  राजनीतिक  अस्थिरता  के  कारण  बेकार  रही  है  ।  देश  जातिपरक  धर्म  पर  आधारित

 हिंसा  के  कारण  विभाजित  है  तथा  क्षेत्रीय  स्वायतता  की  मांग  की  जा  रही  है  आर्थिक  विकास

 धीमा  हो  गया  है  तथा  गरीबी  इस  स्तर  तक  पहुंच  गयी  है  जो  कल्पना  शक्ति  से  परे  है  तथा  उसका  कोई
 सम्राघान  नहीं  नजर  आ  रहा  है  ।

 अन्त  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  सरकार  को  समस्याओं  के  प्रति  सकारात्मक
 तथा  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये  तथा  राजनीतिक  खेल  खेलने  छोड़  देने  चाहिये  ।

 भाषण  समाप्त  करने  से  मेँ  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हं  कि  उन्होंने  राजीव  गांघी
 न्यास  में  अंशदान  देने  के  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लिया  है  तथा  यथा  प्रस्तावित  उर्वरक  रियायतों  पर

 पुनः  विचार  करने  का  संकेत  दिया  है

 राजस्व  अर्जित  करने  के  लिए  उवंरकों  के  बजाये  सिगरेट  तथा  शराब  पर  कर  और  बढ़ाये  जायें
 तथा  एल०  पी०  जी  ०  तथा  पैट्रोल  के  मुल्य  न  बढ़ाये  जायें  ।

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  )  :  सभापति  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  श॒रू

 किये  गये  सावंजनिक  क्षेत्र  की अवधारणा  की  तथाकथित  समाप्ति  की  चर्चा  के  दौरान  बहुत  कुछ  कहा
 गया  है  ।  कछ  माननीय  सदस्य  ऐसे  हैं  जो  इस  विचार  से  प्रसन्न  हैं  कि  नेहरूवादी  अवध  पर्ण
 रूप  से  समाप्त  हो  चुकी  है  ।  हर

 दूसरी  ओर  क॒छ  ऐसे  भी  माननीय  सदस्य  हैं  जो  आर्थिक  परिक्षेत्र  में  देश  को  नेहरूवादी  द्‌  ष्टिकोण
 से  बिल्कुल  विमुख  किये  जाये  की  भर्त्सना  करते  हैं  ।  मुझे  डर  है  कि  दोनों  गलत  हैं  तथा  वे  एक  भ्रम
 में  नेहरू

 के  आदर्श  आज  भी  उतने  ही  सार्थक  हैं  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  बनाम  त्र  पर  नेहरू
 के  विचारों  का  गलत  प्रत्यापंण  किया  गया  नेहरू  ने  उद्योगों  पर  सार्वजनिक  नियन्त्रण  के  बारे
 में  क्या  कहा  इसको  ठीक  करते  हुए  में  उद्धरित  करता  हूं  :

 महत्वंपर्ण  नहीं  है  कि  हर  वस्त  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रयास  किया  जाये  ।

 अपितु  हमें  ऐसा  प्रयास  करना  चाहिये  जिसके  परिण  मस्वरूप  अन्ततोगत्वा  अधिक
 उत्पादन  हो  तथा  रोजगार  के  अधिक  अवसर  सुलभ  हों  !।
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 में  पुनः  उद्धरित  करता  हूं  :

 मूल  प्रमुख  उद्योग  राज्य  के  नियन्त्रण  में  होने  अंशतः  इसलिये  कि

 इन  मूल  उद्योगों  तथा  प्रमुख  उद्योगों  को  निजी  हितों  द्वारा  नियन्त्रित  किया  जाना खतरनाक
 है  ...  .  .  अन्य  उद्योगों  को  निजी  नियन्त्रण  में  रखा  जा  सकता है  ।

 अब  यह  स्पष्ट  कि  नेहरू  हमेशा  कछ  चुने  हुए  उद्योगों  को  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 अन्तगंत  लाने  के  पक्ष  में  थे  ।  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  में  नई  औद्योगिक  नीति  के  संदभ  में  जो  कहा  है
 वह  केवल  नीति  में  परिवर्तन  है  ।  आखिरकार  लोगों  द्वारा  नीति  को  ऐतिहासिक  समय  में  ही  बनाया
 जाता  है  ताकि  परिवर्तन  इतिहास  की  एक  निश्चित  अवधि  हुए  के  अनुरूप  किया  जा  सके  ।
 आप  खुद  जानते  आधा  से  अधिक  जो  कुछ  वर्ष  पूर्व  नियन्त्रित  दृष्टिकोण  की  अटूट  दीवार
 बना  हुआ  तेजी  से  परिवर्तन  की  प्रक्रिया  से  गुजर  रहा  है  ।

 यह  समाजवादी  व्यवस्था  का  पतन  नहीं  है  जैसा  कि  अत्यधिक  उत्साही कछ  आलोचक
 कहने  की  चेष्टा  कर  रहे  यह  परिवर्ततशील  सामाजिक  मुल्यों  के  प्रति  व्यावहारिक  समायोज न

 जो  मानव  मात्र  की  नेसगिक  प्रवृति  है  ।

 अतः  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्ञ  अभी  भी  भारतीय  उद्योग  में  कछ  चने  हुए  क्षेत्रों
 में  शीषस्थ  ऊचाइयों  के  साथ  अग्रणी  परन्तु  हमें  अर्थ-क्षमता  की  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  तथा
 यह  अर्थ-क्षमता  ही  एकमात्र  मानदण्ड  है  ।

 मुझे  झुग्गियां  हटाने  तथा  कम  लागत  वाले  आवास  बनाने  वाले  इस  प्रशंसनीय  योजना  के
 भविष्य  के  बारे  में  कुछ  आशंका  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  यह  प्रशंसनीय  योजना  है  ।  परन्तु  यदि  इसे
 प्रवासी  भारतीयों  द्वारा  वित्त  पोषित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  योजना  से  जोड़ा  तो  मझे  डर  है
 कि  इससे  राजनीतिक  इच्छाशक्ति  की  गम्भीरता  समाप्त  हो  जायेगी  ।  क्‍योंकि  बिना  हिसाब  की
 घनराशि  से  साफ  तौर  पर  बाहर  आने  की  अपीलें  अतीत  में  निरर्थक  साबित  हुई  हैं  ।  में  वित्त  मंत्री
 से  निवेदन  करूंगा  कि  झुग्गियों  को साफ  करने  की  इस  योजना  को  अलग  रखा  जाये  तथा  प्रवासी
 भारतीयों  को  या  काले  धन  फे  ठेकेदारों  को  इसके  साथ  अन्तग्रंस्त  न  किया  इसमें  यथार्थ  में
 काले  धन  को  सफेद  धन  में  बदलने  के  बजट  में  प्रस्तावित  सभी  उपयय  अत्यधिक  निष्क्रिय  शायद
 हम  परिणामों  का  अंदाजा  भगाये  बिना  बहुत  अधिक  रियायतें  दे  रहें  हैं  ।

 एक  और  बात  जिस  पर  हम  जोर दे  रहे  वह  है  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  द्र  करना  जिसके  लिये
 मेरा  दल  तथा  सरकार  वचनबद्ध  है  ।  बजट  में  इस  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 असम  में  भयानक  बाढ़  आयी  है  |  फिर  भी  वहां  फ्र  बाढ़  नियन्त्रण  के  कोई  स्थायी  उपाय
 नहीं  किये  गये  हैं  ।  राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अपने  संसाधन  खुद  जुटायें  ।  परन्तु  ऐसा  राज्य  जो
 प्रति  वर्ष  जबरदेस्त  बाढ़  से  तबाह  हो  जाता  है  कितने  संसाधन  जुटा  सकता  दूसरी  ओर  ब्रह्मपुत्र  बाढ़
 नियन्त्रण  के  विरुद्ध  ऋणों  को  अनुदानों  में  बदलने  की  चूंकि  इसे  राष्ट्रीय  समस्या  माना  गया  है  को

 |

 अभी  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  असम  समझौते  के  परिणामस्वरूप  तेल  शोधक  कारखाना  तथा  गैस

 क्रैकर परियोजना जिससे लाखों क्यूबिक मीटर गैस निकाली जानी है वह अभी तक शुरू नहीं हुई है तथा फाइलों तथा कागजों न के बीच में दबी हुई है । स्थिति में जबर्दस्त जन-विरोध उत्पन्न होता है
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 तथा  अन्ततोगत्वा  अलगाववाद  पैदा  होता  मैं  क्षेत्रवाद  अथवा  उग्रवाद  की  वकालत  नहीं-कर  रहा

 हूं  ।  मैं  इससे  दर  हूं
 ।  में  विश्वास  रखता  कि  भारत  में  मजबूत  केन्द्र  को  आ  वश्यकता है  ।  भारत  में

 ऐसे  केन्द्र  की  आवश्यकता  जिसमें  मौलिक  संस्कृति  हो  जो  देश  को  नेतृत्व  प्रदान  कर  सके  तथा

 देश को  एक  दिशा  प्रदान  कर  सके  ।  फिर  भी  देश  के  इस  मौलिक  संस्कृति  के  मुख्य  ढांचे  के  अन्तर्गत

 सरकार  को  चाहिये  कि  विचारों  तथा  दृष्टिकोणों  में  कछ  समायोजन  करे  ।  इसके  लिये  हमें  यह  ध्यान

 में  रखना  चाहिये  कि  देश  की  आर्थिक  स्थिति  केवल  तभी  ठीक  रह  सकती  है  जब  देश  के  सभी
 राज्यों  की  राजनीतिक  स्थिति  ठीक  रहे  ।

 वित्त  मंत्री  स ेसहमत  होते  हुए  कि  सीधा  विदेशी  निवेश  पूंजी  से  प्रमुख  प्रौद्योगिकी  तथा  विपणन
 उपलब्ध  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कि  सभी  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  अनुर्मा  त

 न  दी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  उनमें  से  कुछ  कम्पनियों  का  अच्छा  रिकार्ड  नहीं
 ट रहा  है  ताकि  वे  अनिवासी  भारतीयों  के  साथ  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  को  अस्थिर  न  कर

 सके  तथा  स्वयं  को  अनावश्यक  राजनीतिक  गतिविधियों  में  लिप्त  न  कर  सकें  ।

 हमें  उन  परिस्थितियों  तथा  दिक्कतों  का  पता  है  जिसके  अन्तर्गत  वित्त  मंत्री  न ेबजट  बनाया  है  ।

 यह  बित्त  मंत्री  के  लिए  प्रशंसनीय  बात  है  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  उन्होंने  कठिन  तथा
 खराब  परिस्थितियों  में  से  एक  रास्ता  निकाला  फिर  भी  सामाजिक  उद्देश्य  के  प्रति  वचनबद्ध

 यह  गरीबों  तथा  असहाय  लोगों  के  पक्ष  में  जानबुझ  कर  अलग  व्यवस्था  की  है  जोकि  समाज  तथा
 देश  में  शान्तिपर्ण  सामाजिक  परिवर्तन  के  प्रमुख  बिन्दु  हैं  ।  अतः  हमने  देखा  है  कि  बजट  में  नियमित

 आयकर  व्याज  के  भुगतान  पर  और  विलासिता  की  वस्तुओं  पर  भारी  कर  लगाकर  अमीरों
 पर  दबाव  डाला  है  दूसरी  ओर  इस  बात  का  ध्यान  दिया  गया  है  कि  जरूरी  वस्तुओं  को
 अलग  रखा  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्यों  में  कमी  की  गयी  है  तथा  खाद्य  पदार्थों  पर  रियागतें
 दी  ब्यी  हैं  तथा  ईश्वर  के  दूतਂ  के  अनुमानों  के  कि  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बात
 मान  रहा  है  जिसमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सरकार  गैर  टैरिफ  रुकावटों  को  समाप्त  कर  रही  है
 तथा  सीमा  शुल्क  को  30  प्रतिशत  तक  कम  किया  गया  बजट  में  जबर्दस्त  आयात  पर  रुकावट
 लगायी  गयी  इसके  अलावा  तथाकथित  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  कहने  पर  खाद्य  पदार्थों  पर  राज
 सहायता  कम  करने  तथा  योजना  खर्चों  को  कम  करने  के  बजाय  वित्त  मंत्री  ने  दोनों  को  बढ़ा  दिया  है  ।

 यहां  भी  मानवीय  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  कि  न  कि  धन  को  महत्व  दिया  गया  है
 ।

 मैं  एक  बार  फिर  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  मुझे  विश्वास  है  कि  वास्तव  में  इस  बजट  से  देश  के
 सामने  जो  कटिन  परिस्थिति  ठीक  होगी  गहरे  संकट  में  लाया  गया  यह  दबाव  डालने  वाला  बजट
 है  जो  अर्थव्यवस्था  को  नियन्त्रित  और  सुदृढ़  करेगा  ।  इसमें  अपनी  सिद्धान्तवादी  विचारधा  राओं को
 ढढने  की  च्रेष्दा  करता  अव्यवहारिक  होगा  ।

 शी  हरि  किशोर  सिह  )  :  सभापति  जी  भापका  आभार  मानता  हूं  कि इस  बजट के
 मुत्तलिक  बहुत  बातें  कही  गयी  हैं  लेकिन  मुझे  इस  बजट  को  देखकर  बहुत  ही  निराशा  मैं  वित्त
 मंत्री  जी  की बहुत  इज्जत  करता  हूं  ।  वे  जाने-माने  अथंशास्त्री  हैं  भोर  वित्तीय  प्रशासक  भी  हैं
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 लेकिन  इस  बजट  को  भ्रगर  एक  वाक्य  में  कहा  जाये  तो  यह  स्वावलम्बन  को  तिलांजलि  देने
 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  दबाव  में  काम  करने  महंगाई  और  बेरोजगारी  को  बढ़ाने  वाला
 बजट  है  ।

 ह

 सभापति  सन्‌  1956  की  श्ौद्योगिक  नीति  केवल  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  की  घोषणा  नहीं
 यह  सारे  राष्ट्रीय  आन्दोलन  की  सूझ  की  उपज  थी  जिसके  अनुसार  स्वावलम्बन  को  ग्राधार

 मानकर  देश  की  औद्योगिक  नीति  तैयार  की  गयी  ।  समय  के  साथ  उसमें  सुधार  हुआ  झर  समय  की
 ग्रावश्यकता  के  मुताबिक  उसमें  संतुलन  लाने  की  कोशिश  की  गयी  लेकिन  आज  की  अर्थ-नीति  में  जो
 झौद्योगिक  नीति  हमारे  समक्ष  पेश  की  गयी  बजट  के  पहले  उससे  लगता  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने  कभी
 यह  सुना  ही  नहीं  कि  स्वावल  म्बन  की  ही  रवना  की  गयी  थी  ग्राथिक  विकास  के  लिए  और  औद्योगिक
 विकास  के  लिए  लेकिन  इसमें  राष्ट्रीय  आन्दोलन  की  कुछ  सूझ-बूझ  की  उपज  ही  नहीं  और  ऐसा  लगता
 है  कि  सब  चीजों  के  लिए  सारे  दरवाजें  खोल  दिये  गये  श्रौर  जो  कुछ  करेंगे  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 विश्व  बंक  और  ग्रथ॑  शास्त्री  ही  इस  उदार  नीति  का  क्या  मतलब  ?  उदार  नीति  का  क्या  अर्थ
 है  ?  सरकार  किस  तरह  की  उदार  नीति  भ्रपनाने  जा  रही  है  ?  सरकार  की  नीतियां  परिलक्षित  हों  ।
 पैप्सी  कोला  को  लाइसेंस  दे  दिया  कया  सरकार  द्वारा  विशेष  उदारवादीं  नीति  के  तहत
 कोला  को  लाइसेंस  दिया  जायेगा  क्योंकि  उसका  लाइसेंस  जनता  पार्टी  क ेशासनकाल  में  छीन  लिया  गया

 हम  सरकार  से  सपष्ट  रूप  से  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  नान-असेंशियल---भ्रनावश्यक--जो  बहुत  ही
 ग्रावश्यक  चीजें  उनके  क्षेत्र  के भलावा  किसी  भी  उद्योग  को  लगाने  का  अधिकार  नहीं  दिया
 इसी  तरह  से  एम०भ्रार०टी०पी०  बनाया  गया  यह  काफी  दिनों  की  सोच-समझ  की  उपज  था  ।
 प्राज  निजी  क्षेत्र  में  मांग  की  गयी  थी  कि  हजार  करोड़  की  पूंजी  लगाने  वाले  उद्योग  में  एम०आर०
 टी०पी०  के  श्रौचित्य  को  एकदम  साफ  कर  दिया  ।  हम  जानना  चाहेंगे  कि  सरकार  की  के  भ्रौर
 इस  सुझाव  के  पीछे  क्या  आर्थिक  चिन्तन  है  ?  क्या  इस  देश  में  औद्योगिक  नीति  में  निजी  क्षेत्र  पर

 किसी  तरह  के  नियन्त्रण  की  आवश्यकता  नहीं  रह  गयी  है  या  सरकार  ऐसा  समझती  है  तो  सरकार  को

 स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  हमारे  उद्योगपति  स्वेष्ट  हो  गये  ये  उद्योगपति  इतने  सचेत  हो  गये  हैं  कि

 सरकार  के  नियंत्रण  की  आवश्यकता  ही  नहीं  है  श्रौर  उनको  एकदम  से  खुली  छूट  है  उद्योग  लगाने  की

 ग्रौर  अब  कोई  सावंजनिक  हित  की  बात  सरकार  सोचती  इसको  देखकर  सोचेगी  ।

 सभापति  इसी  सिलसिले  में  मैं  सरकार  से  जानना  सरकार  भले  ही  इनकार  करे

 लेकित  अमेरिकन  बीमा  अ्रमेरिकन  बैंकों  का  बहुत  दबाव  है  कि  उनकी  शाखायें  यहां  खुलें  ।

 कई  ग्रमेरिकन  बैंक  यहां  काम  कर  रहे  हम  सरकार  से  यह  जानना  चाहते  हैं  भले  ही  अपने  बैंकों

 की  कार्य-पद्धति  के  बारे  में  शिकायत  हो  लेकिन  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  नीति  क्या  सरकार

 भरन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  की  अगली  किश्त  में  किसी  दबाव  से
 झुकेगी

 ?
 ह्‌म  चाहते  हैं  भौर

 सरकार  से  मेरा  बहुत  ही  विनम्न  भ्रनुरोध  होगा  कि  भ्रमेरिकन  एश्योरेंस  कंपनियों  झौर  भ्रमेरिकन

 बैंकों  को  यहां  काम  करने  की  इजाजत  नहीं  डोनी  चाहिये  ।  क्‍योंकि  हमारी  जो  बेकिंग  इ  डस्ट्री  है  और

 इंश्योरेंस  इंडस्ट्री  वह  कुछ  कमियों  के  होते  हुए  भी  अ्रच्छा  काम  कर  रही  है
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 सभापति  मैं  सरकार  की  श्रम  नीति  के  संबंध  में
 भी

 उल्लेख  करना  बजट  भाषण

 में  कहा  गया  है  कि  इससे  ज्यादा  रोजगार  की  उप  ब्धि  हे  गर  बढ़गा  ।  मुझे  तो  बहुत

 शक  क्योंकि  सावंजनिक  क्षेत्र
 में

 तो  श्रब  कोई  हम  इन्वेस्ट  करने  नहीं  जा  रहे  हैं
 तो  महंगाई  बढ़ती

 चली  जा  रही  चीजों  के  दाम  बढ़ेंगे  तो उनकी  मांग  भी  कम  इसीलिए  पूंजी  निवेश

 जनिक  क्षेत्र  में  नहीं  होने  क ेकारण  स्वाभाविक  तोर  पर  बेरोजगारी  बढ़गी  ।  रोजगार  क  क्रमी  होगी  |
 ने  में  हम  चाहेंगे  कि  जो  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  की  श्रम  नीति  थी  श्र  बिल  पेश  किया

 11  था  राज्य  सभा  में  , उसको  सरकार  दोनों  सदनों  में  फिर  से  पारित  करे  और  इस  संबंध  में  हम  सरकार

 से  एक  आश्वासन  चाहेंगे  ।

 सभापति  बार-बार  कहा  गया  है  और  उस  दिन  सवाल  के  जबाब  में  भी  वित्त  मंत्री  जी  ने

 प्राश्वस्त  करना  चाहा  कि  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  के  दबाव  में  उन्होंने  रुपए  का
 नहीं  किया  सही  बात  यह  हो  सकता  उनकी  बात  हम  मानने  के  लिए  तैयार  लेकिन
 यह  स्पष्ट  नहीं  हो  सका  कि  बहुत  जल्दी-जल्दी  दो  किस्तों  में  अ्रवमल्यन  करने  की  क्‍यों  आवश्यकता
 पड़ी  वित्त  मंत्री  जी  न ेकहा  कि  हम  प्रतिक्रिया  जानना  चाहते  किसकी  प्रतिक्रिया  जानना
 चाहते  थे  ?  हवाला  व्यापारियों  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहते  थे  ?  भन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  बाजार  की
 प्रतिक्रिया  जानना  चाहते  थे  ?  किसकी  प्रतिक्रिया  आप  जानना  चाहते  थे  जो  आपको  बहुत
 जल्दी  दो  बार  दो  किस्तों  में  रुपए  का  अवमूल्यन  करना  पड़ा  ?  सभापति  भ्राज  यह  चर्चा  है  कि
 हमारे  अपने  प्रशासकों  ने  भर  हमारे  अ्रर्थशास्त्रियों  ने  पहले  किस्त  का  सुझाव  दिया  अन्तर्राष्ट्रीय

 म॒  द्रा  कोष  के  दबाव  में  दूसरा  अवमूल्यन  करना  पड़ा  ।  हम  चाहेंगे  कि  वित्त  मंत्री  इस  संबंध  में
 भी  स्पष्ट  करें  ।

 तल

 सभापति  विदेशी  ऋण  नीति  के  संबंध  में  एक  शब्द  कहना  सरकारी  और
 सावंजनिक  क्षेत्र  से और  निजी  क्षेत्र  से ऋण  लेती  है  और  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  धीरे-धीरे  इसका
 अनुपात  बदल  गया  क्योंकि  सरकः  री  स्तर  पर  ऋण  लिया  जाता  उसका  सूद  कम  होता  है  और  जो  -
 निजी  स्रोत  स ेऋण  लिया  जाता  है  उसका  सूद  ज्यादा  होता  है  ।  इस  संबंध  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा
 कि  1970-72  में  जो  विदेशी  ऋण  लिया  गया  उसमें  सरकारी  क्षेत्र  स ेकम  सूद  पर  जो  रुपया  मिला
 वह  95.  8%  था  और  जो  निजी  क्षेत्र  स ेलिया  गया  9%  1980-82  में  आफिशियल
 स्रोत  से  जो  ऋण  लिया  गया  उसका  अनुपात  था  83,  9%  और  निजी  क्षेत्र  से  16.  और
 1989  में  इसका  अनुपात  बढ़कर  के  आफिशियल  स्रोतसे  59.3%  और  निजी  स्रोत  से
 40%  से  ऊपर  था  और  हमारे  ऋण  का  जो  बोझ  बढ़ा  है  सभापति  और  आज  जो  हमारा  सिक्का
 हमार  रुपया  उस  दबाव  में  पड़ा  हुआ  इसी  कारण  से  हम  जांनना  चाहते  हैं  कि  क्यों  इस  तरह
 व्यवस्था  की  गई  है  ?  क्‍या  आवश्यकता  थी  इस  अनु  पात  को  बंदलने  की  और  यह  जो  पैसे  आए
 बह  किन  मुद्दों  पर  ख॑  किए  गए  ?  सरकार  यह  पेश  करना  चाहती  परन्तु  सदन  यह  जानना  चाहता है

 कि  जो  इतना  साव॑जनिक  सरकारी  या  गेर  सरकारी  स्त्रोतों  स ेऋण  लिया  गया  उसके  अनुपात
 इतनी  तबदीली  उसका  इतना  बड़ा  दबाव  हमारे  देश  की  झ्राथिक  स्थिति  पर  पड़ा  आज  यह

 सरकार  स्पष्ट
 करे  कि  किन  ज्रोतों  पर  खर्च  हुआ  ?  विदेशी  बैंकों  से  विदेशी  मुद्रा  लेकर हम  इस  हालत

 में  पहुच  गए  हैं  कि  दुनिया  में  हम  सबसे  बड़े  भिखमंगे  बन  गए  हैं  ।
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 3.00

 अंत  सभापति  मैं  कहना  चाहूंगा  कि सरकार  जिस  सहज  और  ग्ासान  तरीके  से  देश  की
 भूत  करना  चाहती  मेरा  उससे  विनम्र  मतभेद  है

 ।  हमारे  सामने  उदाहरण $  उधार  या  कर्ज  लेकर  तरक्की  नहीं  कर  पाया  किसी  देश  का  निर्माण
 डरई  आर  न  होना  संभव  है  ।  दनिया  में  आज  तक  जितने  देश  अन्तर्राष्ट्रीय

 के  चंग्ल  में  फसे  सभी  की  हालत  पतली  होती  जा  रही  चाहे  वह
 हो  या  कोई  दूसरा  देश  हो  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  श्राप  जरा  मजबूत  दिल  करके  देश  की  आधथिक
 स्थिति  को  सुधा  मजबूत  दिल  से  देश  का  निर्माण  करने  के  लिये  श्र  गार  और  जितनो  दूसरी  ग्रनावश्यक
 वस्तुएं  उन  पर  टैक्‍स  बढ़ायें  और  यदि  उनका  उत्पादन  करने  वाली  फैक्टरिपों  को  बंद  करने  का
 निर्णय  भी  करना  पड़े  तो  उसमें  पीछे  न  हटें  बल्कि  देश  को  और  इस  सदन  को  विश्वास  में  लेकर  देश
 निर्माण  के  काम  में  आगे  बढ़े  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बंक  ऐसा  जाल  है  जो  हम  लोगों  को
 दुनिया  में  भिखमंगा  बनाकर  छोड़े  गा और  हमारी  हालत  बद  से  बदतर  होतो  यही  बेतावनी
 मैं  आपके  जरिये  सरकार  को  देना  चाहता  हूं  ।

 डा०  आर०  मल्‍लू  :  सभापति  मैं  इस  बजट  का  स्वागत  करता  हूं
 क्योंकि  इस  बजट  ने  वित्तीय  संकट  के  चंगल  से  सामान्यतः  आम  आदमी  को  और  खास  कर  क्रमजोर

 वर्गों  के  लोगों  की  रक्षा  की  साथ-साथ  ग्रामीण  विकास  के  लिए  आबंटन  को  भी  3115  करोड़
 रुपये  से  बढ़ाकर  3508  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  इसने  एकमात्र  रूप  से  ग्रामीण  विकास के  लिए
 अर्थात  ग्रामीण  जल  सप्लाई  के  लिये  750  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  ।

 मैं  इस  बजट  का  इसलिए  भी  स्वागत  करता  हूं  कि  इसने  समाज  के  सबसे  निम्नवर्ग  सफाई
 करने  वाले  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  भी  25  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  भ्रौर  मुझे  इस  बात  की
 भी  खुशी  है  कि  इस  बजट  में  राष्ट्रीय  भ्रावास  बैंक  के  लिए  प्रावधान  किया  गया  है  जिसमें  बेहिसाब
 धन  जमा  किया  जा  सकता  है  जिसका  प्रयोग  गंदी  बस्ती  सफाई  और  रांवों  के  गरीब  वर्ग  के  ले  गगों  के  लिए
 निम्न  लागत  के  मकान  दिये  जा  सकेंगे  ।

 3.02

 श्ोनती  माशलिनो  भट्टवायार्य  पोठासोत  हुई  :

 बजट  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  पुनविचा
 प्रस्ताव  रखना  चाहता  उव॑रकों  की  कीमतों  में  अचानक  वृद्धि  से  किसानों  में  भय

 तथा  जैसा  कि  आप  जानते  हैं
 कि  इधर  पिछले  कुछ  समय  से  किसान  अपनी  समस्याञ्रों  को  संसद  में  हज

 करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  के  ऊपर  छोड़ने  को  बजाये  स्वयं  हल  कर  रहे  इस  प्रक्रिया  में  वे  भ्रब

 सड़कों पर  उतर  आये  हैं  म्नौर  वे  बंद  तथा  इसी  तरह  के  प्रन्य  आंदोलनों  में  लगे
 व ेभंडारकों के

 पास  खुद  जाकर  भंडार  का  वितरण  करा  रहे  यदि  यही  हाल  रहा  तो  प्रजातंत्र  को  खतरा  है  |  अतः

 इस  मामले  में  मैं  प्रापके  मारफत  से  वित्त  मंत्री  से  अनु रोध  करुगा  कि  किसानों  के  लाभ  के  लिए  उवरकों

 की  कीमतों  को  घटायें  ।  ऐसा  न  करने  से  सिर्फ  किसान  ही  नहीं  ।  अ्रपितु  भ्राम  आदमी और  दूसरों
 को  भी  लाभ
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 मुझे  खुशी है  कि
 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  घर  में  काम

 ग्राने
 वाले

 झा  श्यक  बतंनों  को  कर  से  छूट
 दी  है  परन्तु  इसमें

 खाना  बनाने  वाली  गैस  को  शामिल  करना  वे  भूल  गये  जो  झ्राम  ग्रादमी
 द्वारा

 उपयोग में  लायी  जा  रही  जैसा  कि  ग्राप  जानते  हैं  खाना  बनाने  वाली  गैस  कोयले  से

 सस्ती  पड़ती  है  ।  शहरों  श्र  गांवों  के  काफी  लोग  खाना  बनाने  वाली  गैस  का
 उपयोग  करने

 लगे  प्रतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  खाना  पकाने  की  गैस  की  क  मतों  में
 हुई  वृद्ध

 पर  पु  नवि  अब  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  भी  चीनी  एक  ञ्रा  वश्यक
 वस्त

 बन  गयी  है  ॥  इन

 दिनों  शहरों  और  नगरों  के  लोग  चाय  और  काफी  के  गलत  प्रभावों  को  जान  गये  है  ।  पर  ग्रामीण
 क्षेत्रों  के  लोगों  न ेशहरों  और  नगरों  के  लोगों  की  भ्रपेक्षा  चाय  और  काफी  का  अ्रधिक  उपयोग  शुरु

 ।  यह  इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  हम  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  चीनी
 पर  चीनी  अब  एक  आवश्यक  चीज  हो  गयी  ग्रतः  में  वित्त  मंत्री  से  इस  पर  पुनविचार  करने

 का  आग्रह  करता  हूं

 9 |

 वर्ग  आयोग  बनाने  के  लिए  मैं  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  इस
 मामले  में  न  केवल  पिछड़े  वर्गों  ने  अपितु  अन्य  लोगों  ने  भी  सरकार  के  दृष्टिकोण  की  सराहना  की  है  ।

 से  अन  रोध  करता  हं  कि  वह  इस  आयोग  को  और  अधिक  घन  दे  और  यह  भी  सुनिश्चित
 पछडे  वर्गों  पर  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  अतः  समान  रूप  से  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  इस  बजट  की  मैं  सराहना  करता  हूं  और  पूरे  मन  से  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  सभापति  हम  इस  वात  को  समझते  हैं  कि  पिछले
 पंद्रह  महीनों  की  ग्राथिक  कुव्यवस्था  तथा  कुशासन  एवं  भुगतान  संतुलन  के  समायोजन  की  वजह

 कई  कठोर  कदम  उठाने  पड़े  इसी  के  परिणामस्वरूप  पेट्रोलियम  उत्प।दों  की  कीमत  में  वृद्धि
 उर्वरक  पर  राज  सहायता  में  कटौती  हुई  तथा  रेफ़्रिजरेटरों  और  एयर  भ्रादि  पर  करों  में

 वृद्धि  परन्तु  हमें  आ्राशा  थी  कि  ग्रायकर  सीमा  को  बढ़ाया  इसे  काफी  पहले  ही  हो  जाना
 चाहिए  था  तथा  रुपए  के  अवमूल्यन  की  वहज  से  यदि  इसे  7,000  रुपये  या  10,000  रुपये  कर  दिया
 जाता  तो  अच्छा  होता  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  ग्रब  वह  समय  आ  गया  है  जब  कि  बढ़ती  आबादी  के  साथ  कराधान
 को  जोड़ना  होगा  या  इसको  हतोतसाहित  करने  के  लिए  कुछ  करना  होगा  ताकि  इसे  बढ़ने  स ेरोका  जाए
 यदि  एक  बच्चे  वाले  परिवारों  को  कुछ  प्रोत्साहन  जैसे  उच्चतर  झ्ायकर  छूट  की  अधिकतम  सीमा  तथा
 कराधान  की  न्यूनतम  दर  जंसी  सुविधाएं  दी  जायें  तो  वे  एक  बच्चे  वाले  परिवार  को  ज्यादा  दिनों
 तक  बनाये  रखने  की  कोशिश  कर  गे  तथा  काफी  समय  तक  दूसरे  बच्चे  क ेलिए  कोशिश  नहीं  करेंगे  ।
 आबादी  पर  नियंत्रण  के  लिए  गंभीरता  से  कुछ  सोचने  का  समय  आरा  गया  नहीं  इससे  भी  कठोर
 बजट  लाना  होगा  और  ब्रिना  ऐसे  उपायों  के  को  बनाये  रखना  बहुत  मुश्किल  होगा  ।

 जहां  तक  उवंरकों  में  राज-सहायता  की  कटौती  का  सवाल  अ्रभी  तक  समाज  तथा  सम्मानित
 सभा  के  वर्ग  ने  इसकी  सराहना  नहीं  की  है  ।  हमें  उम्मीद  है  कि  इस  कटौती  को  कम  करने  के  लिए
 कुछ  न  कुछ  जरूर  किया  जायेगा  ।  यदि  इस  र।ज-सह/यत।  को  पूर्णतया  कायम  रखा  जायेगा  तो  हमें .

 खुशी

 न्‍
 क्योंकि  यदि  किसानों  की  ग्रादान  लागत  बढ़ेगी  तो  कीमतों  में  भी  बृद्धि

 ।
 खुशी  क्योंकि  याद  किसानों  को  श्रादान  लागत  बढ़ेगी  तो  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  |  क्रृषि
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 उत्पादों  का  उपयोग  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  ही  वरन्‌  जनता के  भोजन  के  रूप में
 क्त  बच  जाता  है  उसका  निर्यात  भी  किया  जाता  है  ।  यही  कारण  है  कि

 इस  पर  गंभीर  रूप  से  विचार  होना  चाहिए  तथा  हमें  उम्मीद  है  कि  बजट  के  भंतिम  रूप  से  पारित  होने
 के  पहले  वित्त  मंत्री  कुछ-न-कछ  जरूर  करेंगे  ।  छोटे  या  सीमांत  किसानों  को  कुछ  प्रोत्साहन  देने  की
 बजाय  उवंरकों  पर  राज-सहायता  को  बनाये  रखना  एक  ज्यादा  स्वागत  योग्य  कदम  होगे

 ले  मंने  इस  सभा
 में

 राज-सहायता  के  बारे  में  ससाव  दिया  था  कि  उवंरकों पर
 ता  में  सिर्फ  कृत्रिम  या  रासायनिक  उर्त  रकों  पर  ही  नहीं  अपितु  जैविक  खाद

 जानी  गोबर  गस  प्लांट  के  जरिए  किसान  गोबर  में  नाइट्रोजन  मिलाते  हैं  ।

 गोबर  में  एक  या  दो  प्रतिशत  नाइट्रोजज  को  मिला  दिया  जाता  है  ।  यदि  वे  ऐसे  प्लांट  लगायेंगे  तो
 उसमें भी

 उन्हें  राज-सहायता  दी  जा  सकती  है  ।  जो  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  लिए  कच्चा
 माल  पैदा  करने  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  तभी  यह  कम  कीमत  पर
 उपलब्ध  होगा  और  उस  कीमत  पर  कृषि  आधारित  उद्योग  और  उपभोक्ता  इसे  खरीद  सकेंगे  ।

 तक  खचं  का  सवाल  हम  मंत्रालय  के  कार्यालयों  श्र  निग्रमों  के  कार्यालयों  क
 क

 खर्च  की  तलना  कर  सकते  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  निगमों  में  अति  विलासी-वैभवशाली  संस्कृति
 नजर  आती  यदि  ग्राप  ऊर्जा  मंत्री  के  कार्यालय  में  जायेंगे  तो  आप  पायेंगे  कि  बिजली  के  तार  खले

 है  और  दिवारों  पर  लटके  यदि  आप  एन०  टी०  पी०  सी०  चेयरमैन  के  कार्यालयों  में  जायेंगे  तो  आप
 पायेंगे  कि  1,020  करोड़  रुपये  की  फरक्का  की  परियोजना  या  किसी  अन्य  परियोजना  का  संचालन
 करने  बाले  प्रबंधक  के  स्नानागार  और  शौचालय  में  भी  केंद्रीकृत  वातानकलित  व्यवस्था

 है  ।  यदि  इसी  तरह  खर्चे  किया  जाता  रहा  तो  ग्राप  चाहे  जितना  भी  कर  लगा  चाहें  जितनी  बचत  कर

 कोई  फर्क  नहीं  पड़ेगा  ।  यह  समय  है  जब  कि  बैंकों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 जो  इस  तरह  के  खर्च  कर  रहे  सरकारी  नियंत्रण  में  लाया  जाये  '  आप  किस  किस्म  का  नियंत्रण
 चाहते  किस  किस्म  का  करते  वह  तो  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  आप  सरकार  किस
 प्रकार  चलाते  हैं  ।  वह  तो  प्रत्येक  मंत्रालय  के  प्रभारी  मंत्री  पर  निर्भर  करता  है  ।

 चुनौती  है  ।  मैं  निगम  का  नाम  जाहिर  नहीं  करना  चाहूंगा  ।  दो  साल  पहले  उसने  प्रत्येक  पांच  रुपये (
 आमन्त्रण-पत्र  जारी  किये  थे  ।  वे  आवास  के  खजाने  की  लागत  पर  यह  विलासितापण्ं  खेर्च

 बम्बई  और  दिल्ली  में  महानगर  टैलीफोन  निगम  लि०  के  कार्यालय  है  ।  एम  ०टी  ०एन  ०एल०  के
 घिकारियों  को  भ्रधिक  वेतन  एक  ग्नोर  तो  बम्बई  में  फालतू  खर्च  किया  जा  रहा  है

 दूसरी  ग्रोर
 ग्रामीण  और

 दूरदराज  क  क्षेत्नो  मं लोग  नई  टलीफोन  लाइनों इनों  के  लिये  लालायित  हैं  और  जो  थोड़े

 बहुंत  टेलीफोन  हैं  भी  तो  वे  भी  धन  की  कमी  की  वजह  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  :  कुछ  अन्य  स्थानों में
 छोटे  टेलीफोन  केन्द्र  धन

 न  होने  कछ  पर्जो  के  न  मिल  पाने  की  वजह  से  बेमरम्मत  पड़े  हैं  |  किन्तु
 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  प्रकारी  पांच  विलास  में  मग्न  है  श्रौर  उन्हें  दफ्तर

 में  भ्रच्छी  सुविधा-शर्तें प्रदान  की  गई  हैं  जो  झ्रथंव्यवस्था पर  अधिक  बोझिल  होने  के  कारण  उन्हें  नहीं
 दी  जानी  चाहिये  ।
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 इजाजत हो  तो
 मैं  दिल्ली  में  करों

 के  भुगतान  की  बाबत  कुछ  बातें  सुनाता  हूं  ।  हम  वाजिब
 दाताओों  पर  कर  लगा  रहे  हैं  किन्तु  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  करों  से  बचते  जो  कर  दे  सकते  हैं  परन्तु
 कर  अपवंचन करते  हैं  ।  हर  कालोनी  में  भ्रापको  प्रापर्टी  डीलर  मिल  जायेंगे  ग्रौ

 हैं  ॥  यदि आप  लाइसेंस  जारी  करके  इन  प्रापर्टी  डीलरों  पर  झ्राय  कर  लगा  दें  तो  प्रापको  कुछ  आमदनी
 होगी  ।  मेरे  अन्दाज  से  आपको  दिल्ली  में  ही  15  से  20  करोड़  रुपये  की  आमदनी
 दसरे  शहरों  में  फ्लैटों  और  बंगलों  की  खरीद-फरोख्त  पर  कछ  उपकर  तथा  अन्तरण  शुल्क  देकर

 करने  की  इजाजत  है  ।  यहां  दिल्‍ली  विकास  अ्रधिकरण  और  सरकार  ने  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान
 ऐसे  अन्तरण  करने  की  अनुमति  देने  का  प्रयास  किया  किन्तु  अ्रभी  भी  बहुत  कुछ  किया  जाना  है  और
 ग्रच्छी  गरमदनी  होगा  ।

 दसरे  लोग  सोचते  हैं  कि  दिल्‍ली  वासियों  को  भ्रधिक  रियायतें  दी  जा  रहीं  सन  2000  तक
 दिल्‍ली  की  ग्राबादी  एक  करोड़  होगी  ।  प्रत्येक  100  में  एक  व्यक्ति  दिल्‍लीवासी  होगा  ।  किन  नुझ्नापतो
 दिल्ली  वालों  को  बड़ी-बड़ी  रियायतें  दे  रहे  उदाहरण  के  लिए  आप  परिवहन  में  रियायत  दे  रहे
 हैं  भ्रौर  इस  प्रकार  करोड़ों  रुपए  का  घाटा  हो  रहा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  हर  साल  करीब  40
 करोड़  रुपये  का  हो  रहा  है  ।  यानि  आप  देशभर  की  जनता  के  लिये  ईंधन  की  कीमतें  बढ़ा  देते  हैं

 दिल्ली  के  लोगों  के  लिए  किराये  की  दर  और  बढ़  जाती  है  और  कम  जा  सकता है  ।
 प्रब  समय  आ  गया  है  जबकि  विभिन्‍न  विभागों  में  कर्मचारी  प्रणाली  की  समीक्षा  की  जाये

 प्रौर  किफायत  बरत  कर  खर्च  में  की  जाए  ।  उद्योग  के  विकास  के  साथ  कतिपय  क्षेत्रों  के  साथ
 कम्प्यटर  और  इलेक्ट्रानिक  मशीन  लगाने  पर  »व  कर्मचारियों  में  कमी  की  जा  सक  नी  है  और
 इन  कमचारियों  को  लाभप्रद  रूप  में  किन्हीं  ग्रन्य  क्षेत्रों  में  नियोजित  किया  जा  सकता  है  किन्त  इस  समय
 प्राधुनिक  प्रौद्योगिकी  को  लागू  किये  जाने  के  बावजूद  कर्मचारियों  की  संख्या  उतनी  ही  है  ।  इस  पर
 बहुत  गहराई  से  विचार  करना  होगा  ।  यदि  प्रत्येक  मंत्रालय  ऐसा  तो  वह  वही  काम  कम  कमंचा  रियों
 से  कराकर  कुछ  किफायत  कर  सकता  है  ।

 आज  यह  है  कि  प्रौद्योगिकी  के  विकास  से  और  प्रशासन  की  आधनिक  प्रणालियों  से
 प्रशासन  व्यय  19  स  20  प्रतिशत  तक  होना  चाहिये  जबकि  बजट  में  विकास  कार्यों

 के  लिए  30
 प्रतिशत  घनराशि  नियत  करनी  चाहिये  ।  आज  हो  यह  रहा  है

 कि लगभग  45  प्रतिशत से  50  प्रतिशत
 तक  की  निधि  तो  वेतन  और  प्रशासनिक  व्यय  पर  प्रयोग  की  जा  रही  है  और  50  प्रतिशत  से  कम
 धनराशि  का  उपयोग  परियोजना  अथवा  योजना  के  अन्तर्गत  विकास  कार्य  पर  लगाया  जाता  इस
 गंभीर  मसले  पर  भी  विचार  किए  जानें  की  आवश्यकता  है  ।

 में  इन  शब्दों
 के

 साथ  ही  में  समय  देने  के  लिये  माननीय  सभापति  का  धन्यवाद  करता  हूं  और
 बजट का  समर्थन  करता  हं  ।

 झओओ  सत्यनारायण  जाटिया  :  माननीय  सभापति जी  :-..

 मंत्री  जी  का  सदन  ने  सुना बजट  का
 और  जारी  यह  संभाषण  :--

 268



 14  1913  बंजट  चर्चा

 भ्रब  मैं  उद्धरित  करता  चार्वाक

 सुबम्‌  ऋणम  कृत्वा  घृत्तम्‌
 भस्मी  भूतस्य  देहस्य  पुनरागनम्‌  कुतः  ।”

 जब  तक  सख  से  कर्ज  लेकर  घी
 मर  जाने  के  बांद  कौन  आ्राता  कर्ज  चुकाने  को  ।!

 सरकार  ने  ऐसा  ही  किया  है  ---

 तक  सरकार  में  कर्ज  लेकर  घी
 सरकार  से  हटे

 तो  कौन  गाता  कर्ज  चुकाने  को  ।”

 दिन  में  महंगाई  कम  करने  के  वादे  से  सरकार
 आते  ही  सरकार  ने  रुपये  की  कीमत  बेचारी  महंगाई
 रुपये की  होते  देख  खिंचाई  ।

 सोने  का  क्‍या  होना

 पड़ा-पड़ा  यहां
 क्‍या  देश  पर  उसकी  सुरक्षा का  भार  बढ़ेगा  ।

 इसलिए  कुछ  बेचा  और  कुछ  विदेश  को  ऐसे  ही  भेजा

 सोने  की  चिड़िया का  चिड़िया  सोना ले  उड़ी
 देश का  क्या  होने  वाला  !

 इस  बात  का

 कि  चिड़िया  उड़ी  विदेश

 बुढ़िया  की  मौत

 एक  दिन  होनी  ही
 गम  इस  बात  का  है  कि
 मौत  ने  घर  का  दरवाजा  देख  लिया  ।”

 ही  कहा--हम  समाजवाद

 गरीबी  देश  की  एकता  बनाएंगे  ।

 समाजवाद  आया  वाद-विवाद हो
 गरीबी  हटी  गरीब  गरीब  हो  गया  ।

 एकता  बनी  ऐसा  कैसे  हो  गया  ?  ”

 ,  कंवल  वादे  पुख्ता  नहीं  इरादे

 भूल  तो  हुई  समृद्ध  देश  बना  नहीं  ।

 गांधी  से  गांधी  चार  दशक  बीत
 स्वदेशी  की  स्थापना  स्वप्न  सभी  रीत  गय  ।”
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 नई  औद्योगिक  अरब  विदेशी
 व्यापार  को  स्वतत्  यह  विदेशी  तंत्र

 हम  कहां  स्वतंत्र  हैं  ?  ग्रब  कहां  स्वतंत्र  हैं  ।'

 से  महंगाई  है  दुगनी
 प्राइस  इण्डैक्स  बढ़  लाइफ  इण्डक्स  ।
 लाइफ  इण्डक्स  गजारा  कैसे
 जब  घोड़ा  गाड़ी  के  पीछे  जुतेगा  ।

 कोई  इनको  महंगाई  पर  रोक

 र्
 उनसे

 चौगुना
 ईगस  को  मारा

 ग्राहे
 हर  में  मिली  नहीं  है

 शक्कर

 आस  बाकी  चीनी  के  मिठास

 सौ दिन  में  मंहगाई  कम  करने  वालों  कम  कर  दी  मिठास
 कम  कर  दी  मिठास  शक्कर  के  भाव
 कहते  महंगाई  हम  कम  करेंगे  ।'

 के  एहसान  खेत  और  खलिहान
 भ्रथक  श्रम  मुस्कान  भुला  दिया  किसान  को  ।
 बीज  ठीक  मिलता  खाद  महंगा  कर
 दिया  उसने  देश  हमने  उसे  क्या  दिया  ?
 महंगी  होगी  लागत  भी  ज्यादा

 फसल  किस  भाव  किसान  को  लाभ  न  होगा  ।
 कहते  हैं---समर्थन  मूल्य  बढ़ा  महंगाई  के  भनुपात
 महंगा  कृषि  उत्पादन  गरीब  का  कया  होगा  ?  ”

 सौ  दिन  के  वादे  का  क्‍य  1  होगा  7
 घोषणा  पत्र  में  छपा  क्या  केवल  भरमाने
 हाथी  के  दांत  खाने  के  होते  हैं  अलग  होते  हैं  दांत  दिखाने  को  ।”
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 कागज  पर  छपता  मंहगाई  का
 उस  कागज  पर भी

 महंगाई  की

 कागज  सस्ता  करो  ई  की  सस्ती खबर  छपेगी  ।/

 बिना  न  किमउपि  साधनम्‌  ।”

 के  बिना  असम्भव  सब
 श्रम  देश  की  शक्ति  श्रम  भक्त
 श्रम  के  बिना  निरथंक  श्रम  है  उद्योगों  के  प्राण  ।
 कौन  बनाता  हिन्दुस्थान

 ?  भारत  का  मजदूर  किसान  ।”

 में  श्रम  और  पूंजी  का  बराबर  का  हिस्सा

 एक  पूंजी  लगाता  है  और  दूसरा  पसीना  बहाता

 और  पूंजी  बराबर  का  महत्व  मिलना  चाहिए
 और  उद्योग  में  श्रम  और  पूंजी  की  बराबर  की  भागीदारी  होनी
 उद्योग  श्रम  आधारित  होना  चाहिए  ।”

 शिक्षा-शिक्षा  भिन्‍न  है
 अमीर  का

 ध्य्रा  असहाय  का
 गरीब  की  शिक्षा

 और  सम्पन्न  की

 समृद्ध  है  ।

 अभाव  है  ।
 पानी  बिजली  शिक्षा  का
 स्वास्थ्य  और  चिकित्सा  का
 ध्यान  देगा  अरे  कोई  ?

 जहां  भ्रभाव  ही  अभाव  है  ।
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 आरक्षण  के  नाम  पर
 मचा  बहुत
 संरक्षण  उनको  नहीं  मिला

 अनुसूचित  जन-जाति  में  जिनके  नाम  ।
 काम  अभी  बहुत  कुछ  करना

 समाज  को  लिए  साथ
 आगे  बढ़ना  है  ।

 आराम  है  हराम
 बात  को  अंजाम  दो  ।
 बेकार  नौजवान  को

 हर  हाथ  को  काम  दो  ।

 किया  है  जब  वादा
 काम  तो  देना  होगा  ।
 नौजवान  कब  तक
 घरे  हाथ  पर  हाथ

 -  चुप  बठेगा  ?

 हर  हाथ  को  काम
 नौजवान  को  स्वाभिमान  दो  ।

 रशाजीब

 फाऊंडेशन  के  नाम  से
 विरोध  नहीं  था  हमारा  ।
 पर  फाऊंडेशन  किसकी
 देश  की  या  और  किसी  की
 यह  देश  ने  जाना  ।

 जब  करने  वाला  अच्छा
 ह  होता
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 अच्छा  हुआ  यह
 बनाने  से
 गिरा  दिया  फाऊंडेशन  का  ढांचा  ।
 सांच  को  नहीं  आंच|
 यह  समय  ने  जांचा  ।

 देश  में  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  जहां  पर  कि  कुंभ  का  मेला  हो  रहा  है  उसको  व्यक्त  करते  हुए  में

 अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  :--

 देश  में
 प्रयाग

 और  नासिक  में

 कुंभ  मेला  आयोजित  होता  है
 उज्जैन

 सिंहस्थ  कुंभ  पर्व  होता

 देश  विदेश  से  आने  वाले
 लाखों  लोगों  को

 कोई  असुविधा  न  हो  ।
 और  आयोजन  पूर्ण  सफल  हो  ॥
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 एक  बात  में  सरकार  को  सचेत  करना  चाहता
 झुक-झुक  करें  प्रणाम
 बात  बात  में

 वाह  !  !  कहिए
 करें  करारी  घात
 संभल  कर  उनसे  रहिए  ।

 कहे  सत्य

 मिल  उसे  अपना  जानो
 करता  चिकनी  चुपड़ी  बात
 घात  उसकी  पहचानो  ।

 सभापति  महोदय  :  कविता  में  व्यवधान  डालना  अच्छा  नहीं  है  ।

 ञओ  सत्य  नारायण  जाटिया  :  मैं  पूर्णता  की  ओर  बढ़  रहा  हूं  :--
 बजट

 स्वदेशी  को  करो  प्रोत्साहन

 धन्यवाद  देता  .  .  .

 सभापति  महोदय  ।  कृपया  शांत  रहें  ।
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 प्रो०  सुशान्त  चक्रवर्तो  सभापति  एक  विशेषज्ञ  अर्थशास्त्रवेत्ता  वित
 मंत्री  ने विशेषतापूर्ण  कार्य  किया  है  किन्तु  डा०  राबट  सन  के  शब्दों  में  अपना  दा
 के  नजरिए  से  उसके  बेवक्‌फ  मित्रों  क ेबीच  से  इस  भाषण  में  प्रस्तुत  करूगा  और  आशा  केवल  इतनी
 की  जाती  है  कि  कुछ  बुद्धिमान  लोग  इस  पर  कुछ  दिलचस्पी  से  देखेंगे  ।  एक  मूर्ख

 '
 से मेरा  आशय  उनसे

 था  जपे  गणित  के  सरल  किन्तु  लम्बे  विस्तार  से  भयभीत  हैं  ।'

 वित्त  मंत्री  से आशा  की  जाती  है  कि  वह  अर्थव्यवस्था  का  संचालन  करे  और  देश  को  बुराइय
 से  निजात  किन्तु  त्रासदी  यह  है  कि  संचालन  वित्त  मंत्री  के  हाथ  में  नहीं  यह  वास्तव

 मे

 उच्च  कमान--काला  धन  रखने  वाले  लोगों  और  बड़े  वाणिज्य  मंडलों  के  प्रंसीडेंटों  और
 सर्वोपरि  रूप  से  अत्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  विश्व  बैंक  के  हाथों  में  इसलिए  उनकी  नज

 प्रशंसा  की  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध-निदेशक  माइकेल  चामदेसस  ने  एशियन  न्यूज
 इन्टरनेशनल  को  वाशिंगटन  में  बताया  था  कि  अ०  मु०  कोष  यह  मानता  है  कि  भारत  का  बजट  और
 उसकी  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  आर्थिक  सुधारों  से  दो  वर्षों  में  भारत  विश्व  अर्थव्यवस्था  के  मंच
 में  एक  प्रमुख  आर्थिक  खिलाड़ी  ऐसा  ही  कांग्रेस  जन  भी  कहते  हैं  और  वे  संतुष्ट  हो  जाते  हैं  ।

 बजट  के  स्वरूप  को  देखते  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  मंत्री  का
 जे  फ्ि जीवन  कम  होता  हैਂ  पता  नहीं  डा०  सिंह  रहेंगे  या  नहीं  किन्तु  कांग्रेस  के घोषणापत्र  में  जो  वादे  किए

 गए  उन्हें  शानदार  ढंग  से  दफना  दिया  गया  है  और  मुझे  इसका  पूरा  यकीन  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि *
 रत कीमतें  कम  लाखों  युवाओं  को  रोजगार  देने  के  वादे  पूरे  नहीं  किए  जाएंगे  ।  तथापि  वित्त  मंत्री

 महोदय  नमक  पर  से  राज-सहायता  वापस  लेने  के  उत्सुक  थे--कांग्रेस  के  घोषणापत्र  में  यही

 वादा  किया  गया  वह  कहते  हैं  काश  वापस  लौटा  और  मैंने  यह  पाया  कि  नमक  पर  पहले  ही
 से  कोई  उत्पाद  शुल्क  नहीं  कांग्रेस  देश  की  जनता  से  ऐसे  वादे  करती  है  ।

 बजट  में  वित्तीय  संतुलन  को  कम  भुगतान  अदायगी  की  शक्ति  की  बहाली  के  लिए

 हालात  मुद्रास्फीति  को  समायोजन  और  विकास  के  बीच  संतुलन  बनाने  की  बात  कही
 गई  है  और  वह  भी  मानवीयता  पूर्ण  मुखौटा  पहन  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इन  उद्देश्यों  को  ध्या

 रखकर  वित्तीय  घाटे  को  8.  5  प्रतिशत  से  कम  करके  6.  5  राजस्व  घाटे  को  3.  5  प्रतिशत
 से  कम  करके  2.  5  प्रतिशत  और  बजटीय  घाटे  को  10,779  करोड़  रुपए  से  कम  करके  7,7

 करोड़  रुपए  कर  दिया  ऐसा  उन्होंने  यहां  वहां  खर्च  और  राज-सहायता  में  कटौती  करके  और  कर
 व्यवस्था  में  सुधार  करके  करने  की  कोशिश  की  इसके  साथ  मुद्रा  औद्योगिक  नई  व्यापार
 नीति  और  अनियंत्रित  बाजार  व्यवस्था--विनिश्चायक  ब्याज  गैर  सरकारी  क्षेत्र  सांझी

 निधि  के  लिए  मार्ग  खोलने  की  समर्थन  सहायता  भी  शामिल  हैं  ।

 बजट  में  मुद्रास्फीति  को  रोकने  की  कोशिश  की  गई  है  और  उसे  गरीब  जनता  के  लिए  समझी
 न्रा  रही  किन्तु  बजट  विश्लेषण  यह  सुनिश्चित  होता  जैसा  कि  परिलक्षित  होता  है  कि  रुपए

 के  अवमूल्यन  और  ब्याज  की  दरों  में  वृद्धि  का  मुद्रास्फीतिकारी  असर  होगा  ।

 पैट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  तेज  उर्वरकों  की  राज-सहायता  में  अतिरिक्त
 उत्पाद  कर  में  चीनी  के  मूल्यों  में  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  की  लागतों  में  वृद्धि  और

 लगातार  नगदी  में  बढ़ौतरी  मेरे  विचार  से  इन  सब  से  हालात  बेहद  बिगड़  जाएंगे  ।
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 बजट  में  काला  धन  निकालने के  प्रस्ताव  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  बुरी  तरह  से

 असफल हो
 सरकार  का  कर  अपवंचक कों  के  काले  धन  काले  घन के  40 प्रतिशत घन  को

 राष्ट्रीय  आवास  निर्माण  बोर्ड  जमा  करवा  कर  सफेद  धन  बनाने  का  विचार  है  जबकि  आम  माफी

 योजन  के  अन्तगंत  वे  यही  काम  20  प्रतिशत  पर  कर  सकते  हैं  अथवा  वे  अनोपਂ  चारिक  हवाला  बाजार

 से  डालर  खरीद  सकते  हैं
 और  उन्हें  विदेश  में  रह  रहे  किसी  आदिवासी  भारतीय  को  भेज  सकते

 जो  उसी  धनराशि  को  वापस  भारत  भेज  सकता  इस  प्रकार  इस  योजना  से  और  आधिक  काला

 घन  बनेगा

 इसके  साथ  ही  आप  पंजी  का  देश  से  बाहर  जाने  की  स्थिति  के  बारे  में  तो  जरा  सोचिए  |  यह

 एक  बड़ी  धनराशि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  हाल  के  एक  अध्ययन  में  बताया

 गया  है  कि  1980  के  अन्त  से  दिसम्बर  1989-90  तक  आर्थिक  मूल्य  दर्ज  करने  और  कम  मृल्य
 दर्ज  करने  के कारण  2.  81  अरब  रुपए  की  धनराशि  भारत  से  बाहर  गई  क्या  आपको  ऐसा  नहीं
 लगता  कि  इस  से  भी  भुगतान  संतुलन  पर  दबाव  पड़ेगा  और  इसे  नियंत्रित  करना  सरकार  का  कत्तंव्य

 है  ?  किंन्तु  बजट  इस  बारे  में  खामोश

 बजट  में  यह  धारणा  बनाने  की  कोशिश  की  गई  है  कि  कराधान  के  उपाय  उत्तरोत्तर  किए

 जाएंगे  ।  किन्तु  मैंने  पाया  कि  यह  एक  पीछे  ले  जाने  वाला  बजट  85  प्रतिशत  कर  अप्रत्यक्ष  क

 केवल  15  प्रतिशत  राजस्व  प्रत्यक्ष  करों  स ेमिलता  वेशक  नियमित  क्षेत्र  से  कर  प्राप्ति  आई

 हुई  इसमें  40  से  45  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  राजस्व  की  1304  करोड़  रुपए  की  आय  किन्तु
 विगत  वर्ष  की  तुलना  में  केवल  350  करोड़  रुपए  मूल्य  के  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  गए  इस
 प्रकार  सरकार  का  यह  कि  लोगों  पर  इस  बात  को  मनवाने  के  लिए  जोर  दिया  जाए  कि  सरकार
 प्रत्यक्ष  करों  पर  अधिक  निर्भर  है  और  इस  स्रोत  से  कर  की  उगाही  बहुत  अधिक  सच  सिद्ध  नहीं

 ब्याज  पर  कर  जब  ब्याज  पर  कर  बढ़ाया  जाता  तो ऋण  पर  कर  भी  बढ़ाया  जाता

 इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  भार  जनता  पर  आधार  भूत  प्रत्यक्ष  कर धन  कर  और  अथवा  आय
 कर  की  भांति  अपरिवर्तित  रहता  है

 उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  और  सीमा  शुल्क  में  कमी  हुई  है  ।  सीमाशुल्क  में  कमी  होने  से  विदेशी
 माल  सस्ता  होगा  और  हम  अपने  बाजार  विदेशियों  के  हवाले  कर  देंगे  ।  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  सांझी

 लगाने  से  ऋण  लागत  पर  नियंत्रण  छोड़ना  होगा  ।  यदि  आप  ऋण  पर  नियंत्रण  छोड़  दिया  जाएगा

 से  ऋण  का  अन्त्य  उपयोग  क्या  यही  सरकार  को  सोचना  यदि  इसे  बाजार  की  शक्तियों
 पर  छोड़  दिया  तो  ब्याज  और  बढ़ेगा  और  इसकी  कीमत  आम  जनता  को  चुकानी  पड़ेगी

 इस  प्रकार  सम्पूर्ण  बजट  मुद्रास्फीतिकारी  यह  जनविरोधी  है  और  यह  सब  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  के  इशारों  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  बात  सही  है  कि  आर्थिक  संकट  हमारा  विदेशी  ऋण  बहुत  अधिक  हम  कर्ज  के  जाल
 में  फंसे  भारत  का  विदेशी  ऋण  जुलाई  1989  के  अन्त  में  625090  लाख  डालर  आज  यह
 लगभग  70000  लाख  डालर  रुपए  के  अ  नुसार  मूल्य  ह्वासोपरा  त॑  यह  1,81,00  करोड़  रुपये
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 1990-91  में  मूलधत्  पर  ब्याज  अवमूल्यन  से  पहले  15,300  करोड़  रुपए  होगा  ।  एक्सचेज
 की  चालू दर  के  अनुसार  यह  18,900  करोड़  रुपए  होगा  ।  फिर  भी  हमने  अर  राष्ट्रीय  मुद्राकोष
 अथवा  विश्व  बैंक  के  आदेशों  को  मान  लिया  ।  त्रासदी  यह  है

 कि  हम  न  तो  वाणिज्यिक  और  न  ही
 बौद्धिक  स्तर  पर  स्वाधीन  हैं  ।  हम  उन  लोगों  द्वारा  दी  गई  दवाओं  को  अचक  मान  रहे  हैं  जो  अपने
 देश  में  व्यापार  अवरोधों  का  पालन  करते  कोटों  पर  लेवी  लेते  हैं  और  तीसरी  दनिया  के  देशों  में

 अवमल्यन  और  इसी  प्रकार  की  बातें  करते  क्या  आप  यह  मानते  हैं  कि  ये  लोग  स्वतन्त्र
 पापार  में  विश्वास  रखते  हैं  ।  हम  समझते  हैं  कि  ये लोग  आपके  लिए  अपने  बाजार  खोल  देंगे  औ

 क्री  सिफारिशों  पर  वित्त  मंत्री  के  अवमल्यन  औद्योगिक  और  व्यापार  नीति  का  रास्ता  चना
 है

 ।  जैसी  औद्योगिक  नीति  सुझाई  गई  उसके  मुताबिक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के लिए  र  सता
 खोलकर  आत्म  निर्भरता  की  संभावना  को  चौपट  कर  दिया  गया  उदार  शर्तों  पर  आयात  से  भगतान
 संतुलन  चरमरा  इससे  उद्योग  और  अधिक  पंजी  प्रधान  हो  जाएगा  और  रोजगारों  में  और
 कमी  इससे  औद्योगिक  रुग्णता  पड़  जाएगी  और  लघ  उद्योग  अपनी  स्वाभाविक  मौत  मर  जाएंगे  ।

 वे
 प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  ये  जो  स्वतन्त्न  व्यापार  के  समर्थक  अपने  देश  में  क्या  करते  हैं  ?

 पियन  आर्थिक  समदाय  अपनी  कृषि  की  रक्षा  करता  डेसे  फामिंग  के  लिए  3,000  लाख  डालर  की
 *

 आर्थिक सहायता देता जो 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है । अमरीका अपनी कृषि को बचाने के लिए बराबर धन खर्च करता है ताकि चावल और क्रंषि उपजों की कीमतें बाजार में कृत्रिम रूप से कम रखी जा सकें । गा दनिया में कहीं स्वतन्त्न बाजार हैं ? हमारे भारत के भटठी इस्पात निर्माताओं ने कंनाडा को स्टेनलैस इस्पात की चमकीली छड़ों का निर्यात करने की कुछ कोशिश की थी और वे उन्हें रह कर फेंके जाने के विरुद्ध मुकदमा लड़ते वुनिया के धनी लोग अपनी इच्छानुसार ढालते रहे हैं । में अमरीका ने सुपर की धमकी की तहत थाइलैण्ड में अमरीकी सिगरेटों का बाजार बाध्य करके खलवाया था । संयुक्त राज्य अमरीका की प्रतिनिधि सभा के समक्ष बोलते हुए थाईलैण्ड के प्रतिनिधि ने पूछा :-- एक ऐसा जिससे संयुक्त राज्य अमरीका में प्रति वर्ष 4,00,000 अकाल मृत्युं होती संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अपने नागरिकों को इसके प्रयोग को छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही वही उत्पाद एकाएक अन्य देशों के लिए अलग प्रकार का किस प्रकार बन सकता है ? जब अन्य देशों को उसी उत्पाद का निर्यात किया जाता है तो क्‍या स्वास्थ्य का प्रश्न असम्बद्ध हो जाता है ? ” मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर पुनविचार हम उन्हें चेतावनी देते रहे वामपन्‍्थी दल वर्ष से सरकार को चेतावनी देते आ रहे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चेरयल पारयेंर की ट्रेपਂ नामक पुस्तक है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के विकास के सम्बन्ध में एक अध्याय जिसमें उन्होंने हमें इस खतरे से सावधान किया 27
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 नोबल  लारेंट  और  अर्थशास्त्री  टिन  बेरेंजन  ने  टाइम्स  में  हाल  ही  में  लिखे  एक  लेख

 में  टिप्पणी  की  है  :--

 1985  से  विकासशील  देशों  की  ओर  संसाधनों  का  बहुत  कम  प्रवाह हुआ  इन
 समह  ने  उस  समय  जो  ऋण  लिया  था  उन्होंने  उससे  कहीं  अधिक  घनराशि  वापस

 करनी  फिर  अभी  भी  वह  उतनी  ही  धनराशि  उधार  ले  रहे  हैं  ।  इसके

 मुद्रा  के  अव्ूल्यन  और  ब्याज  की  दरों  में  प्रतिकूल  प्रक्रिया  ने  विकासशील  देशों

 क्रों-उसी  स्थान  पर  बने  रहने  के  लिए  शी  प्र  आगे  बढ़ने  के  लिए  आन्तरिक  ऋण  की
 पांव-चक्की  में  फंसा  दिया  है  ।'

 हम  विदेशों  से  ऋण ले  रहे  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  ले  रहे  वह  भी  केवल

 इस  बात  की  सन्तृष्टि  के  लिए  कि  हम  उसी  स्थान  पर  बने  रहेंगे  और  न  कि  इसलिए  कि  हम  आगे

 हमारी  द:खद  स्थिति  यह  है  कि  हम  उस  रास्ते  पर  टेढ़े-मेढ़े  चल  रहे  अब  प्रश्न  यह  उठता
 है  कि  :  क्‍या  हमें  रास्ता  नहीं  बदलना  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  क्या  सरकार
 प्रगति  की  ओर  अपने  दृष्टिकोण  को  बदलने  के  लिए  तैयार  है  ।

 हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  बताए  गए  विकल्प  पर  पहले  ही  चर्चा  कर  चुके  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  ने  वित्त  मंत्री  क ेसमक्ष  एक  विकल्प  रखा  था  और  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  उनसे
 अनुरोध  किया  उन्होंने  भारत  सरकार  से  पूछा  था  कि  उनका  क्या  दृष्टिकोण  होगा  तथा  क्या
 वह  आय  के  वितरण  में  वतंमान  असमानताओं  को  मानने  के  लिए  तैयार  क्‍या  वह  भमि-कृषि
 के  सम्बन्ध  में  वतेमान  असमानताओं  को  मानने  के  लिए  तैयार  और  क्‍या  बे  पूंजीगत  उद्योग  अथवां

 हमारी  जनसंख्या  के  5  से  10  प्रतिशत  धनी  वर्ग  की  मांग  मांग  पर  आधारित  औद्योगिक  नीति
 को  अपनाएंगे  ?  यह  प्रश्न  पूछे  गए  थे  तथा  एक  विकल्प  तैयार  किया  गया  यह  एक  दुःखद  घटना

 है  कि  इस  विकल्प  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  हम  स्वदेशी  बाजार  पर  निर्भर  नहीं  हम
 लोगों  की  क्रय  शक्ति  पर  निर्भर  नहीं  दूसरी  हमने  सोचा  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  केवल
 उसी  स्थिति  में  बच  सकती  यदि  हम  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  वाले  विकास  मार्ग  पर  चलेंगे  ।

 अब  में  वामपन्थियों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  उन्हें  केवल  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा
 दिए  गए  भाषण  की  याद  दिलाना  चाह गा  जो  उन्होंने  इस  संसद  में  11  1963  को  दिया

 जब  वह  आयोजना  के  बारे  में  बोल  रहे  उन्होंने  कहा  था  :--

 में  आधुनिक  मशीनों  का  पूर्ण  रूप  से  प्रशंसक  हूं  और  मैं  उत्तम  मशीनरी  तथा  उच्च  तकनीक
 चाहता  परन्तु  भारत  में  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  यद्यपि  हम  तीज  गति  से
 निक  युग  की  ओर  बढ़  रहे  यह  तथ्य  है  कि  हमारे  देश  क ेअधिकांश  लोग  काफी  समय  तक
 इससे  अछते  रहेंगे  ।  कोई  अन्य  तरीका  अपनाना  होगा  ताकि  वे  उत्पादन  में  सहयोगी
 बन  सकें  यद्यपि  उत्पादन  तन्त़  आधुनिक  तकनीकी  की  तुलना  में  इतना  कार्यक्षम  नहीं *
 होगा  ।'

 अतः  यदि  आप  हमारे  लोगों  पर  विश्वास  नहीं  यदि  आप  उन्हें  योजना  प्रक्रिया  में
 जो  आपने  शुरू की  शामिल  नहीं  तो  मुझे  बहुत  खेद  के  साथ  यह  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे
 देश  की  अर्थव्यवस्था  कभी  भी  स्वावलम्बी  नहीं  बन  सकेगी  और  हम  कठिनाइयों  को  दूर  नहीं  कर
 278



 14  1913  बजट  चर्चा

 पाएंगे  ।  हम  समस्याओं  को  तभी  दूर  कर  सकेंगे  यदि  हम  अपने  लोगों  पर  विश्वास  यदि
 हम  रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ाने  के  लिए  स्वदेशी  बाजार  में  वद्धि  करने  का  प्रयास  करेंगे  और
 यदि  हम  गरीबी  उन्मूलन  का  प्रयास  करेंगे  और  ऐसे  कार्यक्रमों  को  शुरू  करेंगे  जिनके  लिए  बजट  में
 कोई  भी  जिक्र  नहीं  किया  गया  केवल  इसी  मार्ग  को  अपनाकर  हम  समस्या  का  समाधान  कर
 सकते  हैं  ।  हम  लोगों  से  कह  सकते  हैं  कि  वे  अन्ततः  उंन  सभी  समस्याओं  का  समाधान  कर  पाएंगे  ।

 मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता  हूं  ।

 में  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  और  उसके  बाद  में  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।  सरकार
 ने  राजीव  गांधी  फाऊंडेशन  को  दी  गई  अनुदान  सहायता  राशि  वापिस  ले  ली  परन्तु  जिस  ढुंग
 से  सरकार  ने  इस  कार्य  को  किया  हम  उससे  सहमत  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  उवरंकों  पर  राज-सहायता  का  सम्बन्ध  मेरे  मित्र  ने  पहले  ही  उस  बारे  में  बता
 दिया  हम  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहते  हैं

 कि  उवंरक  पर  दी  जाने  वाली  राज-सहांयता
 में  जो  कटौती  का  प्रस्ताव  है  उसे  कम  किया  जाए  अथवा  उसे  समाप्त  किया  जाए  क्‍योंकि  खाद्यान
 के  उच्च  प्रापण  मूल्यों  की  पृष्ठभूमि  में  लोगों  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं  इस
 बजट  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्रो  पीटर  जी०  मरबनिआंग  :  सभापति  एक  अभ्रत्यधिक  व्यावहारिक
 बजटीय  विश्लेषण  के  लिए  वित्त  मंत्री  को  में  बधाई  हू  ।  यदि  हम  विकास  तथा  प्रगति
 चाहते  हैं  तो  हमें  साथ-साथ  कई  परिवतंन  करने  यह  सच  है  कि  हमारा  देश  एक  विशाल  देश  है
 झ्रौर  उन्नति  तथा  प्रगति  लाने  के  लिये  हमें  प्ननेक  उपादानों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  पर  इसको  सबसे
 बड़ा  उपादान  मानव  यदि  हम  व॒तं  मान  बजट  को  तो  यह  सच  है  कि  हम  इसकी  तत्काल  प्रशंसा
 नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  हमें  भारत  की  राजनैतिक  भौर  वित्तीय  प्रस्थिरता  को  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा
 जो  हाल  ही  मे  भारत  में  ग्राई  हम  देखते  हैं  कि  1989  से  वित्तीय  तथा  दोनों  ही  नीतियों  का
 स्वरूप  भारत  की  जनता से  प्रशंसा  प्राप्त  करने  के  लिए  राजनीति  प्रेरित  रहा  जिसके
 स्वरूप  इस  तरह  के  लोकप्रिय  उपाय  ने  देश  को  गहरे  राजनैतिक  और  आधिक  संकट  में  डाल  दिया  |
 जब  वतंमान  सरकार  ने  पदभार  संभाला  तो  जैसी  कि  उम्मीद  थी  गम्भीर  आर्थिक  संकट  वर्तमान
 वित्त  जो  कि  स्वयं  ही  एक  व्यावहारिक  व्यक्ति  हैं  तथा  वह  विभिन्‍न  पदों  पर  रह  चूके  हैं  आर
 उन्हें  भारत  की  वतंमान  वास्तविक  स्थिति  का  पता  है  इसीलिये  में  कहता  हूँ  कि  उन्होंने  समस्या
 के  प्रति  बहुत  ही  अच्छा  दृष्टिकोण  अपनाया  फिर  मुझे  उनसे  सहानुभूति  है  क्योंकि  भारत  की
 भ्राथिक  समस्याओं  को  हल  करने  में  उन्हें  ग्रत्यधिक  कटिनाइयों  का  सामना  करना  क्योंकि  हमारे
 इस  महान  देश  में  नियंत्रित  अथंव्यवस्था  के  अलावा  काले  धन  की  एक  समानान्तर  अर्थव्यवस्था  भी
 चल  रही  है  ।  सरकार  काले  धन  की  अर्थव्यवस्था  की  समस्या  का  हल  नहीं  कर  सकती
 यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  काले  धन  के  जम!खोरों  से  गृहनिर्माण  परियोजनाओं  में  घन  लगाने  का

 अनुरोध  किया  फिर  भी  मुझे  लगता  है  कि  उनमें  से  केवल  पांच  प्रतिशत  व्यक्ति  ही  ऐसा  करना
 इस  मामले  में  मेरी  अपनी  भ्रशंकायें  और  शंकायें  प्रतः  हम  में  स ेसभी  को  बेहतर  भविष्य

 के  लिए  हमें  स्वयं  को  बदलना  होगा  ।  हमें  यह्‌  समझना  चाहिए  कि  बेहतर  भविष्य  के  निर्माण  में  हमारी
 ,  भूमिका  है  भौर  इसके  लिए  हमें  स्वयं  को  बदलना  होगा  ।  काले  घन  की  अर्थव्यवस्था  का  हल

 कर  पाना  संभव  नहीं  होगा  ।
 279



 बजट  चर्चा  5  1991

 मैं  सरकार  से  भ्पील  करता  हूँ  कि  खाद  पर  दी  जाने  वाली  राज-सहोयता  का  लाभ  छोटे  और

 सीमांत  किसानों  को  दिया  इस  समय  राज-सहायता  वापस  नहीं  ली  जा  सकती  है
 उत्तरे-पर्व  क्षेत्र  क ेगरीब  झौर  सीमांत  किसानों  के  लिए  यह  राज-सहायता  जरूरी  वहां  की भौगोलिक
 स्थिति  ऐसी  है  कि  उनके  लिए  यह  राज-सहायता  जरूरी  वहां  के  किसान  ढालुंवा  जमीन  पर  खेती
 करते  इन  ढालवाँ  जमीनों  में  खेती  करने  में  उन्हें  दिक्कत  होती  है  तथा  मानसून  ऋतु  में  छह  से

 सात  महीने  तक  होने  वाली  लगातार  वर्षा  की  वजह  से  वहां  की  उपमृदा  बह  जाती  इन  किसानों  को

 खाद  के  मामले  में  विशेष  सहायता  की  जरूरत  होती  है  ।  राज-सहायता  वापस  लेने  से  इन  लोगों  को

 निराशा  होगी  ।  श्रतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  पूर्वोत्तर  सरकार  क्षेत्र  के  किसानों  के  प्रति
 वास्तव  में  ग्रधिक  उदारता  बरते  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  कृषि  विभाग  को  सुपारी  के  वृक्ष  की  श्रोर
 ध्यान  देने  का  निदेश  दें  ।  हमें  पता  है  कि  मेघालय  के  बंगलादेश  सीमा  पर  मीलों  तक  फैले  सुपारी  के

 वृक्षों  में  एक  विचित्र  बीमारी  होती  इस  बीमारी  के  कारण  पेड़  मर  जाते  हैं  और  उनके  दाने  और
 फल  भी  नष्ट  हो  जाते  पिछले  वर्ष  भूतपूर्व  कृषि  मंत्री  श्री  देवी  लाल  शिलाँग  गये  उस  समय  मैंने
 इस  विचित्र  बीमारी  के  बारे  में  उन्हें  बताया  था  ।  हालाँकि  उन्होंने  भारत  सरकार  के  अधिकारियों
 भौर  भारतीय  कृषि  अ्रनुसंधान  परिषद्‌  के  निदेशक  से  बात  की  थी  फिर  भी  आज  तक  कुछ  नहीं  किया
 गया  झंज  तक  किसी  ने  भी  इस  बीमारी  के  कारणों  को  जानने  की  कोशिश  नहीं  की  है  ।
 कोई  भी  इन  पेड़ों  की  दुर्देशा  को  देखने  मेघालय  तक  नहीं  गया  ।  मैं  माननीय  वित्त  तथा  कृषि  मंत्री
 से  भ्रनुरोध  करूँगा  कि  सुपारी  के  व॒क्षों  को  संक्रामित  करने  वाले  रोगों  फे  कारणों  का  पता  लगाने  कं
 लिये  हमारे  राज्य  में  विशेषज्ञ  भेजे  जायें  ।

 श्रीम्रतो  गीता  मुखर्जो  )  :  उन  संब  बातों  को  दुबारा  न  दोहराते  जिन्हें
 भारतीय  कम्युनिस्ट  ग्रुप  के  नेता  सहित  कुछ  माननीय  सदस्य  पहले  ही  कह  चुके  मैं  माननीय  प्रभारी
 मंत्री  जी  से  कुछ  प्रश्न  पूछना  चाहती  वित्त  मंत्री  जी  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  भौर  मुझे  भ्राशा  है कि
 वह  इस  बारे  में  ध्यान  देंगे  ।

 सबसे  पहले  तो  भुगतान  सन्तुलन  का  संकट  इतना  तीज  है  कि  सरकार  सभा  को  ऋण  लेने  की
 शर्तों  के  बारे  में  बताए  बिना  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से अधिक  से  अधिक  ऋण  लेने  के  लिए  गहन
 प्रयास  कर  रही  सरकार  आय।त  से  झ्रावश्यक  बचत  करने  का  प्रयास  क्यों  नहीं  करती  ?  मैं  केवल

 कुछ  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहूँगी  ।

 सर्व  प्रथम  मैं  वामुयान  इंधन  की  बचत  के  बारे  में  उल्लेंख  करना  चाहूँगी  ।  दिल्ली
 से  बम्बई  के  मांगें  पर  दो  एयर  इंडिया  की  उड़ानों  के  भ्रतिरिक्त  पांच  इंडियन  एयरलाइन्स
 की  उड़ानों  की  व्यवस्था  पहले  से  ही  भ्रब  एक  श्रन्य  प्राइवेट  कम्पनी  को  दूसरी
 उड़ाने  की  व्यवस्था  प्रारम्भ  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  दिल्ली  से  ग्वालियर  तक  एक
 नई  उड़ान  भी  प्रारम्भ  की  गई  यदि  इन  उड़ानों  को  बन्द  कर  दिया  जाए  तो  क्या  आसमान  नीचे
 गिर  पड़ेगा  ?  क्‍या  मैं  जान  सकती  हूँ  कि  संसद  भ्रधिकारी  कम्पनियों कै कार्यंकारी
 अधिकारियों  भौर  ऐसें  ही  भन्य  बड़े  लोगों  की  इन  हवाई  याक्षा्रों  से  देश  को  क्‍्यां  बड़ी  उपलब्धि
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 होती  है  ?
 मुझे  ग्वालियर

 भथव  किसी  अन्य  स्थान  से  कोई  ईर्ष्या  नहीं
 परन्तु  मुझे  पूर्ण  विश्वास

 कलह कि  इत्यादि  को  छोड़कर  देश
 के  ग्रन्दर

 अधिक उड़ानों को  निश्चित  रूप  से  रह  किया  जा  सकता  क्या  मैं  जान  सकती  हूँ  कि  इससे  क्रितनी
 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सकती  है  ?

 प्रब  मैं  पैट्रोल  की  बचत  के  प्रश्न  पर  झ्राती  हू  ।  मारुति  कारों  के  मामले  को  सीट  क
 कुछ  तट  बोल्टों  को  छोड़कर  इस  कार  के  सभी  पूर्जे  जापान  से  कीमती  विदेशी  येन  खर्च  करके  आयात
 किए  जाते  हमारे  देश  में  कुछ  कारों  की  कमी  से  शायद  हमारा  देश  अ्रनाथ  नहीं  बन  जाएगा
 मारुति  कारों  तथा  अन्य  अनेक  प्रकार  की  कारों  पर  पेट्रोल  की  बचत  से  हमारी  विदेशी  म॒द्रा  में  बचत

 की  भी  बढ़ावा  मिलेगा  ।  इन  उपायों  से  हमारे  प्रति  5,000  लाख  डालर  के  भगतान  सन्तुलन
 के  अन्तर

 को  निश्चित  रूप  से  प्रा  किया  जा  सकता  हम  पहले  यह  प्रयास  क्‍यों  नहीं  करते

 5, बर  ग्रार

 ग्रब  मैं  ग्रन्य  छोटे  परन्तु  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  आ्रायात  की  मद  का  उल्लेख  करती  पिछले  कांग्रेस
 शासन  के  दौरान  कृत्रिम  कैफीन  से  श्रायात  कर  हटा  दिया  गया  था  ।  पेप्सी  कोला  कम्पनी  को  इस

 छूट  से  लाभ  प्राप्त  हुआ  था  ।  हम  अपने  देश  में  चाय  का  उत्पादन  करते  हैं  तथा  चाय  से  असली  कैफीन
 का  उत्पादन  किया  जा  सकता  जब  कि  कृत्रिम  कैफीन  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  भ्रसली
 कीफीन  में  कंसर-विरोधी  गण  विद्यमान  हैं  ।  ड्स  कृत्रिम  कैफीन  के  आयात  पर  रोक  क्‍यों  नहीं  लगाई
 जा  सकती  और  हमारे  देश  में  असली  कफ़ीन  का  उत्पादन  क्‍यों  नहीं  किया  जा  सकता  ?

 भ्निवासी  भारतीयों  से  बहुत  अ्रधिक  आशा  की  जाती  अनेक  प्रकार
 के

 अनिवार

 भारतीय  की  कई  श्रेणियां  इनमें  से  एक  ग्रुप  भारतीय  व्यापारियों  का  है  जो  अमरीका  और  यूरोप
 के  बाजार  छ  द्वीपों  क॑  कर  मुक्त  बन्दगाहों  तथा  अन्य  स्थानों  पर  खूब  उन्‍नति  कर  रहा
 जो  घनराशि  वह  अधिकतर  दिखांते  हैं  बह  वास्तव  में  भारंत  का  काला  धंन  होता  है

 स्विस  बैंक  के
 माध्यम  से  अवैध  रूप  से  लाई  जाती  यह  धनराशि  अनेक  घृणित  उपायों  से  अजित  की  जाती  है
 जिसमें  अनेक  नशीली  दवाओं  का  निर्यात  तथा  भारत  में  ही  हथियारों  और  सिलिकॉन
 इत्यादि  की  तस्करी  भी  शामिल  यदि  आपको  सिलिकॉन  चिप्स  के  बारे  में  एक  बहुत  बड़े  घोटाले
 केबारे  में  याद  हो  .... .  .  .  .  .  .

 4.00  स०  प्‌०

 थो  एस०  मल्लिकास्जुनयूया  पीठासीन  हुए

 अन्य  भ्रनेक  उदाहरण  भी  हैं  ।  इस  श्रेणी  में  अवध  कार्य  करने  वाले  ऐसे  प्ननिवासी  भारतीय  आते
 आप  में  से  अनेक  उनके  नाम  जानते  मैं  उन  नामों  का  उल्लेख  करके  सभा  के  एक  बर्ग  के  लिए
 परेशानी  पैदा  करना  नहीं  चाहती  ।  परन्तु  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  इन  अनिवासी  भारतीयों से  क्या
 झाशा की  जाती है  ?  क्‍या  ऐसा  कोई  पूर्वोपाय  सुझाया  गया  है  कि  इस  भ्रकार  अवध  रूप  से  आने  वाली
 धनराशि  को  रोका  जाएगा  तथा  केबल  उन्हीं  अनिवासी  भारतीयों  को  आमंत्रित  किया
 जो  इस  अकार के  कार्य  नहीं  करेंगे  ?  में  अनिवासी  भारतीयों  को  भ्ामंत्नित  करने  के  विखेध  में  नहीं

 हूँ  परन्तु  उन  विशेष  प्रकार  के  अनिवासी  भारतीयों  को  आमंत्रित  करने  की  विरोशी  हूँ  और  मैं
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 पूर्वक  यह  महसूस
 क  रती  हें  कि  यह  सनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  कि  इस

 प्रकार के  अवध  काये  करने  वाले  ग्रनिवासी  भारतीयों  को  देश  में  वापस  न  लाया

 श्री  गोबचिव  के  बारे  में  भ्रनेक  बातें  कही  गईं  मैं  यहां  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  नहीं  हूँ
 विश्वास  है  कि  मुझे  यह  पूछने  का  भ्रधिकार  है  कि  विदेशी  ऋण  के  भुगतान  के  बारे  में  पुनः

 क्रार्यक्रम  बनाने  की  फिडेल  कास्त्नो  की  मांग  का  समथन  क्‍यों  नहीं  करना  चाहते  जिसे  प्रतिष्ठित
 श्री  जे  ०  एन०  टिम्बरगर  का  भी  समर्थन  प्राप्त  है  जो  तीसरे  विश्व  के  अधिकांश  देशों  के  लिए  अच्छा

 मैं  यह  पूछना  चाहूंगी  कि  क्या  उपस्थित  मित्रों  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  हैः  जपोलैंड  में
 मद्रा  स्फीति  की  तीन  अंकों  में  वृद्धि  हो  गई

 है
 इसलिए  कृपया  इस  बारे  में  मुझे  विश्वास  है  कि

 हमरा  देश  पोल॑ण्ड  नहीं  कृपया  हमार

 परन्त  म

 रे  देश  को  ऐसा  न  बनाएं  ।

 उत्पाद  शुल्क  में  कुछ  कटौती  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  एल्यूमीनियम  के  दरवाजों
 झऔर  खिड़कियों  की  चौखटों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कटौती  का  प्रस्ताव  किया  है  जिससे  पहले  से  ही
 विद्यमान  राजस्व  घाटे  में  वृद्धि  क्या  मैं  जान  सकती  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है

 कि  ऐसी  चौखटें  देश  के
 भ्रधिकांश  क्षेत्रों  में  मिट्टी  के  घरों  की  दीवा रों  में  सही  रूप  से  फिट  नहीं  होतीं  ।  और  आखिरकार
 मध्यम  श्रेणी  के  कितने  लोग  एल्यूमीनियम  की  खिड़कियां  और  चौखटों  को  लगाने  में  समर्थ  हैं  ?

 मैं  यह  ज।नना  चाहती  हें  क्रि  इस  पर  उत्पाद  शूल्क  हटाने  की  क्या  आवश्यकता  थी  ।

 अब  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  और  खाद्यान्न  पर  आ्राथिक  सहायता के  बारे  में  कुछ  प्रश्न  हैं  ।
 बजट  दस्तावेज  के  विश्लेषण  से  रोचक  चित्र  प्रस्तत  होता  वर्ष  1989-90  में  गेंहे  श्लौर  चावल  की

 वसली  2,03,14,000  मीट्रिक  टन  थी  तथा  वर्ष  1990-91  में  यह  2,42,90,000  मीट्रिक
 परन्तु  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  1989  में  28  लाख  म॑

 प्ू्न
 टन

 कम  थी  तथा  1990-91  में  82,64,000  कम  की  इस  अवधि  में  गेहूँ  के  मूल्य  49  प्रतिशत  बढ़

 गए  थे  और  भ्ननाज  के  मूल्य  22  प्रतिशत  बढ़  गए  में  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  इन  वर्षों  में  खाद्यान्नों
 के  इन  मूल्यों  को  रोके  रखने  की  क्या  आवश्यकता  थी  ।  जब  बाजार  मूल्य  तीज्र  गती  से  बढ़

 रहे  हैं  केवल  लाखों  लोगों  की  तुलना  में  यह  कह  रही  हूँ  कि  खाद्यान्न  पर  केवल  2600  करोड़

 रुपए  की  भ्राथिक  सहायता  देने  से  क्या  स।वंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  240  लाख  म॑
 टन  खाद्यान्न  सप्लाई  करना  सम्भव  है  ।  क्‍या  मैं  यह  जान  सकती  हूँ  कि  आप  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  की  सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिए  इस  स्टाक  को  क्‍यों  नहीं  देते  ?  इसके  लिए  क्‍या  बाधा  है

 ?
 मैं

 झौद्योगिक  नीति  के  बारे  में  गहराई  में  नहीं  ज।ती  जिसके  बारे  में  दुबारा  अलग  से  चर्चा  की  जाएगी  ।

 हम  में  भ्रनेक  सदस्यों  ने  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  श्रौद्योगिक  नीति  का  विरोध  किया  है  और  मैं  इसका
 समर्थन  करती  हूं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  छोटा  सा  प्रश्न  पूछना  चाहती  हूं  वह  ऐसा  क्‍यों  समझते  हैं  कि  बड़े
 उद्योगपति--विदेशी  और  भारतीय  दोनों  अचानक  ही  अपना  हृदय  परिवर्तित  कर  लेंगे  और  संतों

 के  समान  व्यवहार  करेंगे  ?  हमारा  अनुभव  क्‍या  रहा  है  ?  इस  पहलू  की  गारंटी  के  लिए  क्या  सरकारी
 तन्त्न  है  ?  मैंने  ऐसा  कुछ  नहीं  देखा  ।  यदि  आपके  पास  कोई  तो  कृपया  स्पष्ट  करें  ।

 हम  पश्चिम  बंगाल  के  सदस्य  एक  दशक  से  आई०  आई०  एस०  सी०  के  आधुनिकीक  रण
 ओर  बिस्तार के  बारे  में  सुना  रहे  इस  सभा  में  मैंने  तथा  अनेक  अन्य  सदस्यों ते  इस  प्रश्न  को  अनेक
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 बार  उठाया  है  परन्तु  सभा  में  मंत्रियों  द्वारा  कम  से  कम  छह  बार  आश्वासन  दिए  जाने  के  बावजूद
 कुछ  नहीं  हुआ  ।

 लघु  उद्योगों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  इन  उद्योगों  में  पंजीनिवेश  की  अधिकतम  सीमा
 को  बढ़ाकर  80  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  इन्हें  बड़े  उद्योगों  द्वारा  निग
 इस  सीमा  को  कम  करके  35  लाख  रुपए  किया  जाना  चाहिए  जो  कि  पिछले  वर्ष
 यदि  हम  इन  श्रम  प्रधान  उद्योगों  का  विस्तार  करना  चाहते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मातनीय  मंत्री  जी
 का  क्‍या  उत्तर  है  ?  रुग्ण  उद्योगों  के  लिए  यदि  आप  लोगों  को  दण्ड  देना  चाहते  हैं  तो  आप  बेईमान

 प्रबन्धकों  और  नौकरशाहों  को  दण्ड  दें  ।  आप  श्रमिकों  को  दण्ड  क्‍यों  देते  हैं  ?

 के

 मैं  पश्चिम  बंगाल  पाटरी  यूनियन  की  प्रेसीडेंट  हुं  ।  यहां  हम  सब  मिल  कर  कार्य  करते  हैं  ।

 पिछले  12  वर्षों  से  हमें  सभा  में  तीन  बार  आश्वासन  दिया  जा  चुका  जिससे  हम  वेतन
 में  समर्थ  परन्तु  यहां  कोई  कार्यचालित  पूंजी

 कर  सकते  हैं  ?  टाटा  कंस्लटैन्सी  ने  पश्चिम  बंगाल
 पाटरीज  की  व्यवहारय॑ता  के  बारे  में  रिपोर्ट  दी  इसमें  कहा  गया  इसे  व्यवहार्य  बनाया
 जा  सकता  है  यदि  इसे  चाल  किया  हम  काफी  अधिक  विदेंशी  मद्रा  अर्जित  कर  सब्  हैं  ।
 पिछले  वर्ष  केवल  कुछ  वस्तुओं  से  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  ख्याति  प्राप्त  हुई  थी  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं

 यह  बहुत  चालाकी  की  बात  है  कि  व्यय  विभाग  मन्त्री  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  आप
 इस  बात  पर  ध्यान  दें--कि  संशोधित  प्राककलन  में  योजना  व्यय  के  लिये  165  करोड़  रुपए  को
 धनराशि  आवंटित  की  गई  थी  क्‍या  गैर-योजना  व्यय  के  लिये  260.  59  करोड़  रुपए  की  धनराशि
 आवंटित  की  गई  थी  ।  इस  वर्ष  इस  विभाग  को  517.  49  करोड़  रुपए  की  घन  राशि  आवंटित
 की  जिसमें  से  योजना  व्यय  का  अनुपात  काफी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  परन्तु  क्‍या  मैं  जान  सकती
 हूं  कि  व्यय  विभाग  का  असली  कार्य  क्‍या  जिसके  लिये  517.  49  करोड़  रुपए  की  स्वीकृति  की
 जानी  है  ।  कृपया  मैंने  तथा  अन्य  अनेक  मित्रों  ने  जो  प्रश्न  उठाए  हैं  कृपया  उन्हें  स्पष्ट  करें  ।  मैं  बजट
 का  समर्थन  करने  में  असमर्थ  हूं  तथा  मैं  इसका  विरोध  करती  हूं  ।

 श्री  एम०  बागा  रेड्डी  :  सभापति  गुजिश्ता  चन्द  सालों  की  पौलिसीज्ञ  के  नतीजे
 में  हमारी  हकूमत  को  एक  तो  बजट  में  बहुत  ज्यादा  डैफिसिट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  दूसरे
 बैलेंस  ऑफ  पेयमेंट  में  डिफीकल्टी  पैदा  हो  रही  इस  मश्किल  को  हल  करने  के  लिये  हमारे  फाइनेंस
 मिनिस्टर  को  नये  टैक्स  लगाने  पड़  रहे  जनता  पर  टैक्स  लगाना  कोई  उचित  बात  नहीं  है  लेकिन
 किसी  भी  हकूमत  हकूमत  चलाने  के  यह  काम  करना  ही  पड़ता

 सभापति  हमारा  देश  जब  स्वतन्त्र  तो  उस  समय  35  करोड़  की  आबादी  को  खाने
 के  लिये  अन्न  नहीं  लेकिन  गुजिश्ता  सालों  में  कृषि  में  विकास  हुआ  और  इतनी  तरक्की  हमारे
 देश  में  अन्न  के  क्षेत्र  में  हुई  कि  1968  में  100  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  करने  का  हमने  टारगेट
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 ह्ल्ल  न  जनम नीत++  5-८  ता

 सोचा  लेकिन  180  मिलियन  टन  अनाज  हमारे  देश  में  पैदा  हो  रहा  इसके  अलावा  हमारे
 देश  की  जनता में  350  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  करने  की  क्षमता  यानी  जो  अब  पैदावार हो
 रही  उसमें  और  इजाफा  हो  सकता  है  ।  दुनिया  की  और  हमारे  मुल्क

 की
 आबादी  बड़ी  तेजी

 से  बढ  रही  बढ़ती  हुई  आबादी  को  सबसे  पहले  खाना  देना  पड़ता  है  और  उसके  लिए  उत्पादन
 ब्रढ़ाना  पड़ता  है  ।  यदि  हम  अपना  उत्पादन  और  बढ़ाएं  तो  एग्रीकल्चरल  गुड्स  को  एक्सपोर्ट  कर  के
 हम  फास्न  एक्सचेंज  कमा  सकते  हूँ  ।  एग्रीकल्चरल  और  हाटकल्‍्चर  प्रोडक्शन  बढ़ाकर  तथा  प्रोसै  -

 लगाकर  हम  20  हजार  करोड़  का  फारेन  एक्सचेंज  कमा  सकते  20  हजार  करोड़
 रुपया  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  को  बाहर  भेजकर  हम  हासिल  कर  सकते  लेकिन  इस  बीच  में  अभी
 तक  जो  इनपुट  जो  बेयर  इनपुट  फर्टीलाइजर  इसकी  कीमत  बढ़ा  दी  गई  है  जिसकी  वजह
 से  गवनंमेंट  को  तो  4  हजार॑  करोड़  रुपए  का  फायदा  हुआ  लेकिन  इन  बढ़ी  हुई  फर्टीलाइजर  की
 कीमतों  के  कारण  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  में  कमी  आ  यह  आशंका  है  ।  इससे  कहीं  फायदे
 से  बढ़कर  नुकसान  न  हो

 सभापति  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  में  गया  था  वहां  पर  काश्तकारों  से मिलने  और  बात  करने  का
 मौका  जिससे  मुझे  पता  लगा  कि  वहां  पर  फर्टीलाइजर  पर  कीमत  बढ़ाने  से  आन्दोलन  जैसा
 पैदा  हो  गया  है  ।  दूसरे  प्रदेशों  का  तो  मुझे  मालम  नहीं  है  ।  हालांकि  मैंने  वहां  के
 झाने  की  कोशिश  की  है  कि  हमारे  फायनेंस  मिनिस्टर  ने  कहा  है  कि  प्रोक्‍योरमेंट  प्राइस
 नकसान  काश्तकारों  को  उसकी  भरपाई  की  जाएगी  ।  एग्रीकल्चर  प्रोडयस  पर  वेस्ट  दूसरे  कि
 यूनिट  उनसे  भी  उनको  फायदा  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि---कौन  जीता  है  तेरे  जुल्फ
 के  सर  होने  तक--मैं  इस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता हूं  कि  यहां  कहा  जा  रहा  है  कि  एग्रीकल्चरल

 यूनिट

 कायम किए जाएंगे और कहा गया है कि मुल्क में ऐसे यूनिट कायम भी हुए त मेरा कहना है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में ये यूनिट कायम हुए लेकिन आन्ध्र प्रदेश में तो एक भी यूनिट कायम नहीं हुआ है जिसके कारण आज जो प्रॉब्लम दरपेश वह हाटिकल्चर सीजन में आती है । बहुत से ऐसे आयटम होते जो परीशेबल होते हैं भौर पैदा होने के बाद उनको समय तक नहीं रोका जा सकता जल्दी खराब हो जाते हैं जिसके कारण उनको तुरन्त बेचना पड़ता फौरी इन्तजाम करना पड़ता मंडी में दो-चार चीजों की ही कीमत फिक्स की हुई सब की नहीं । बहुत सी अभी ऐसी और चीजें हैं जिनकी मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं हुई है जिसके कारण यदि कोई एक चीज मंडी में ज्यादा आ जाती तो उसकी कीमतें बहुत नीचे गिर जाती मिसाल के तौर पर टोमेटो या पोटेटो को ही ले लें । टोमेटो आन्ध्र प्रदेश गांवों में 2 रुपए किलो बिकता लेकिन शहर में 20 रुपए किलो बिकता है । इन बिटवीन जो लौस हो रहा मिडलमेन को जो फायदा हो रहा कमीशन एजेन्ट को जो फायदा हो रहा है उस फायदे को कम करके कन्ज्यूमर को बचाया जा सकता यह सही है कि फटिलाइजर की सबसिडी विदड़ा करने से हमारी सरकार को पैसा मिलेगा । लेकिन दूसरे भी तरीके हैं जिनसे हम अपनी इकोनोमी डैफिसिट बजट फौरन ऐक्सचेंज की कमी को दूर कर सक़ते उन पर गौर नहीं किया जा रहा है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात मालूम होती है कि इंडियन मरचैन्ट्स औफ चैम्बर की एक सी मैग्जीन निकली उसमें इस मुल्क की माली हालत को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने 284
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 का  5  डा  |+  ने  —

 सुझाव  दिया  है  ।  यह  मैग्जीन  5  जुलाई  को  ईश  हुई  आज  8  अगस्त  एक  पहीने  पहले  यह  मग्जी  न

 ईश्‌  हुई  है  ।  इसमें  उन्होंने  यह  बात  बताई  कि  इस  देश  को  अच्छा  करना  इस  देश  की  इकोनोमिक
 कंडीशन  को  अच्छो  करना  है  तो  फ़टिलाइजर  सबसिडी  को  विदड़ा  करना  चाहिए  ।  क्‍या  हमारे
 लिए  मरचैन्टस  औफ  चैम्बर  गाईडलाइन  क्या  हम  उनके  इशारे  पर  काम  करने  के  लिये  तैयार
 हैं

 ?  यह  सही  है  कि  बद्धिंजीवी  लोगों  की  रिपोर्ट  आई  थी  उसमें  भी  यही  कहा  गय
 चैन्ट्स  ऐसोसिएशन  की  मैग्जीन  में  कोई  बात  ऐसी  नहीं  कही  गई  जिस  पर  इंडस्ट्रीज

 के  ऊपर  जो
 पति  लोग  हैं  कलकत्ता  जैसे  शहरों  एक-एक  ट्रस्ट  की  प्रौपर्टी  इतनी  है  कि  रूरल
 एरिया  के  पूरे  एकਂ  जिले  के  लोगों  की  प्रौपर्टी  ऐसे  लोगों  पर  शिकायत  करने  के  लिए  इस  मैग्जीन
 में  कहीं  पर  कोई  जिक्र  नहीं  सिर्फ  ऐग्रीकल्चर  को  टारगट  बनाने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  मेरा
 सुझाव  यह  है  कि  न  सिर्फ  सो-कौल्ड  इकोनोमिस्टस  क॑
 लें  उनके  साथ-साथ  जो  पौलीटिशियसन्स  गांवों  में  रहने  वाले  किसानों  के  जो  नमाइंदे  उनकी  राय
 मशविरा  लेना  भी  जरूरी  ऐसे  लोगों  की  कमेटी  बनाकर  उनकी  राय  लेकर  आमदनी  को  बढ़ाएं  |
 इस  तरह  से  ऐग्रीकल्चर  पर  भी  जो  ऐसेट्स  ऐड  कर  सकते  हैं  उसका  यही  उपाय  है  जो  ऐग्रीकल्चरिस्ट्स
 दे  सकतें  उसका  मारजिन  औफ  प्रोफिट  सिर्फ  ऐग्रीकल्बर  से  बढ़  सकता  है  ।  वह  जो  पैदा  करता
 है  उसके  प्रप्ेस  में  भी  इजाफा  उसमें  जब  इजाफ़ा  होता  है  साथ-साथ  कल्टीवेशन  बढ़  जाता  है
 और  मारजिम  औफ  प्रौफिट  नहीं  आता  मुल्क  की  हालल  आज  भी  यह  है  कि  सबसे  गया  गुजरा

 ,  अनरैमुनरेटिव  ऐग्रीफल्चर  आज  आमनध्न  प्रदेश  के  बहुत  सारे  इलाकों  में  लोग
 खेती  करने  के  बजाए  यक्लिपटिस  की  काश्त  करते  हैँ  ।  इस  तरह  से  रुपया  कम  होता  जा  रहा  है  ।
 आज  जरूरत  हस'बात  फी  है

 कि उनको  इनसैन्टिव  इस  तरह  से  दें  कि  वह  जो  प्रोड्यूस  करते  हैं  उसके  लिए
 प्रोसेस्चिंग  यूनिट  ग्रेडिंग  मार्केटिंग  खाली  सबसिडडी  देते  रहेंःतो  मारजिन  औफ
 प्रौफिट  में  कोई  इजाफा  नहीं  होगा  बल्कि  मारजिन  औफ  प्रौफिट  कम  होगा  ।  अनाज  रखना  काशत
 कार  का  सबसे  बड़ा  मसला  है  ।  आज  पूरे  आन्ध्न  प्रदेश  में  मैं  देखता  हूँ  एक  भी  कोल्ड-स्टोरेज  नहीं  है

 पब्लिक  सैकटैर  में  है  न  प्राइवेट  सैक्टर  में  न  ही  और  किसी  सैक्टर  में  प्रोसैसिंग  यूनिट

 होनां  प्रींजरवेशन  यूनिट  होना  ये  तमाम  चीजें  जब  तक  नहीं  करते  तब  तक  ऐग्र

 कल्चर  अनरैमुनरेटिव  जांब  रहेंगा  ।

 जो  ऐक्सपैंडीचर  दुबारा  खर्च  हो  रहा  इसमें  यहां  पर  कहा  गया  है  कि  रूरल  डेवलपमैंट
 के  एक्सपंडीचर  में  80  फीसदी  गवर्नमैंट  के हिसाब  से  खर्च  हो  रहा  20  फीसदी  लोगों  तक  पहुंचता

 इसको  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  पब्लिक  सैक्टर  में  हम  जो  काम  कर  रहे  हैं  उसमें  बड़ा  लौस

 होता  हैं  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  पब्लिक  सैक्टर  की  मैं  मिसाल  आपको  दूंगा  ।  निजाम  शूणर  फैक्ट्री  आन्ध्र
 प्रदेश  में  जो  वहां  शूमर  फैक्ट्री  क ेसाथ-साथ  16  हजार  एकड़  जमीन  है  ।  उसमें  से  4-6  हजार
 एकड़-में  किसान  गन्ने  की  काश्त  करते  उनको  हर  साल  एक  करोड़  सात  लाख  का

 नुकसान  हो
 रहा  अमर  गवनेमेंट  खेती  करती  है  और  10  हजार  एकड़  में  उसे  एक  करोड़  60  लाख  रुपये
 का  नुकसान  होता  है  तो  हिन्दुस्तान  भर  के  किसानों  का  जो  नुकसान  वह  कितना

 में  हो सकता  अन्दाजा  लगाइए  ।  लिहाजा  पब्लि  र  के  एक्सपेंडिचर  को  कम  किया  जा  सकता
 उसको  ठीक  बनाया  जा  सकता
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 है

 आपने  काश्तकारों  को  फर्टिलाइजर  पर  दी  जाने  वाली  सबसिडी  को  जो  समाप्त  कर  दिया

 ऐसा  समझता  हू  कि  दूसरे  तरीके  इस्तेमाल  इसको  कंटिन्यू  करके  प्रोडेक्शन  को  बढ़ाने
 की  जरूरत  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  बढ़ने  से  एक्सपोर्ट  भी  बढ़त  है  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा

 कि  20  हजार  करोड़
 रुपये  का  एग्रीकल्चरल  और  हॉरटिकल्चरल  प्रोडेक्शन  हम  बाहर  भेज  कर  फॉरेन

 ऐक्सचेंज  कमा  सकते  हैं
 ।  इसके  लिये  सबसे  जरूरी  बात  यह  है

 ट्रेंडिग  और  एक्सपोर्ट  के  लिये  हम  फैंसिलिटेज  प्रोवाइड  करें  ।

 इन्हीं  चन्द  शब्दों  के साथ  मैं  माननीय  फाइनान्स  मिनिस्टर  द्वारा  पेश  बजट  की  ताईद  करता

 |

 *श्री  के०  एच०  मुनियप्पा  :  सभापति  इस  सम्मानित  सभा  में  माननीय  वित्त
 मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  का  मैं  तहेदिल  से  स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  देश  में  लगभग  80%
 लोग  किसान  हैं  और वे  पूर्ण  रूप  से  कृषि  पर  निर्भर  बजट  में  कृषि  को  उच्च  प्राथमिकता  देना
 अत्यधिक  आवश्यक  है  ।  किसानों  को  उनके  प्रयास  में  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  केन्द्र  को  आगे  आना

 चाहिए  ।  हर  एक  किसान  यह  उम्मीद  कर  रहा  है  कि  उबंरकों  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  पर
 दी  जा  रही  राज-सहायता  जारी  रहेगी  ।  कोलार  के  बहुत  से  लोगों  ने  स्वाधीनता  संग्राम  में  हिस्सा  लिया
 था  ।  अंग्रेजों  के  चंगूल  से  अपने  देश  को  मुक्त  कराने  क ेलिए  इस  जिले  के  कई  लोगों  ने  अपनी
 जिन्दगी  कुर्बान  की  कर्नाटक  के  पहले  मुख्य  मंत्री  हमारे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  के  स्वर्गीय
 श्री  के०  पी०  कृष्णप्पा  केन्द्र  में  कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कोलार  जिले  की  दुग्ध  क्रांति  का  श्रेय
 उन्हीं  को  जाता  है  ।

 कोलार  जिला  देश  का  सबसे  अभागा  जिला  वहां  न  तो  कोई  नदी  है  न  ही  कोई  बांघ  ।  जहां
 तक  उद्योग  का  सवाल  यह  पूरे  कर्नाटक  का  सर्वाधिक  पिछड़ा  क्षेत्र  इस  जिले  में  रहने  वाले  हरिजनां
 का  प्रतिशत  भी  बहुत  ज्यादा  है  ।

 पूरे  जिले  के  किसान  इंद्र  देव  पर  आश्रित  हैं  ।  वहां  परिवहन  की  भी  कोई  सुविधा  नहीं  इमली
 और  आम  वहां  बहुत  ज्यादा  होते  हैं  पर  वहां  यातायात  की  ही  कोई  सुविधा  नहीं  इस  मामले  में
 केन्द्र  को उचित  कदम  उठाने  चाहिए  ।  यहां  कच्चा  माल  भी  काफी  उपलब्ध  परन्तु  इन  पर  आधारित
 कोई  भी  उद्योग  नहीं  है  ।  यही  समय  है  जब  भारत  सरकार  को  इस  जिले  में  उद्योग  लगाने  चाहिए  इमली
 खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयां  भी  लगाई  जानी  किसानों  को  शीत-भंडारण  सुविधा  भी
 उपलब्ध  करायी  जानी  चाहिए  ।

 यहां  करीब  पचास  हजार  नवयुवक  बेकार  हैं  तथा  इनमें  से  बहुत  से  स्नातक  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  पूरे  जिले  में  करषि  पर  आधारित  उद्योग  खोले  जाएं  ।  बंगारपेट
 और  मुलाबागल  शहरों  में  खिलौनों  और  कृषि  उपकरणों  संबंधी  उद्योग  लगाए  जाने  हैं  ।  ऐसा  करने
 से  जिले  की  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत

 कन्नड़  में  दिये  गये  भषण  का  अंग्रेजी  अनुवाद  के  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 नवोदय  विद्यालयों  के  कार्य  के  प्रति  मैं  नाखुश  हूं  ।  हरिजनों  ओर  पिछड़े  सम॒दायों  के  बच्चों
 को  वे  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दे  रहे  आथिक  रूप  से  पिछड़े  परिवारों  के  बच्चों  का  प्रवेश  इन  नवोदय
 विद्यालयों  में  तो  हो  ही  नहीं  सकता  ऐसा  लगता  है  कि  ये  विद्यालय  समाज  के  सम्पन्न  वर्गो  की खातिर
 है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  अनरोध  करता  हंं  कि  वह  हरिजन  तथा  गिरिजन  सम॒दायों  के  बच्चों  के  लिए
 तालुका  तथा  जिला  स्तर  पर  आवासीय  विद्यालय  तथा  छात्रावास  कुल  बजट  आवंटन  का
 80,  दलित  वर्ग  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  है  ।  इस  रकम  का  अधिकांश  हिस्सा  इन  नीचे  तब  के

 के  लोगों  के  लिए  घरों  की  व्यवस्था  के  ऊपर  खर्च  होना  चाहिए  ।  इस  रकम  की  क  राशि  को
 सामुदायिक  सिंचाई  पर  भी  खच  किया  जाना  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  तालुका  तथा  जिला  स्तर  पर
 भ्रावासीय  विद्यालयों  तथा  छात्रावासरों  की  स्थापना  पर  भी  अच्छी  रकम  खर्च  होनी  उच्च

 शिक्षा  प्राप्त  करने  में  हरिजन  छात्रों  को  कई  श्रमस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उच्च
 शिक्षा  के  लिए  उन्हें  सारी  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  ।

 1911  में  ही  कोलार  में  एक  रेल  लाइन  बिछायी  गयी  थी  ।  इस  छोटी  लाइन  को  अभी  तक
 यानि  आजादी  के  44  वर्ष  बाद  भी  मीटर  गेज  लाइन  में  नहीं  बदला  जा  सका  है  !  यह  कार्य  तो  तुरन्त
 किया  जाना  चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आलू  की  खेती  काफी  होती  है  ।  इसमें  सब्जी  और  फल  भी  बड़ी  मात्रा
 में  उपजाए  जाते  आपके  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वे कोलार

 क  जिले  में  खाद्य  प्रसंस्करण  की  इकाइयां  श्रीनिवासपुरा  में  सिल्क  रोलिंग
 और  टिवा्स्टिंग  उद्योग  खोले  जाने  कोलार  और  जेडाबल्लापुर  में  खाद्य  प्रसंस्करण
 इकाइयों  की  स्थापना  करनी  मलूर  तथा  कोलार  में  शीत-भंडारण  की  सुविधा

 होनी  चाहिए  ।

 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  के  स्वर्ण  खदानों  को  बन्द  किया  जा  रहा  सोने  की  इन  खदानों  में

 हजार  से  अधिक  लोग  काम  करते  हैं  तथा  इन  पर  2.  5  लाख  लोग  अपनी  आजीविका  पर  निर्भर  हूँ  ।

 यदि  इन  खदानों  को  बन्द  कर  दिया  जाए  तो  करीब  2.  5  लाख  लोग  बेसहारा  हो  जाएंगे  ।  माननीय

 खान  मंत्री  ने  हाल  में  इस  जगह  का  दौरा  किया  मैं  वहां  पर  उनके  साथ  था  और  मैंने  उन्हें  खदान  -

 कामगारों  की  विभिन्न  समस्याओं  के  बारे  में  बताया  कामगारों  की  दुर्देशा  को  भी  उन्होंने  अपनी
 आंखों  से  देखा  था  |  वास्तविकता  का  पता  लगाने  के  लिए  केन्द्र  को  कोलार  स्वर्ण-क्षे्र  में  विशेषज्ञों
 का  एक  दल  भेजना  चाहिए  |  कुछ  विशेषज्ञों  का  मत  है  कि  अभी  भी  वहां  से  काफी  मात्रा  में  सोना  निकाला

 जा  रहा  है  तथा  इन  खदानों  को  तब  तक  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  सरकार  को  इन
 खदानों  के  बारे  में  विशेषज्ञ  अपनी  रिपोर्ट  न  दे  दें  ।  सेवानिवृत्त  कामगारों  को  घरों  को  खाली  करने
 का  आदेश  भी  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  इन  कामगारों  का  स्थानान्तरण  भी  नहीं  होना  चाहिए  ।

 औद्योगिक  तथा  विलासिता  की  वस्तुओं  पर  कर  लगाए  जा  सकते  हैं
 ।  मिट्टी  के  गैस  तथा

 आम  आदमी  की  जरूरत  की  वस्तुओं  पर  कर  का  भार  नहीं  पड़ना  चाहिए  ।

 कि  माननीय  मंत्री  इन  म॒दह्रों  पर  विचार  करेंगे  तथा  किसानों  और  अन्य  दलित

 लोगों  को  अधिक  से  अधिक  मदद  देने  की  कोशिश  करेंगे  ।
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 कमाना  हर

 मैं  बोलने  का  मौका  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और
 मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  पूजन  पटेल  :  माननीय  सभापति  मैं  आपका  आ  परी  आपने
 मझे  बजट  पर  बोलने  का  मौका  दिया  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  यह  बजट  जिस  चतुरता  के  साथ

 दन  में  पेश  किया  यह  उस  जादूगर  के  समान  जो  असत्य  को  भी  सत्य  सिद्ध  करने  की  कोशिश

 करता  यह  सिद्ध  कर  देता  है  कि  यही  सत्य  लेकिन  अंत  में  वह  जादूगर  यह  कह  देता  है--हाथ
 की  प्रेट  के  वास्ते  उसी  तरह  से  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  बंड़ी  सफाई  के  साथ  यह  बजट  सदन

 प्रस्तुत  किया  है  और  कहा  है  कि  हम  देश  के  किसानों.को  गरीबों  को  राहत  लेकिन  देखने  से

 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  किसानों  को  इससे  भारी  बोझ  उठाना  पड़ेगा  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  यह

 बजट  ज्यादातर  काला-बाजार  और  चोर-बाजारी  करने  वालों  को  राहत  देने  वाला  न  कि

 मजदूरों  और  छोटे  वर्गों  के लिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  जो  किसानों  के

 हितों  में  बातें  कहते  उसको  करके  दिखाएं  उनकी  कथनी  और  करनी  में  फर्क  न  हो  ।  क्योंकि  सरकार

 जो  उसको  पूरे  देश  के  लोगों  को  बर्दाश्त  करना  पड़ेगा  ।  हमारे  यहां  गांव  में  कहावत  मार

 गोसया  तोरी  आशा
 '  ।  सरकार  की  आशा  अच्छा  करें  या  खराब  करें  ।  इसलिए  बजट  को  बहुत

 समझ  कर  पेश  करना  लेकिन  इस  बात  को  गम्भीरता  से  बजट  में  नहीं  लिया  गया

 इसी  संदर्भ  में  मैं  पहली  बात  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि बजट  सत्न  बदलना  चाहिए
 अभी  भी  बजट  सत्न  3  मार्च  तक  होता  जो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  देश  के  लिए  अनुकूल  नहीं  है  ।
 तीन  महीने  तक  साल  में  बरसात  होती  उस  बरसात  में  कोई  भी  निर्माण  कार्य  नहीं  होता  बरसात
 होती  इस  प्रकार  पूरे  देश  के बजट  का  तीन  महीना  बेकार  हो  जाता  है  और  जब  गर्मी  का  मौसम

 आता  है  तो  जल्दी  से  जल्दी  में  बजट  को  खर्च  करने  के  लिए  हमारे  अधिकारी  लोग  फर्जी  बिल  बनाकर
 दिखा  देते  हैं  कि काम  कर  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि  ये बजट  सत्न  जो  ये  एक  जून  से  लेकर  31

 जुलाई  तक  चालू  किया  जिससे  कि  पहली  जून  के  बजट  सत्न  चले  और  बरसात  तक  बजट  का  सैशन
 9  महीने  तक  पूरी  तौर  से  इस  देश  का  काम  होता  रहा  और  साथ  ही  साथ  मैं  चाहता  हूं  कि  यह्‌

 बजट  जो  आई०एम  ०एफ०  और  पूंजीपतियों  के  दबाव  में  पेश  किया  गया  है  इस  पर  तुरन्त  विचार
 करना  चाहिए  ।  यह  इस  देश  के  अनुरूप  नहीं  है  और  दुह्ाई  दे  रहे  हैं  पूर्व  प्रधान  मंत्री  जी  राजीव
 जी  की  ।  राजीव  जी  ने  अपने  समय  में  ऐसा  बजट  पेश  नहीं  किया  जोकि  आज  इस  नयी  सरकार
 ने  पेश  किया  हमें  इस  बजट  को  देखकर  बड़ा  ताज्जुब  हुआ  ।  राजीब  ने  कभी  ऐसा  बजट  पेश  नहीं

 उन्होंने  हमेशा  जो  बजट  पेश  इतना  गड़बड़  वाला  बजट  पेश  नहीं  जैसाकि  अ
 सामने  आया  इसमें  आप  देखेंगे  कि  पूंजीपरस्त  लोगों  को  कितना  बढ़ावा  मिला  है  और  जो

 यूरिः  दद  के  दाम  जितने  बढ़ा  दिए  गए  हैं  कि  इससे  देश  में  कितनी  विषम  परिस्थिति  पैदा
 इसकी  ओर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  आहंता  हूं  ।  अगर  हम  इन  चीजों

 के  दाम  बढ़ा  देंगे  तो किसान
 खेतों  में  कम  खाद  डालेंगे  और  कम  खाद  डालेंगे  तो  हमारा  उत्पादन  कम  होगा  और  यदि  उत्पादन

 ner

 में  खाद्यान्न  पदार्थों  को  फिर  आयात  करना  पड़ेगा  और  इसका  दूरगामी  परिणाम
 बहुत  बुरा  होगा

 ।
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 इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  देश  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 तत्काल  जो  उर्वरकों  का  दाम  बढ़ाया  गया  है  उसको  वापस  कर  लेना  अन्यथा  हमको  वही  दिन
 देखना  पड़ेगा  जो  हम  अमरीका  से  ललमा  रोजो  गेहूं  मंगाया  करते  अगर  आपकी  अमरीका  से  कोई
 सांठ-गांठ  हो  तो  मैं  नहीं  लेकिन  इससे  इस  देश  में  बहुत  विषम  परिस्थिति  पैदा  इसलिए
 मैं  पहले  से  ही  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  ।  इसके  साथ-साथ  वेतन  भोगियों  के  आय  कर  को  बढ़ाया

 नहीं  गया  आय  कर  की  सीमा  को  बढ़ाया  नहीं  गया  पहले  बाइस  हजार  रुपए  पर  ही  आय  कर
 लगता  इस  साल  भी  उतना  हो  किया  गया  है  कि  महंगाई  चरम  सीमा  पर  है  और  रुपए  का
 मूल्यन  हो  चुका  में  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  इसकी  सीमा  को  भी  बढ़ाया  जाना  जिससे
 कि  लोगों  को  कुछ  राहत  मिल  सके  ।

 मैं  आंपसे  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  आयात  शुल्क  की  दर  में  अभी  तक  डेढ़  सो  से  तीन  सौ
 प्रतिशत  तक  लगाया  जाता  लेकिन  आपने  इसको  घटाकर  अधिकतम  डेढ़  सौ  प्रतिशत  तक  किया

 से
 इस  मुल्क  में  कालाबाजारी  और  बढ़ेगी  और  स्मगलिग  का  सामान  हिन्दुस्तान

 हिन्दुस्तान  के  कल-कारखानों  का  सामान  नहीं  बिकेगा  |  हमारो  औद्योगिक  नीति  असफल
 हमारे  उद्योग  बैठ  जाएंगे  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि इस  पर  पुनविचार  होना  जिससे

 इस  देश  में  कालाबाजारी  न  बढ़  सके  और  साथ  ही  साथ  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश

 में  उद्योगों  पर  जो  बुरा  असर  पड़ने  वाला  है  उस  पर  विशेष  तौर  से  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  |  अगर

 हमारा  उद्योग  बैठ  जाएगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  देश  को  बहुत  ही  आर्थिक  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  उस

 स्थिति  में  हमारा  देश  कमजोर  बनेगा  और  मैं  विशेष  तौर  से  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  महात्मा
 गांधी  जी  ने  बार-बार  यह  कहा  था  कि

 मैं
 समझता  हूं  कि  हमारी  जितने  भी  राष्ट्रीय  स्तर  की

 पार्टियां  हैं  सभी  के  उसमें  लिखा  हुआ  है  कि  नशाखोरी  बन्द  शराब  पीने  वालों  को  हम  टिकट

 नहीं  करीब-करीब  सब  लोगों  को  मैने  देखा  हैँ  और  महात्मा  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  अगर

 इस  मुल्क  को  आगे  बढ़ाना  उसके  को  कायम  रखना  है  तो  हमें  देश  में  मद्य-निषेध  को

 लामू  लेकिन  इस  बजट  अन्दर  कहां  मद्यनिषेध  को  चर्चा  नहीं  है  ।

 मैं  समझता  हंं  कि  इस  मल्क  के  बड़े-बड़े  लोग  जो  ब॒द्धिजीवी  बत्नते  बड़े-बड़े  होटलों  में  मद्यपान

 करके  इस  मल्क  को  बरबाद  कर  सकते  आज  गरीब  तबके  का  आदमी  उसका  सेवन  करके  अपने

 गांव  और  परिवार  को  बरबाद  कर  रहे  इसलिए  महात्मा  गांधी  जी  ने  मद्यनिषेध  को  लागू  करने

 के  लिए  कहा  था  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इसके  लिए  चाहें  जितना  भी  नुकसान  सरकार  को  उठाना  लेकिन

 पूरे  मुल्क  के  अन्दर  मद्य  निषेध  को  लागू  कर  देना  मैं  तो  कहता  हूं  कि  इस  समय  जो  तमिलनाड

 की  सरकार  ने  जो  कदम  उठाया  है  वह  कदम  सराहनीय  उससे  मद्यनिषेध  लागू  कर  दिया  है  ।  इसके
 महात्मा  गांधी  जी  ने  गांव  के  विकास  के  देश  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  ग्रामीण

 कुटीर  उद्योगों  के  बढ़  वे  की  ओर  ज्यादा  ध्यान  दिया  था  ।  लेकिन  सरकार  इसके  लिए  रुपया  देती  है

 बह  रुपया  गांव  में  नंहीं  जाता  है  बल्कि  ऊपर  के  सब  लोग  इस  रुपए  को  खा  जाते  हैं  ।  इसकी  कोई  देख  -

 रेख  करने  वाला  नहीं  है  ।  इसलिए  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  इसको  ध्यानपूर्बक  देखे  और

 निषेध  पर  अवश्य  सरकार  को  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 मैं  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  से  भी  आपका  दिलाना  चाहता  रुत्तर  प्रदेश के अन्दर  शराब

 घुशाला  लिखना  मैं  समझता  हूं  कि इस  शब्द  का अपमान

 28  9
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 +++  डस अअ््ननताः

 करना  इसलिए यह  शब्द  शराब  की  दुक  ननों  पर  नहीं  लिखा  जाना  .  .  .  .  .  .

 साहित्यिक  शब्द  नहीं  लोगों  में  भ्रम  पैदा  करने  वाला  शब्द  है

 सभापति  जो  बजट  पेश  किया  गया  उसमें  भ्रष्टाचार  को  शिष्टाचार  में  बदलने

 की  कोशिश  की  गई  मैं  दो  या  तीन  बातों  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 हूँ  ।

 सभाषति  वित्त  मंत्री  जी  ने कहा  है  कि उपहार  कर  समाप्त  किया  जा  रहा  है|  चाहे
 जहां  से  लोग  रुपया  बेईमानी  चोरी  भ्रष्टाचार  लेकिन  उस  पर  उपहार  कर  समाप्त
 कर  दिया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उचित  नहीं  है  ।  इस  पर  पुनविचार  करने  की  आवश्यकता

 इसी  तरह  से  विकास  जारी  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  और  कहा  गया  है  कि
 विदेश  से  जो  रुपया  सरकार  नहीं  पूछेगी  कि  यह  रुपया  कहां  से  आया  ।  इन  सब  चीजों  पर
 गौर  करने  की  आवश्यकता  है  कि  देश  पर  इसका  कया  असर  पड़ने  वाला

 राष्ट्रीय  आवास  बैंकਂ  बनाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  और  कहा  गया  है  कि  30  नवम्बर
 1991  तक  जितना  रुपया  इसमें  जमा  किया  40  प्रतिशत  रुपया  काटकर  60  प्रतिशत  रुपया

 उसको  वापिस  किया  जाएगा  ।  .  .  )  .  .  इस  तरह  से  जो  रुपया  जमा  मैं  समझता
 हूँ  कि  पूरी  तरह  से  चोरी  और  डक॑ती  का  ही  रुपया  जमा  होगा  ।  इस  चीज
 को  बढ़ावा  नहीं  देना  चाहिए  |  सरकार  की  जिम्मेदारी  हैं  कि  जिस  बेईमान  के  यहां  इस  तरह  का  रुपया

 उसको  पकड़  कर  जेल  में  डाल  दिया  जाए  ।  गांवों  में  10 0-50  रुपए  के  पीछे  आदमी  को  जेल
 भेज  दिया  जाता  लेकिन  अरबों  खरबों  बेईमानी  का  रुपया  जमा  करके  उसको  नम्बर  एक  का  रुपया
 बनाने  की  कोशिश  की  जाती  इस  पर  रोक  लगानी  चाहिए  ।  30  नवम्बर  1991  तक  इस  बंक
 में  रुपया  जमा  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  अधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  और  नहीं
 हो  सकती  ।

 सभापति  बहुसष्ट्रीय  कंपनियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उनके  शेयर्स  बढ़ाए  गए  हैं  ।
 तरह  से  उनका  पूरा  होल्ड  हिन्दुस्तान  पर  हो  जिस  तरह  से  ईस्ट  इंडिया  कंपनी  हिन्दस्तान

 व्यापार  करने  आई  थी  और  हिन्दुस्तान  को  गुलाम  बनाया  यही  स्थिति  इसमें  भी  आपको  अंत
 देखने  को  मिलेगी  ।  इसलिए  इस  ओर  भी  गौर  करने  की  आवश्यकता  है  । sy

 अत  में  एक  बात  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  चुनाव  प्रक्रिया  में  सबसे  पहले  सुधार
 करने  की  आवश्यकता  है  ।  जब  कोई  व्यक्ति  20  50  लाख  रुपया  खर्च  करके  चनाव  जीत  कर
 आता  है  तो  वह  ठीक  से  अपना  काम  नहीं  कर  क्योंकि  पता  नहीं  कहां  कहां  से  उसने  चर  दा  लिया
 होता  पैसा  लिया  होता  इसलिए  मेरे  कुछ  सुझाव  इस  पर  अमल  करने  की  आवश्यकता
 ताकि  चरित्नहीन  और  कर्मठ  लोग  ही  चुनाव  जीत  कर  आ  सकें  और  चनाव  लड़

 सबसे  पहले  मेरा  निवेदन  है  कि  नामांकन  और  मतदान  की  तिथि  की  अवधि  घटाकर  ज्यादा
 से  ज्यादा  15-20 दिन  कर  दी  इससे  ज्यादा  अवधि  नहीं  रखनी  चाहिए  ।

 -90

 न्ज्ब
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 इसी  तरह  से  बैनसं  पर  प्रतिबंध  चाहिए  ।  आज  देश  में  गरीब  लोगों  के  पास  पहनने
 को  कपड़ा  नहीं  लेकिन  यहां  पर  कुछ  ही  दिनों  में  कितना  ही  कपड़ा  बैन  बनाने  में  बरबाद कर  दिया
 जाता  इस  कपड़े  का  गरीबों  के  लिए  उपयोग  हो  इसके  लिए  बैनस  पर  प्रतिबंध  लगा  ना

 इसी  तरह  से  पोस्टर्स  बनाने  में  भी  कुछ  ही  दिनों  में  अत्यधिक  कागज  खराब  किया  जाता  है
 इस  पर  भी  प्रतिबंध  लगाने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसी  तरह  से  लाउड-स्पीकसं  पर  भी  प्रतिबंध  लगाने  की  आवश्यकता  लाउड-स्पीकर्स  से
 ध्वनि  प्रदूषण  होता  है  और  लोगों  का  काम  करना  मुश्किल  हो  जाता  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि
 केवल  जनस  लए  इसकी  इजाजत  देनी  चाहिए  और  आमतौर  से  जो  हल्ला  मचाया  जाता
 उस  पर  रोक  लगानी  चा  हुए  ।

 मतदान  के  दिन  किसी  भी  गाड़ी  पर  किसी  भी  पार्टी  का  झंडा  लगाने  की  अनुमति  नहीं दी  जानी
 चाहिए  ।  यदि  आप  निष्पक्ष  चुनाव  करवाना  चाहते  तो  यह  अत्यंत  आवश्यक

 जहां  तक  संभव  हो  सके  चुनाव  कार्य  एक  दिन  में  ही  पूरे  प्रदेश  में  संपन्न  कराया  जाना

 इससे  भी  चुनाव  निष्पक्ष  होंगे  ।

 मतदाताओं  को  परिचय  पत्र  दिए  जाने  ताकि  जाली  वोटों  पर  अंकुश  लगाया  जा
 सके  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  गरीब  किसान  के  हितों  के  लिए  हमें  इन  कदमों  को  अवश्य  उठाना

 अंत  में  एक  बात  कह  कर  में  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  यदि  आप  इस  मुल्क  को  समान  स्तर
 पर  लाना  चाहते  देश  में  एकरूपता  लाना  चाहते  हैं  तो समान  शिक्षा  आवश्यक  इससे  चाहे  जो  भी
 आप  निष्कर्ष  निकालते  लेकिन  इस  देश  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  समान  शिक्षा  की  नीति  को
 अख्तियार  किया  जाए

 मुझे  आशा  है  कि  हम  सब  लोग  इस  देश  को  आगे  बढ़ाने  के लिए  इस  बजट  में  जो  भी  कमियां
 उनको  दूर  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  यदि  विदेशी  पूंजी  को  देश  की

 योजनाओं  में  लगाएंगे  तो  इस  देश  के  लोग  कैसे  आगे  बढ़  सकेंगे  ।  जिस  तरह  से  ईस्ट  इंडिया  कंपनी  न
 व्यापार  के  बहाने  न्दुस्तान  को  गुलाम  बनाया  उसी  ओर  अग्रसर  होने  का  लक्ष्य  आज  दिखाई
 दे  रहा

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  धन्यवाद  देते  हुए  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जिस  ढंग  से  बजट  बनाया
 गया  वह  उचित  नहीं  है  और  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  करें  तथा  गरीबों  के  हितों  में  काम  करें  ।

 श्रो  मुहोराम  संकिया  :
 सभापति  सा  ट  पर  अपनी  टिप्पणियां

 के  लिए  मुझे  जो  अ्रवसर  प्रदान  किया  गया  है  उसके  लिए  म  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं
 हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  हारा  वित्तीण  घाटे  को  कम  करने  की  दिशा  में  सभी  प्रयास  किए  गए
 हैं  उन्होंने  सरकारी  राजस्व  को  बढ़ाने  तथा  जहां  कही  सम्भव हो  को  कमर  करने  के  लिए  कुछ
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 सपाय  किए
 परन्तु  ये  सब  किस  कीमत  पर  किया  गया  है  ?  क्या

 ये  प्रयास  सामान्य  लोगों  की

 पर  नहीं  किए  गए  क्‍या  समाज  के  गरीब  वर्गों  की  लागत  पर  यह

 भर  अप्रत्यक्ष  करों  की  पद्धति  से'केकक्‍ल  सामान्‍य  लोग  ही  अधिक  प्रभावित  होते  इससे  उच्च  आय

 बर्ग  के  लोगों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  अपितु  निम्न  आय  बर्ग  के  लोगों  तथा  सामान्य  लोगों  के

 लिए  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  चीनी-के  दाम  बढ़ा  दिए  हैं  ।  उन्होंने  पेट्रोल  तथा  पेट्रोल  उत्पादों  के

 मूल्य  भी  बढ़ा  दिए  इससे  मूल्यों  में  और  भ्रधिक  वृद्धि  होगी  ।  बाजार  पर  कोई  महीं
 रखी  जाती  और  इस  कारण  लोगों  को  कठिनाई  होती  है  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  7,790  करोड
 रुपए  के  घाटे  का  बजट  पेश  किया  है  श्नौर  वह  बढ़  चढ़  कर  बातें  कर  रहे  हैं  कि  उन्होंने  घाटे  को  कम

 किया  है  ।  परन्त  क्या  वित्त  मंत्री  जी  की  ओर  से  कोई  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  यह  घाटा  इसी
 सीमा  के  अन्तगंत  ही  रहेगा  ?  हमने  पिछले  दशक  में  देखा  है  कि  यह  वर्ष  1980-81  से  वर्ष-दर-वर्ष
 ग्रसाधारण  तरीके  से  बढ़  रहा  यह  तो  प्रारम्भ  की  बात  थी  परन्तु  आज  भी  उसका  अन्त  नहीं  हुआा

 यह  संकटपूर्ण  अनुपात  में  बढ़  रहा  इसके  मुद्रा  स्फीति'बढ़ी  ह ैऔर  इस  कारण
 मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है

 उन्होंने  उवरंकों  पर  राज-सहायता  को  समाप्त  कर  दिया  है  जिस  का  साधारण  किसानों
 और  सीमान्‍्त  कृषकों  द्वारा  प्रयोग  किया  जाता  क्या  उर्बरकों  पर  झाथिक  सहायता  समाप्त'कर
 देने  से  उन  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?  इसके  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  घाटे  का  बजट  देश  के
 लिए  अच्छा  हो  सकता  है  बशतें  कि  अतिरिक्त  संसाधनों  को  एकत्र  किया  जाए  तथा  भ्रतिरिक्त  धन
 राशि  प्राप्त  की  जाए  और  देश  की  सम्पत्ति  को  बढ़ाने  क ेलिए  ऋण  का  उपयुक्त  प्रयोग  किया  जाए  ।
 हम  यह  देख  रहे  है  कि  इस  प्रकार  संघटित  किए  गए  संसाधनों  तथा  एकत्र  की  गई  अत्तिरिक्‍्त  धनराशि
 करा  उपयोग  देश  की  सम्पति  को  बढ़ाने  के  लिए  नहीं  किया  जाता  ।  इसी  कारण  अ्गज  हम  इस  संकट
 का  सामना  कर  रहे  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  हमारी  अथंव्यवस्था  का  भ्रप्र॒त्याशित  रूप  से  एक  निराशाजनक  चित्र  प्रस्तुत
 किया  है  ।  उन्होंने  बजट  के  घाटे  को  कम  करने  तथा  विदेशी  व्यापार के  क्षेत्र  में  हमारे  देश
 को  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  क ेलिए  कुछ  कठोर  कदम  उठाए  यहां  विदेशी  ऋण  के  ब्याज  के  भुगतान की  समस्या  बाजार  में  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  है  तथा  आयात  किए  गए  तेल  के  बिल  के  भूगतान
 को  समस्या  है  ।  इन्हीं  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  वित्त  मंत्री  ने  एक  ही  माह  में  दो  बार
 मुद्रा  का  ग्रवमूल्यन  किया  ।  और  बाहरी  शक्तियों  के  दबाव  के  कारण  ऐसा  किया  गया  -  जिन्होंने
 हमारे  वित्त  मंत्री  को  यह  कदम  उठाने  दो  बार  मुद्रा  का  अवमूल्यन  करने  के  लिए  बाध्य

 किया  उन्होंने  भुगतान  सन्त  लन  और  वित्तीय  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  ऐसे  कठोर  कदम  उठाए

 ने  से  उन्हें  ग्राशा  है  कि  देश  में  विदेशी  म्‌द्रा  अधिक  भ्राएगी  तथा  पंजीबत  माल
 मशीनें  उपकरण  तथा  कलपूर्जे  देश  में  अधिक  आएंगे  जिससे  हमारे  देश  में  उत्पादन  भ्रधिक  होर
 हमारे  उत्पादों  के  स्तर  में  भी  सुधार  होगा  ।  परन्तु  इतने  वर्षो  से  हम  क्या  देख  रहे  इसमें  खत्तरा
 है  क्योंकि  हमारे  उत्पादों  क ेलिए  विदेशी  बाजार  में  स्थान  दूढ़  पाना  आसान  नहीं  ह ैइससिये कि  कुछ
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 विकंसित  दैशीं  द्वारा  सीमा-श  लक  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता  हमने  पिछले  भ्रनभव  से  देखा  है  कि
 पश्चिमी  अथवा  तरिदेशी  पूंजी  निवेशक  श्रमिकों  पर  ग्राधारित  मशीनों  के  स्थान  पर  आधुनिक  प्रकार
 की  मशीनों को  वरीयता  देते  हें  ।  पिछले  दो  दशकों  हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  ज्वलंत  समस्या
 है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उद्योगों  में  ग्राधुनिक  मशीनों  के  प्रयोग  से  बेरोजगारी  की  समस्या
 श्रौर  अधिक  बढ़  जाएगी  तथा  ये  आधुनिक  मशीनें  जलती  हुई  आग  में  घी  का'काम-करेंगी

 |
 इसके  अतिरिक्त  उन  लाखों  लोगों  का  क्‍या  होगां  जो  लघु  तथा  कूटीर  उद्योगों  में  स्व-नियोजित

 नाखों  आदमी  और  औरतें  ऐसे  उद्योगों  में  कार्यरत  है  जिनसे  उन्हें  रोजगार  प्राप्त  है  तथा
 ऐेजगार  से  गअत्यत्रिक  मात्रा  में  राजस्व  अजित  करने  का  भी  अभ्वसर  विदेशी  विदेशी

 जी  निवेश  के  अन्त  प्रवाह  से  सम्पूर्ण  देश  में  ऐसे  स्व-रोजगार  में  लगे  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  क्‍या
 ऐसे  छोटे  लोगों  के  लिए  जो  लघ  तथा  कटीर  उद्योगों  में  लगे  हुए  आ्राधुनिक  मशीनों  द्वारा  तैयार
 उत्पादों  से  प्रतिस्पर्द्धा  करना  कठिन  नहीं  होगा  ?  क्‍या  ऐसी  हालात  में  वह  जीचित  रह  सकेंगे  ?  ऐसे
 लोगों  का  भविष्य  क्‍या  होगा  जो  लवू  ग्रामीण  उद्योग  तथा  उद्योग  में  लगे  हुए  हैं  ?

 क्या  इससे  ऐसे  उद्योग  रुग्ण  एककों  में  नहीं  बदल  जिसके  फलस्वरूप  लाखों  जो  इन  उद्योगों
 में  कार्यरत  रोजगार  से  वंचित  नहीं  हो  जाएंगे  ?

 हमने  यह  पाया  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  से  ही  लोग  भारत  को  आात्म-निर्भर  बनाने  के
 लक्ष्य  को  संजोए  हुए  है  ।  बजट  में  विदेशी  पूंजी  तथा  पूंजी-निवेश  की  यह  व्यवस्था  भुगतान  सन्तुलन
 तथा  वित्तीय  घाटे  को  यरा  करने  के  लिए  की  गई  क्‍या  इससे  सरकार  आत्मनिर्भरता  के  रास्ते
 को  छोड़कर  आत्म-परतन्त्रता  का  रास्ता  अपनाने  को  बाध्य  नहीं  होगी  ?  हमने  पिछले  वर्षोमें  क्या
 देखा  है

 ?  एक  कहावत  है  फॉलोस  द  ट्रेडਂ  भारत  में  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  ध्यापार  के  लिए
 ग्राई  परन्त  बाद  में  उन्होंने  हमारे  देश  पर  भ्रपना  झण्डा  फहरा  दिया  क्‍योंकि  हम  ब्रिटिशवासियों

 पर  बहुत  अ्रधिक  निर्भर  हो  गए  अ्रतः  यह  खतरा  है  यदि  हम  विदेशी  प्‌जी  निवेशकों  पर  ग्रत्यंधिक
 निर्भर  हो  तो  कहों  हमारी  सम्पूर्ण  श्रय॑व्यवस्था  विदेशी  पूंजी  निवेशकों  के  हाथ  में  ही
 न  चली  इसलिए  ब्रत॑  मान  वित्त  मंत्री  को  इस  मामले  में  ग्रत्यधिक  सावधान  और  सच्चेत  रहना
 चाहिए  ।

 इसके  बजट  में  क्षेत्रीय  असन्तुलनों  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रावधान  देश  के
 एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  फंली  इस  वत्तंमान  आतंकवाद  तथा  हिसा  का  अत्यन्त

 ह॒त्वपूर्ण  कारण  क्षेत्रीय  असन्तुलन  है
 ।  मैं  अत्यन्त  पिछड़े  राज्य  असम  से  आया  हूं  ।  अ्रसम  के  ब्रह्मापुत्र

 घाटी  तथा  बराक  घाटी  के  लोग  इन  दोनों  नदियों  में  माने  वाली  विध्वंसकारी  बाढ़  से  पीढ़ित  है  जिसके

 कारण  मत्स्य  उद्योग  की  अत्यधिक  क्षति  होती  है  तथा  लोग  बेघर  हो  जाते  हैं  ।

 इस  वर्ष इन  दोनों  नदियों  में  अ।ई  विध्वंसकारी  बाढ़  से  30  लाख  व्यक्ति  बेघर  हो  गये  हैं  तथा  ये

 लोग  खुले  आकाश  के  नीचे  हवा  और  वर्षा  में  शरण  लिए  हुए  हैं  ।

 लोग  ब्रह्मपत्न  तथा  बराक  नदियों  पर  कुछ  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  सरकार ने  ब्रह्मपुत्र  नदी

 बाढ़  नियन्त्रण  बोर्ड  का  गठ

 स्वीकृत  की  थोड्ड  ने  सुबा

 ये
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 की  है  परन्तु  भारत  सरकार  ने  उन  दोनों  परियोजनाझों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  घनराशि  की  कमी

 का  तर्क  दिया  क्या  मैं  भारत  सरकार  से  पूछ  सकता  हूं  कि  यमुना  नदी  के  लिए  कितनी  परियोजनाएं

 यमुना
 नदी  की  परियोजन्शओं  के  मामले  भारत  सरकार  धनराशि  की  कमी  का  तक  नहीं

 देगी  ।  उन  परियोजनाञ्रों  क ेलिए  सरकार  के  पास  हमेशा  धनराशि  रहती  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  झपील  करता  हूं  कि  अ्रसम  के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  बाढ़  पर  रोक  लगाई

 जाये  तथा  असम  के  लोगों  को  इन  दोनों  नदियों  में  श्राने  प्रचंड  बाढ़  के  प्रकोप  से  होने  वाली  क्षति
 से  बचाए  ।

 प्रसम  में  कई  मिलियन  घनमीटर  गैस  व्यर्थ  जलाई  जा  चुकी  है  ।  गैस  एक  राष्ट्रीय  परिसम्पत्ति

 क्‍या  यह  राष्ट्रीय  संसाधन  का  अपव्यय  नहीं  है  ?  हम  असम तेल  क्षेत्र
 में  गैस  क्रेकर  यूनिट  की

 स्थापना  की  मांग  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ।  भारत  सरकार  ने  इसे  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  परन्तु  इस
 परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं

 इसके  समझौते  के  अनुसार  भारत  सरकार  ने  असम  में  तीसरे  तेल  शोधक  कारखाने

 की  स्थापना  का  वादा  था|  परन्तु  अभी  तक  क्‌छ  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  झनुरोध  करता  हूं  कि  भ्रसम  के  लोगों  को  ऐसे  ज्वालामुखी  पर

 बैठने  न  दें  जो  किसी  भी  समय  फट  सकता

 मैं  भारत  सरकार  से  अनु रोध  करता  हूं  कि  पिछड़े  हुए  श्रसम  के  चहूंमुखी  विकास  के  लिए
 कदम  उठाए  जायें  ताकि  क्षेत्रीय  भ्रसंतुलन  दूर  किया  जा  सके  और  असम  के  लोगों  के  दिलों  से
 भ्रंसतोष  को  दूर  किया  जा  सके  । (५६

 5.00  म०  ५

 +श्ी  सो०  के०  कप्पुस्थामी  :  मैं  वर्ष  TAT के  के  बजट  के  समर्थन
 में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।

 काले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  घोषित  किए  गए  उपायों  का  मैं  पूर्णतया  स्वागत  करता
 काले  घन  को  निकालने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाने  चाहिएं  ।  इसी  संदर्भ  में  मै ंसरकार  से

 अ्रन्‌ रोध  करता  हूं  कि जमाखोरों  और  काला  बाजारियों  को  पकड़ने  के  लिये  विशेष  कार्य  दल  का  गठन
 किया  जाये

 इस  सदन  में  प्रत्येक  सदस्य  ने  खाद  पर  मिलने  वाली  राज  सहायता  में  कटौती  करने  पर  आक्रोश
 प्रकट  किया  है  ।  कृषक  परिवार  से  सम्बन्धित  होने  के  नाते  मैं  भी  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इस  कटौती

 का  किसानों  पर  भारी  बोझ  पड़ेगा  ।  हमारी  भ्रर्थ  व्यवस्था  कृषि  पर  आधारित  है  शौर  खाद  के  लिये
 दी  जाने  वाली  राज  सहायता  में  की  गई  इस  बड़ी  कटौती  को  हम  सहन  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसलिये
 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  इस  राज-सहायता  को  बहाल  करने  का  भ्रनुरोध  करता  हूं  ।

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  पंग्रेजी  प्रनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 मैं  माननोय  मन्त्री  जी  से  रसोई  गैस  सिलेण्डरों के  मूल्यो ंमें  20%  की  वृद्धि  के  निर्णय  पर  पुनः
 विचार  करने  का  भी  अ्न्‌  रोध  करता  हूं  ।  रसोई  गैस  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  के  परिवारों  में  झ्ाम
 इस्तेमाल  की  वस्त ुहै  ।  इससे  व॒क्षों  के  ग्रवंध  रूप  से  काटे  जाने  को  भी  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 चाय  और  कॉफी  की  दुकानों  पर  झ्राम  इस्तेमाल  होती  है  ।  इसके  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी
 गई  है  ।  इससे  गरीब  लोग  प्रभावित  होंगे  ।  इसके  मूल्य  को  भी  कम  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  इस  सम्माननीय  सभा  में  1984  से  13  कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  चुकी  हैं  और  मैं  इस
 मामले  को  समय  समय  पर  उठाता  रहा  सरकार  ने  कोई  कायंबवाही  नहीं  15,000
 व्यक्ति  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  र

 मिलों  के  चालू  करने  के  लिये  विशेष  सहायता  प्रदान  की  जाये  ताकि  15,000  गरीब  कर्मचारियों

 के  परिवारों  की  मदद  की  जा  सके  ।

 लबे  उपरि  जिसके  लिये  वर्ष  1985  के  रेलवे  बजट  में  झआबंटन
 किया  गया  को  भी  अ्रभी  पूरा  किया  जाना  है  ।  वा्षिक  आबंटन  या  तो  शून्य  है  या  बहुत  कम  ।

 मैं  माननीय  मन्त्रो  जी  से  इस  योजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये  अपेक्षित  घनराशि  उपलब्ध  कराने
 का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 यम्बतर  में  तिरपुर  नामक  एक  शहर  यह  शहर  बनियान  उद्योग  के  ६

 680  करोड़  रुपए  की  विदेशी  म॒द्रा  अजित  कर  रहा  है  ।  बनियान  उद्योग  कुटीर  उद्योग  कहा
 था  ।  श्राज  यह  पूर्ण  विकसित  उद्योग  वर्ष  1993  निर्यात  व्यापार  के  द्वारा  1,000  करोड़

 रुपये  तक  कमाये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  लेकिन  शहर  में  जन-सुविधाओं  का  बहुत  ग्रभाव  है  ।  केन्द्र

 सरकार  को  चाहिये  कि  तिरपुर  में  सड़कों  और  घरों  के  निर्माण  तथा  पेयजल  मुहैया  करवाने  के  लिये

 विशेष  धनराशि  उपलब्ध  क  रायी  जाये  ।  चनाव  घोषणा-पत्र  में  हमसे  वायदा  किया  गया  था

 कि  100  दिनों  में  10  लाख  कर्म  चारियों  को  रोजगार  दिलाया  जाएगा  ।  एक  लम्बे  समय  से  रेलबे

 बैंकों  तथा  चार  विभागों  में  भर्ती  पर  रोक  लगी  हुई  इन  संगठनों  में  श्राप  विकलांग  व्यक्तियों

 पा |  “4

 को  प्राथमिकता  दें  ।

 शिक्षित  यवक  क्यों  नक्सलवादी  बन  जाते  इसका  कारण  यह  है  कि  उनके  पास  कोई

 रोजगार  नहीं  है  ।  वे  निरुत्साही  श्रौर  निराश  हो  चूके  हैं  ।  दिवंगत  नेता  श्रीमती  गांधी  तथा  राजीव
 न्‍ै  स्‍्व-रोजगार  योजनाओं  को  प्रोत्साहन  दिया  था  ।  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  स्व-रोजगार  आरम्भ  करने  के  लिए  बैंकों  से  75,000  रुपये  ऋण  के  रूप  में  मिलते
 पी०  सिंह  सरकार  तथा  चन्द्रशेखर  सरकार  ने  इन  योजनाओं  को  समाप्त  कर  दिया  ।  इन

 योजनाओं  को  दोबारा  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  शिक्षित  बेरोजगारों  को  बिना  अधिक  शर्तों  के

 बके  ऋण  उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिएं  ।

 ,  मुझे  स्वायत्तशासी  संगठनों  के  बारे  में
 भी

 कुछ  कहना  बहुत  से  इंजीनियरिंग

 और  म॑ँ  डिकल  कालेज  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  से  भ्नुदान  प्राप्त  करते  हैं
 ।  वे  बहुत  भ्रधिक  प्रावेशिक

 शुल्क  लेते  हैं  जिससे  गरीब  छात्रों  को  इनमें  दाखिले  से  वंचित  रहता  पड़ता  है  ।  केवल  भ्रमीर  लोग

 इन  संस्थाओं  में  पढ़ाई  कर  सकते  हैं  ।
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 अ्रौद्योगिकीकरण  में  तेजी  लाने  के  लिये  तत्काल  पूंजी  निवेश  की  आ्रावश्यकता  भ्रपनी

 पूंजी  बढ़ाने के  लिये  उद्योगपति  बैंकों  का  सहारा  लेते  इर्सा  नये  बैंकों  को  बिना  अनावश्यक  शर्तों

 ऋण  के  अ्रव  टाने  की  प्रक्रिया  में  बिना  किसी  मध्यस्थता  के  सभी  उद्योगपतियों  को ऋण

 उपलब्ध  कराना  चाहिए  |  इस  प्रणाली  को  रोकना  होगा  और  बैंकों  को  उद्योगपतियों की  प्रत्यक्ष

 तौर  पर  सहायता  करनी  होगी  ।

 प्रन्त  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  तिर॒पुर  एक  निर्यातक  शहर  बन  गया  है  शौर  अनेक  विदेशी

 व्यापार  के  लिये  नुरोध  करता  हूं  कि  उनके ये  इस  शहर  का  दौरा  करते  हैं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी

 सुखद  प्रवास  के  लिए  तिरपुर  में  एक  पंचतारा  होटल  का  निर्माण  कराया  ज

 पो०  एम०  सईद  पीठासीन  हुए

 गांवों  में  महिलाओं  को  रोजगार  मुहैया  करवाने  के  लिए  खादी  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देना

 होगा  ।  हालांकि  खादी  बोर्ड  के  कार्येकरण  में  अ्रनेक  कदाचारों  की  सूचना  मिली  है  ।  बोर्ड  को  केन्द्र
 से  जो  सहायता  मिल  रही  है  वह  गांवों  में  महिलाओों  तक  नहीं  पहुंच  पा  रही  है  ।  इस  मामले  की  जांच
 के  लिये  एक  जांच  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  18  से  25  वर्ष  की  ग्रायु  की  निर्धन  युवा
 महिलाओं  को  शादी  के  लिये  भी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए

 राजीव  गांधी  न्यास  के  लिये  100  करोड़  रुपये  के  योगदान  को  अरब  वाबस  ले  लिया
 गया  है  ।  कहा  है  हम  इस  राशि  को  नहीं  लेंगे  ।  हमें  सरकारी  धन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
 कांग्रेस  के  पास  करोड़ों  कार्यकर्ता  यदि  कार्य  कर्त्ता  द्वारा  रुपया  भी  दिया  गया  तो
 हम  न  केवल  100  करोड़  रुपये  बल्कि  200  करोड़  रुपये  एकत्रित  कर  सकेंगे  ।  हम  सरकार  से  एक॑
 पैसा  भी  नहीं  लेंगे  ।  महान  नेता  राजीव  जिन्होंने  श्रपना  जीवन  राष्ट्र  की  प्रगति के  लिय ेवलिदान
 कर  प्रमर  रहें  ।

 |

 का  मौका  दिया  ।  अ्रतः  सबसे  पहले  मैं  ग्रापको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  सदन
 में  जो  बजट  प्रर  तु  किया  में  उसका  समर्थ न  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हं  ।  यह  वजट  ऐसे  समय
 प्रस्तुत किया  गया  है  जब  कि  हमारे  देश  की  आर्थिक  स्थिति  बहुत  ही  ज्यादा  खराब  विदेशी  म॒द्रा
 की  कठिनाई  और  विदेशी  कज॑  को  उतारने  के  लिये  रुपये  का  अवम॒ल्यन  कर  ना  पड़ा  था  ।  ऐसी
 स्थिति  में  वित्त  मन्त्नी  जी  ने  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  है  उसे  बहत  समझ  न्‍_॥रौर  होशियारी  के  साथ

 प्रस्तुत  किया  है
 ।  मैं  भी  इस  बजट  पर  अपने  विचार  आपके  सामने  रखना  ब्ाहुंगा  ।

 सबसे  पहले
 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  खाद  पर  सबसिडी  &0  प्रतिशत  बन्द  करने  का  इसमें  प्रस्ताव

 मैं  उस  किसानों  के  हित  में  अच्छी  बात  नहीं  मानता  क्‍योंकि  भारत  की  ग्रारथिक  स्थिति  कृषि  पर
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 आधारित  है  ।  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  और  हमारी  अ्र्थ-व्यवस्था  किसानों  पर  निर्भर  करती
 यदि  उन्हें  ही  कमजोर  बना  दिया  जाये  तो  निश्चित  रूप  से  उसका  प्रभाव  हमारी  ग्र्थ-व्यवस्था

 पर  पड़ेगा  ।  किसानों  को  दी  जाने  वाली  सबसिडी  में  कटौती  उनके  हित  में  नहीं  है  ।  मेरा
 निवेदन  है  कि  आपने  खाद  पर  जो  सबसिडी  बन्द  की  श्राप  उसे  हर  हाल  में  फिर  से  बहाल  कीजिये
 गञकि  हमारी  आर्थिक  स्थिति  ठीक  तरह  से  चले  ।  मुझे  पूर्ण  ग्राशों  है  कि  मन्त्री  जी  खाद  पर
 ली  सबसिडी  को  यथावत  रखने  की  घोषणा  करेंगे  ।  ग्राज  हर  जगह  इसका  विरोध  हो  रहा  है

 प्राप  किसी  भी  देहात  में  चले  जन-जन  में  चर्चा  है  कि सरकार  ने  खाद  पर  सबसिडी  40
 शत  बन्द  कर  दी  है  उससे  खाद्य  और  खाद्यान्न  पर  तत्काल  ब्रा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  कीमतें  बढ़ा  दी  हैं
 का  हम  किसानों  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ा  और  आम  लोग  इसका  विरोध-करते  आप

 कहीं  भी  चले  सभी  जगह  इसकी  चर्चा  चल  रही  है  ।

 वित्त  मन्त्री  जी  ने  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  के  नाम  पर  इस  बजट  को  उन्हें  समर्पित  किया  है
 मेरा  कहना  है

 कि जब  आपने  यह  बजट  राजीव  गांधी  जी  को  समर्पित  किया  है  तो  उन्हीं  की  नीतियों
 के  भ्रन्‌रूप  इसे  होना  भी  चाहिए  |  राजीव  गांधी  जी  ने  जो  घोषणाएं  की  थी  इस  वजटट  में  हमें  ऐसा

 दिखाई  नहीं  देता  ।  उन्होंने  घोषणा  की  थी  कि  100  दिन  के  भीतर  हम  सभी  वस्तुओं  के  भाव
 1990  के  स्तर  तक  ले  मेरा  निवेदन  है  कि  सभी  वस्तुझों  की  कीमतें  कम  करना  तो

 सम्भव  नहीं  है  परन्तु  जो  दैनिक  उपयोग  दैनिक  व्यवहार  की  चीजें  जैसे  नमक  मिटंटी
 का  तेल  खाने  का  तेल  रसोई  गैस  शक्कर  खाद्यान्न  या  दूसरी  चीज़ें  उनके  भाव  तो

 1990  के  स्तर  तक  लाने  की  कोशिश  कीजिए  ।  इससे  जो  घाटा  ग्रापको  उसकी
 पाई  विलासिता  की  वस्तुओं  पर  कर-भार  बढ़ा  कर  की  जा  सकती  जैसे  टी  ०

 या  विलासिता  की  दूसरी  चीजें  ।  उनकी  कीमतें  बढ़ाई  जा  सकती  हैं  ग्रौर  वित्त  मंन्त्री  जी  आसानी
 से  ऐसा  कर  सकते  किन्तु  आम  झादमी  की  देनिक  उपयोग  की  वस्तुएं  उनमें  किसी  तरह
 की  बढ़ोतरी  करना  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यह  मेरा  ही  कहना  नहीं  हर  गांव  हर  आदमी

 यही  कह  रहा  है  कि  हमने  इस  सरकार  से  जो  आशाएं  की  थीं  कि  बजट  आने  पर  हमें  कुछ  राहत
 दैनिक  उपयोग  में  भ्राने  वाली  चीजों  के  दाम  कम  होंगे  ।  राजीव  जी  की  घोषणा-पत्न  के  अनुसार  इस
 बजट  में  हमें  कुछ  दिखाई  नहीं  पड़  रहा  है  ।  इससे  लोगों  में  एक  तरह  की  निराशा  है  जो  बिल्कुल
 उचित  प्रतीत  होती  है  ।  विशेषकर  बीड़ी  तम्बाकू  को  ही  ले  लींजिये  ।  यह  ठीक  है  कि  इनसे  अभेकों

 बीमारियां  होने  की  सम्भावना  है  परन्तु  देश  के  56  लाख  गांवों  में  ग्रधिकांश  लोग  किसी  न  किसी

 रूप  में  इसका  सेवन  करते  हैं  ।  श्राज  भी  यदि  देहात  के  लोगों  को  यदि  10  पैसे  का  तम्बाकू  लेने  की

 जरूरत  होती  20  कि०  मी०  पैदल  चलकर  बाजार  जाता  है  भ्ौर  तम्बाकू  लाता  है  ।  इतनी
 श्यक  चीज  भ्राज  उनके  लिये  यह  उनकी  इस  आवश्यकता  झ्ौर  लाचारी  को  देखते  हुए  रा

 निवेदन  है  कि  तम्बाकू  पर  भी  टैक्स  नहीं  लगाया  तो  बहुत  अच्छा  है  ।  3-4  सालों  से  आपने

 बीडी  पर  कोई  टैक्स  नहीं  तो  श्रब॒  इस  साल  टैक्स  लगाने  की  ग्रावश्यकता  क्या  पड़ी

 त  रहने  देना  था  ।  ये  खास  बातें  जो  देहातों  के  कृषक  मजदूरों  की  वे  मैंने  श्रापके  समक्ष
 ऐै  जो  भावनायें  हैं  उन्हें  मैंने  इस  सदन  में  प्रकट  किया  है  भौर  वित्त  मन्त्री  जी  से  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  देहात  के  गरीब  ग्रौर  किसान  की  भावनाश्रों  को  देखते  हुए  निश्चय  ही  खाद  की

 सबसिडी  में  कटौती  न  करते  हुए  दै  निक  उपयोग  की  प्ननिवाय॑  वस्तुझों  की  कीमत  कम  करेंगे  ।

 |
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 कहने  को  तो  बहुत  सी  बातें  लेकिन  समय  वहुत  कम  है  इसलिये  मैं  ग्रन्त
 में  एक-दो  सुझा  ब्र  देते  हुए  निवेदन  करता  हें  कि  पैटोल  की  जो  कीमतें  बढ़ाई  गई  हैं  साथ  ही  कुछ  डीजल
 के  भाव  में  आंशिक  बढ़ोतरी  की  गई  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इस  पर  आपको  ्यिदत  ग्रतरण्ष
 देनी  चाहिये  क्‍योंकि  प्रगर  पैट्रोल  और  डीजल  का  भाव  बढ़ाते  तो  उससे  शावागगन  पर  सामान
 ढलाई  पर  प्रभाव  पड़ता  है  और  खाने-पीने  की  चीजें  उसमे  महंगी  हो  जाती  दुकानदार  किराये
 की  बढ़त  के  कारण  जब  महंगी  चीज  तो  उसे  महंगी  ही  बेचेगा  ।  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  जो
 हम  बाहर  से  प्रति  वर्ष  11-12  हजार  करोड़  डीजल  तेल  देश  में  होता  उसी  पर  निर्भर  रहना
 चाहिये  ।  इसके  लिये  अच्छा  होगा  कि  आप  सप्ताह  में  दो  दिन  डीजल  एवं  पैट्रोल  की  बिक्री  बन्द
 कर  अ्निवाय  सेवा  वाहनों  को  छोड़  कर  ।  इससे  समस्या  कुछ  हद  तक  कती  है  ।

 जो  सामान  हम  विदेशों  से  मंगाते  वह  बन्द  होना  चाहिए  ।  इससे  काफी  बचत  होगी  ।  इसी
 प्रकार  से  विदेशों  में  ग्पने  दृतावासों  में  हमारा  ज्यादा  खर्च  अधिक  स्टाफ  ताम-झाम  और  सजावट
 होता  इसको  कम  करना  आफिस  की  रख-रखाव  में  ज्यादा  खर्च
 होता  उसमें  कमी  करनी  चाहिये  ।  ऐसे  अनेक  बजट  कार  हैं  जिससे  आ्राय  बढ़  सकती  इतना  -

 कहते  हुए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  किसानों  और  गरीबों  के  हितों  पर
 ध्यान  दें  और  उनके  इस्तेमाल  की  चीजों  पर  जो  टैक्स  बढ़ा  कर  लगाया  जा  रहा  उसे  कम  कर  दें
 ताकि  गरीबों  को  राहत  मिल  सके  ।  यही  समय  की  पुकार  है  ।

 श्री  सयेद  मसूदल  हुसन  चेयरमैन  बजट  पर  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  ।
 में  सिर्फ  एक  ही  पाइंट  को  हाईलाइट  करना  चाहता  हूं

 कि  खाद  की  कीमत  बढ़ाने  से  छोटे  किसानों  पर
 इसका  क्या  इफेक्ट  हों  सकता  संरकार  की  तरफ  से  यह  ऐलान  तो  किया  गया  है  कि  प्रोक्‍्योरमेंट
 के  टाइम  पर  किसान  को  राहत  लेकिन  छोटे  किसान  को  इससे  राहत  कहां  से  मिलेगी  ?
 जो  सब्जी  उगाते  उन्हें  क्या  क्योंकि  कोई  भी  गवर्नंमेंट  सब्जियों  की  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राइस
 नहीं  करते  है  ।  जो  छोटा  किसान  जो  पहले  ही  ज्यादा  कर्ज  के  वोझ  से  दवा  ढ़आ  है  3  सालों
 में  उनके  सामने  यह  नतीजा  होगा  कि  खाद  की  40  प्रद्धिणत  कीमतें  ज्य[दा  के  कारण  या  तो
 उनको  अपनी  जमीनें  बेचनी  पड़ेंगी  या  फिर  बड़े  किसान  के  पास  लीज  पर  देती  पड़ेंगी

 सभापति  पंजाब  में  उग्रवादियों  की  चर्चा  हम  करते  पंजाब  में  कृषि  में  जिस  तरह
 से  काम  हुआ  है  और  जिस  तरह  से  वहां  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  बढ़ा  उसके  कारण  वहां  के  जो  छोटे
 किसान  उनकी  जमीन  वह  बड़े-बड़े  किसान  के  हाथ  में  पहुंच  गयी  खाद  -  की  कीमत  बढ़ने  की
 वजह  से  पूरे  भारत  में  यही  हाल  छोटे  किसान  की  पूरी  जमीन  बड़े  किसान  के  हाथ  में  चली

 बेकारी  तो  पहले  से  है  और  भी  बेकारी  बढ़  जाएगी  और  किसान  मारा-मारा  फिरता
 रहेगा  ।

 अपने  बजट  के  आखिर  में  वित्त  मंत्री  जी  ने बताया  कि  वे  गरीब  घर  से  आए  अफसोस
 बात  का  है  कि  जो  फाइनेंस  मिनिस्टर  गरीब  घर  से  आए  हैं  उन्होंने  गटीब  की  तरफ  ध्यान  नहीं

 दिया  ।  छोटे  किसान  की  जमीन  किस  तरह  से  बड़े  किसान  के  हाथ  में  पहुंचेगी  इसके  लिए  उन्होंने
 यह  अजीब  बजट  पेश  किया  मैं  इतना  कहूंगा  कि  यह्‌  छोटे  किसान  के  हाथ की  जमीन  छीनने  की
 साजिश  ...  .  आज  कहते हैं  बड़े  किसान  कहां  मैं  आपको  ve  दिलाऊं  इसी
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 सदन  में  आज  से  7-8  दिन  पहले  प्राइम  मिनिस्टर  नें  इन्टरवीन  किया  ।  लैंड  रिफोर्मंस  के  बारे  में  वे
 कहते  है  कि  यह  बहुत  अच्छी  तरह  से  हुआ  है  ।  बड़े  किसान  की  जमीलनें  बिक  रही  लैंड  रिफोमस
 का  मतलब यह  नहीं  है  कि  बड़े  किसान  की  जमीन  बिक  इसका  मतलब  यह  है  कि  जिसकी  सीलिंग
 से  ऊपर  जमीन  है  उसपर  कब्जा  करके  लैंडलैस  को  दिया  देश  के  प्राइम  मिनिस्टर  का  लैंड
 रिफॉमस  के  बारे  में  यदि  ऐसा  ही  कनसैप्शन  है  तो  आपका  भी  किसान  के  बारे  में  ऐसा  ही  कनसैप्शन
 होगा  ।  इतना  कहते  हुए  में  वित्त  मंत्री  स ेविनती  करता  हूं  कि  छोटे  किसान  के  ऊपर  जमीन
 की  जो  साजिश  हो  रही  है  उसको  रोकने  के  लिए  वजट  पेश  होने  से  पहले  सबसिडी  को  बरकरार

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मैं  इस  बजट  का  खासकर  इसलिए  समर्थन
 करता  हूं  कि  इसमें  सभी  क्षेत्रों  की  क्षमता  बढ़ाने  की  कोशिश  की  गई  है  ।

 आज  हिंदुस्तान  को  न  तो  घन  की  जरूरत  न  ही  किसी  दूसरे  देश  या  पक्ष  से  किसी  तरह  की
 मदद  की  ।  भारत  को  आज  हर  हर  समूह  तथा  हर  क्षेत्र  की  कार्य  कुशलता  को  बढ़ाने  की
 जरूरत  इस  बजट  का  भी  लक्ष्य  यही  अतः  मैं  सोचता  हूं  कि  यदि  कार्य  कशलता  बढ़ती  है  तो
 हम  भ्रष्टाचार  को  कम  कर  सकते  हैं  तथा  इसके  निजी  क्षेत्र  क ेसाथ-साथ  सरकार  क्षेत्र  में  भी  बेहतर
 परिणाम  होंगे  ।

 मैं  जापान  का  उदाहरण  देना  चहाता  जापान  एक  ऐसा  देश  है  जिसने  हर  क्षेत्र  में  अत्यधिक
 मेहनत  की  है  तथा  उसके  परिणाम  भी  सबसे  अच्छे  हुए  वहां  ऐसा  विभिन्‍न  समूहों  के  बीच
 स्पर्दा  का  वातावरण  तैयार  करके  किया  गया  बहां  बाजार  में  पषण्य  मदों  और  उत्पादों  के  बीच
 स्वस्थ  प्रतिस्पर्डा  है  ।

 यह  बजट  न  तो  निजीकरण  का  पक्षधर  है  न  ही  यह  सरकारी  क्षेत्रों  क ेखिलाफ  सरकारी
 क्षेत्रों  के  खिलाफ  बजट  में  आखिर  है  ही  क्या  ?  सच  तो  यह  है  कि  निजीकरण  के  साथ-साथ  सरकारी
 क्षेत्रों  को  भी  प्रोत्साहित  किया  जायेगा  ।  यदि  ऐसा  हुआ  तो  ज्यादा  बेहतर  प्रतिस्पर्द्धा  होगी  और  इसके
 ज्यादा  बेहतर  परिणाम  होने  चाहिए  ।  इस  बजट  में  औद्योगिकीकरण  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न

 तथा  मुद्रास्फीति  को  कम  करने  की  कोशिश  की  गयी  है  क्योंकि  इस  बजट  का  लक्ष्य  घाटे  को
 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  के  8.  4  प्रतिशत  से  घटाकर  6.  5%  करना  है  ।  फिर  से  भारत  में
 उत्पादित  होने  वाली  सभी  जिसों  के  उत्पादन  और  निर्यात  को  भी  बढ़ाने  की  भी  कोशिश  की  गई
 है  ।  यदि  हम  अपने  निर्यात  को  उन  चीजों  के  निर्यात  जिनके  लिये  आयात  की
 जरूरत  नहीं  बढ़ा  सकें  तो  इससे  हमारे  निर्यात  को  बढ़ावा  मिलेगा  |  में  एक  या  दो  उदाहरण
 देना  चाहता  जैसे  जूतों  जूते  या  जूतों  के  हिस्सों  को  भारत  में  ही बनाया  जाता  है  ।  यदि  हम
 जतों  के  उत्पादन  और  निर्यात  को  बढ़ावा  दें  तो  इससे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  में  हमें  बड़ी
 प्दद  मिलेगी  ।

 मैं  आपका  और  आपकी  सरकार  का  ध्यान  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादित  होने  वाली  निर्यात  वस्तुओं
 को  बढ़ावा  देने  की ओर  भी  खींचना  चाहता  रबड़  एक  ऐसी  चीज  है  जो  भारत
 में  उत्पादित  की  जाती  मेरे  ख्याल  से  भारत  का  90  प्रतिशत  रबड़  केरल  में  पैदा  होता  अतः

 299...



 बजट  चर्चा  5  1991

 a  अनीा---+  *  *  नततओणओ  ४५  €  रतस७  “5  न  अमन  +न  नाणजानण की -  ++_+

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  समय  इस
 विषय  पर

 अपनी  बात  कहना  मेरा  कर्तव्य
 रबड़  एक  ऐसी  चीज'है

 जिसका  उपयोग  हर  वस्त  के  लिए  होता  यह  उद्ययोग  के  लिए  भी  आवश्यक  यदि

 रबड-तथा  अन्य  सम्बद्ध  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन  दें  तो  मैं  |  (४  उाफुतिक  रबड

 के  निर्यात  में  हम  काफी  प्रगति  कर  सकते  हैं  ।
 न  बे  व  >

 तरी  करों
 में  हमें

 भारत  में  रबड़'के  भंडारण  का  तरीका  गलत  है  ।  इसके  भंडारण  के  तरीकों  में  हमें  कुछ
 परिवर्तन  करना  अभी  अतिरिक्त  भंडारण  के  रूप  में  तीन  महीने  का  भंडारण  किया  जाता
 है  ।  मान  लें  किਂ  यदि  हम॑  इस  अतिरिक्त  भंडारण  की  दुवध्चि  को  घटा  कर  एक  महीना  करें  तो  इसके
 परिणाम  स्वरूप  हमारे  पास  निर्यात  करने  के  लिए  भी  क॒छ  प्राकृतिक  रबड़  होगा  ।

 मैं  सिफं  एक  उदाहरण  दे  रहा  कुछ  और  चीजें  भी  है  जिनका  किया  जाता  रहा  है  ।

 मैं  समझता  हं  कि  मसालों  के  निर्यात  में  काली  मिर्च  पहले  स्थान  पर  इससे  ४

 रु०  की  आय  हो  रही  यदि  इसकी  खेती  को  और  बढ़ावा  दिया  जाये  तो

 निर्योत  से  बेहतर  पर्रिणामों  की  आशा  कर  सकते  हैं  ।
 ह रे  इस  कृषि  उत्पाद  के

 मैं  समझता  हूं  कि  बजट  की  आलोचना  मुख्यतः  राजनीति  प्रेरित  अब  ऐसा  सोचा  जा
 रंहा  है  कि  यदि  निजी  कंपनियां  आती  है  या  निजीकरण  कुछ  हद  तक  बढ़ता  है

 तो
 यह-समाजवाद  के

 खिलाफ  मैं  सोचता  हूं
 कि  ऐसा  सोचना  बहुत  गलत  है  क्योंकि  समाजवाद  में  ऐसी  मान्यता

 नहीं  हम  जिस  तरह  के  समाजवादी  लक्ष्य  की  बात  करते
 है

 उसमें  यह्‌  तो  आशा  नहीं
 जातीं  है  कि  निर्जीकरण  बिल्कल  ही  खत्म  हो  जायें  ।

 कृषि  क्षेत्र  के  उत्पादों  क ेसाथ-साथ  अन्य  चीजों  के  उत्पादन  के  मामले  में  भी  हमें  निजी  एजेंसियों
 को  बाजार  स्पर्द्धा  में  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।

 अब  मैं  अपने  भाषण  को  संक्षिप्त  करूँगा  ।  में  अपने  जन्म  स्थान  केरल  की  कुछ  जरूरतों  पर  जोर
 देना  चाहता  हूं  ।  उनमें  से  एक  बाढ़  के लिए  और  ज्यादा  कोष  के  आवरण  की
 कोई  ऐसी  जगह  नहीं  है  जहां  हर  साल  बाढ़  आती  हो  ।  किन्तु  इस  वर्ष  कई  महीनों  के  मानसून  की
 वजह  से  ज॑सी  कि  खबर  है  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  लगभग  6000  घर  बहुगयें
 लगभण  छह  लाख  हेक्टेवर  भूमि  की  फश्नल  पूर्णतः  नष्ट  हो  गयी  लगभग  तीस  हजार  घर  भी  पृ  गत
 क्षतिग्रस्त  हो  गए  इस  राज्य  की  दिक्कत  यह  है  कि  यहकेन्द्र  से  स  तो  निवेदन  कर  सकता  न  ही
 यह  मांग  कर  सकता  है  कि  क्षति  का  आकलने  करने  तथा  राहत  का  निर्धारण  करने  के  लिए  वहां
 एक  दल  भेजा  नौवेंवित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  इसके  खिलाफ  किन्तु  में  समझता  हूं  कि  उस
 रिर्पोट  में  भी  यह  बात  कही  गयी  हैं  कि  किसी  राज्य  या  इलाके  में  कुछ  बिल्कल  अप्रयाशित  हानि  की
 संभांवसमा  हो  सकती  नौवें  वित्त  आयोग  के  रिपोर्ट  में  भी  एक  ऐसी  पंक्ति  है  जिसमें  विशेष  मामलों
 में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धनराशि  के  आबंटन  की  बात  कही  गयी  अतः  में  निवेदन  करता  हूं  कि
 सरकार  इस  सबध  मे  क्‌ठ  ध्यान  द  ।

 मैं  को  ध्यान  उर्वेर्कें  समस्यां  की  ओर  भी  दिलाऊंगा  जिसकां  सामना  सभी  राज्यों

 तथों  क्सिर्नों
 द्वारा  किया  जा  रहा  मैं  समंझता  हूं  कि  जो  रियायतें  दी  ज़ा  रही हैं  वह  बहुत  प्रशसेनीय

 परेनतुं  जैसाकि  मेंनें  कहां  है  कि  हमे  अपने  सार्वजनिक  क्षेत्रें  क ेउपक्रमों को  और  अधिक

 हे

 ई '
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 बनाने  की  कोशिश  कर
 रहे  अब  जब  तक  हम  इस  उद्देश्य  को  वास्तव  में  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  हैं

 तब  तक  हमें  रों  पर  रियायतें  देनी  होंगी  जिनका  कि  उत्पादन  किया  जाता  है  जैसे  उर्वरक  ।

 चूंकि  हम  रियायतें  दे  रहे  हैं  और  यदि  इस  प्रथा  को  पूरी  तरह  रोक  दिया  जाता  है  तो  मैं  समझता  हूं
 कि  किसानों  को  बहुत  दिक्कतों  का  सामना  करना  अतः  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि
 वह  उर्वरंक  रियायतों  में  कछ  संशोधन  करें  ।

 में  विनम्नतापूबंक  सरकार  का  ध्यान  कोचीन  में  एक  अच्छा  हवाई  अड्डा  बनाने  के  संबंध  में
 दिलाऊंगा  ।  यह  कार्य  भारत  सरकार  द्वारा  शुरू  किया  गया  भा  तथा  भारत  सरकार  ने  यह  रिपोर्ट
 दी  है  कि  कोचीन  में  हवाई  अड्डे  का  विस्तार  करने  के  लिये  कहां  पर  अधिक  स्थान  नहीं  परन्त
 अन्य  स्थानों  की  तलाश  की  जा  रही  यह  पता  लगाया  गया  है  कि  एरनाकुलन  जिले  में  एदाक्क  ट्ट
 वायाल  में  इस  कार्य  के  लिये  लगभग  300  हेक्टेबर  भूमि  उपलब्ध  है  जोकि  कोचीन  से  अधिक  दूर
 नहीं  एक  और  स्थान  है  जिसे  वेट्टू  र  कहते  हैं  जोकि  कोचीन  हवाई  अड्डे  से  कुछ  किलोमीटर
 दूर  है  ।  अतः  में  निवेदन  करता  हूं  कि सरकार  क्वारा  इन  पहलुओं  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  केरल  का  सवाल  है  एक  और  समस्या  जब  हम  पर्यावरण  की  बात  करते  हैं

 तब  हम  हमेशा  यह  कहते  हैं  कि  पेड़ों  का  संरक्षण  करना  चाहिए  तथा  वनों  को  नहीं  काटना  चाहिये  ।
 केरल  ऐसा  स्थान  है  जहां  पर  वास्तव  में  सरकार  नें  किसानों  को  इस  बात  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  है
 कि  वे  वनों  में  जायें  तथा  भूमि  की  जोतें  तथा  अधिक  अनाज  उंगायें  जब  एक  समय  में  केरल  में  जबर्दस्त
 भूखमरी  अतः  उस  समय  बहुत  से  लोग  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  गये  थे  तथा  उन्होंने  इन  जंगलों  को
 गांवों  सथा  कृषि  सम्पत्ति  में  परिवर्तित  कर  दिया  केरल  काली  मिर्च  जैसे  कृषि  उत्पाद  से  जो
 विदेशी  म॒द्रा  कमाता  वह  उन  स्थानों  से  आता  है  जो  पंजीकृत  भूमि  नहीं  अब  यह  गैर-पंजीकृत
 भूमि  को  वनों  की  परिभाषा  में  ला  सकते  हैं  परन्तु  वे  वास्तव  में  वन  नहीं  है  ।  वनों  से  कछ  नहीं
 करना  उन्हें  पूर्णतः  वनों  से  कोई  संबंध  नहीं  अतः  में  सरकार  से  निबेदन  करता  हूं  कि  बह
 ऐसी  भूमि  के  लिये  पंजीकरण  पट्टे  जारी  करने  के  लिये  उचित  कदम  उठायें  तथा  किसानों  को  ऋण
 प्रदान  करने  की  सुविधा  ताकि  वे  इस  बात  के  भय  के  बिना  अपना  उत्पादन  करें  कि  सरकार  उनकी

 भूमि  किसी  भी  समय  ले  सकती

 में  एक  बार  फिर  वित्त  मंत्री  तथा  इस  सरकार  की  प्रशंसा  करता  हूं  जो  ऐसा  बजट  लाये  जो

 कुछ  परिवर्तन  लाने  के  लिये  कटिबद्ध  जबकि  जहां  तक  आ्थिक  स्थिति  का  सवाल  पूरी
 तरह  से  अव्यवस्था  की  स्थिति  में  आखिर  किसी  को  तो  पहल  करनी  होगी  ।  हम  पूर्ण  अव्यवस्था
 की  स्थिति  में  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  तथा  इसके  बारे  में  कोई  असहमति  नहीं  हमे  इस
 बस्था  से  बचना  है  और  यदि  यह  करना  है  तो  हमें  कछ  परिवर्तनों  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  इस  बजट  का  उद्देश्य  वे  परिवर्तन  करने  का  है  जिनसे  हमारी  आर्थिक  स्थिति  में  वास्तव
 में  अच्छे  परिणाम  सामने  आयेंगे  ।

 श्री  डो०  पंडियम  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  वर्ष
 1991-92  के  लिये  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  पर  बोलने  के  लिये  खड़ा  होता  हूं  ।  जैसाकि  बहुत  से

 वक्‍ताओं  ने  पहले  ही  कहा  है  तथा  बहुत  से  महत्वपूर्ण  मद्दों  पर  बोले  हैं  मैं  संक्षेप  में  केवल  विषय  से

 सम्बन्धित तथ्य
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 बजट  प्रस्तत  करते  हये  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हमारा  देश  विभिन्‍न  कारणों  से  कठिन

 स्थिति  में  वर्तमान  परिस्थितियों  में  इन  कठिनाइयों  से  उबरने  के  लिये  उन्होंने  इसके  समाधान

 हेत  कछ  सुझाव  देने  की  कोशिश  की  समाधान  के  रूप  में  उन्होंने  तुरन्त  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 तथा  विश्व  बैंक  की  सहायता  का  जिक्र  किया  अनेक  दलों  के  अनेक  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुनने
 के  बाद  मैं  समझता  हं  कि  इस  पर  क॒छ  अपवादों  के  साथ  सर्वेसम्मति  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 अथवा  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  करने  के  सिवाय  इस  बार  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  परन्तु
 सावधानीपवंक  कार्य  करना  होगा  क्‍योंकि  शर्तों  को  घोषित  नहीं  किया  गया  है  इस  सभा  को  भी  शर्तों

 के  बारे  में  नहीं  बताया  गया  शंका  एवं  भय  बना  हुआ  मैं  वित्त  मंत्री  स ेअपील  करूंगा  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैक  से  संपर्क  करके  इस  कठिनाई  को  दूर  करें  ।  परन्तु  वह  यह
 बात  भी  दिमाग  में  रखें  कि  यदि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  इतने  निकट  जाते  हैं  तो हम  जल  कर
 मर  जायेंगे  और  यदि  हम  दूर  रहते  हैं  तो  हम  कांपकर  मर  जायेंगे  ।  एक  निश्चित  दूरी  बनायी
 रखनी  चाहिए  ।  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  का  इतिहास  पता  है  तथा  हमें  जमैका
 तथा  ब्राजील  से  सबक  सीखनां  चाहिए  ।  वास्तव  में  भारत  एक  बड़ा  देश  है  और  हमें  इसी  जमेका
 से  तलना  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हमारे  पास  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  80  करोड़  लोग  फिर
 भी  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  की  शर्तों  को  मानने  से  पहले  बहुत  सावधान  रहना  होगा  ।
 यह  हमारी  आर्थिक  स्व॒तन्त्नता  तथा  आर्थिक  नीतियों  की  कीमत  पर  नहीं  होना  चाहिए  ।  इन
 सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  सम्पर्क  करना  परन्तु  यह  कोई
 स्थायी  समाधान  नहीं  यह  एक  अस्थायी  विकल्प  हमें  इसे  ठीक  करने  के  उपाय  के  रूप  में  लाग
 कर  रहे  यह  किसी  बीमारी  का  इलाज  नहीं  इलाज  कहीं  ओर  ...  .  व्यवधान

 सम्ापति  महोदय  :  श्री  पंडियन  एक  मिनट  वह  माननीय  सदस्य  कुछ  कहना  चाहते

 श्री  सूयं  नारायण  यादव  :  सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  माननीय
 सदस्य  ठीक  कह  रहे  हैं  दुनिया  में  दस  बारह  देश  ऐसे  हैं  जिनकी  प्रति-ब्यक्ति  आमदनी  पांच  लाख  है
 और  इस  देश  में  प्रति  व्यक्ति  आमदनी  चार  सौ  रुपए  माननीय  सदस्य  ठीक  कह  रहे  है ंअमरीका
 के  हाथ  में  यह  बजट  गिरवी  रख  दिया  ऐसी  कंडीशन  आ  सकती  है  इसलिये  वित्त  मंत्री  को  इस
 पर  जबाव  देना  चाहिए  ।

 अनुवाद

 श्री  डी०  पंडियन  :  मुझे  क्षमा  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  का  जबाब  नहीं
 दे

 क्योंकि  मुझे  हिन्दी  नहीं  आती  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  वह  मे  क्षमा
 हु

 मैं  वित्त  मंत्री  महोदय
 से  निवेदन  करूँगा  कि  वह  भारत  के  उत्पादनकर्ताभों  को  विश्वास में  लें

 यही  स्थायी  समाधान  जब  मैं  उत्पादनकर्त्ताप्रों  की  बात  करता  हूँ  तो  मैं  श्ौद्योगिक  तथा
 क्षषि  दोनों  क्षेत्रों

 के
 उत्पादकों  की  बात  करता  हूँ  ।  संसाधनों  को  जुटाने  की  भ्रावश्यकता  जैसाकि

 आज  सुबह  समाचार  पत्नों  में  बताया  गया  कि  भ्रतीत  में  उव॑  रकों  की  रियायतों  का  दुरुपयोग  किया
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 गया  यह  बताया  गया  है  कि  उवंरक  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली  राजसहायता  उद्योगों  को  जा  रही
 थी  न  की  किसानों  को  अ्रतः  कुछ  फंक्टरियों  ने  इसमें  इस  तरह  हेरफर  की  है  कि  बिना  किसी  उर्वरक के
 उत्पादन  के  वे  राजसहायता  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  गये  इसे  रोकना  चाहिये  ।  यदि  इस  तरह  से

 का  उपयोग  होगा  तो  इसे  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  परन्तु  उवंरकों  के  मूल्यों
 को  बजट-ूव॑  स्तर  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।  केवल  एक  सप्ताह  में  उब॑  रकों  का  मूल्य  जाने  कितना
 बढ़  गया  है

 ।  यही  नहीं  ।  एक  समय  जब  दक्षिण  में  अच्छी  बारिश  हुई  थी  तथा  जब  उत्तर  में  सामान्य
 बारिश  हुई  थी  तो  उवंरक  बाजार  से  गायब  हो  गया  ।  जब  हमारे  किसानों  ने  खेती  का  कार्य  शरू
 किया  तो  दुर्भाग्यवश  उन्हें  गलत  संकेत  दिया  गया  है  तथा  यह  संदेश  आया  कि  उवं  रकों  का  मूल्य  बढ़
 गया  यह  किसानों  को  प्रोत्साहन  नहीं  यदि  हम  उन्हें  प्रोत्साहन  नहीं  दे  सकते  तो  हमें  कम  से  कम
 ऐसे  समय  में  उन्हें  हतोत्साहित  भी  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमें  जानना  च।हिये  कि  कोई  भी  देश  जितन
 उत्पददन  है  उससे  अधिक  खपत  नहीं  कर  हमारे  कृषि  क्षेत्र  से  अ्रधिक  उत्पादन  की

 पेक्षा  की  जाती  है  ।  और  हमें  अपने  पिछले  रिकार्डों  पर  गव॑  ऐसा  जो  कछ  दशक  पर्व  अनाज
 ग्रायात  करता  था  श्राज  ऐसा  देश  बन  गया  है  जो  प्रतिवर्ष  (800  लाख  मीट्रिक  टन  भ्रनाज  का  न्‌
 कर  रहा  हरित  क्रांति  इन  नीतियों  के  बिना  नहों  हुई  होती  ।  वास्तव  में  लाभ  इन  हेरा  फेरी  करने
 वाले  उत्पादकों  को  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  यह  सीधे  किसानों  को  मिलना  चाहिये  ।  इससे  सीधे  किसा
 को  लाभ  मिलना  चाहिये  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कुछ  तरीका  निकालना  चाहि

 भय

 मैंने  कछ  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  सीमांत  किसानों  को  कुछ
 पंत्नित  समर्थन  मल्य  देने  की  बात  सोच  रहें  हैं  ।  भारत  जैसे  देश  में--हमारा  भ्रपना  अन्‌  भव

 ४  व्यवस्था  कार्य  नहीं  करेगी  ।  यह  केबल  तहसीलदारों  तथा  श्रन्य  छोटे  अधिकारियों  को  गरीब
 गसानों  को  ठगने  के  लिये  शक्ति  प्रदान  करेगा  ।  एक  वार  फिर  गरीत्र  किसानों  के  नाम  एक  वार

 फिर  ग  री  7  लोगों  के  नःम  १२  अमीर  लोग  इसका  उपयोग  करेंगे  तथा  यह  गरीब  लोगों  तक  नहीं
 पहंंचेगा  ।  आज  केवल  थही  विकल्प  है  कि  उर्वरकों  की  कटौती  को  छोड़  ताकि  किसानों  को
 प्रोत्साहन  मिल  सके  ।  यह  कहना  कि  वसूली  मल्य  बढ़ाकर  उन्हें  मुआवजा  दिया  जा  सकता  का
 कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  आपको  वस  ली  मूल्य  केवल  फसल  की  कटाई  के  बाद  मिलेगा  ।  जब  उसने

 टी  बोया  है  तथा  खाद  तक  नहीं  डाली  है  तो  आ्राप  उनसे  बिक्री  के  लिए  अधिक  अ्रनाज  की
 अपेक्षा  कर  रहे  हैं  ।  अतः  ऐसा  कोई  वायदः  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  जिसको  प्राप्त  करना  संभव  न

 बिक्री  के  लिए  गअ्रतिरिक्‍त  अनाज  केवल  बड़े  जमींदारों  के  पाधत्त  से  आयेगा  तथा  ऐसे  लोगों  से

 आ्राएगा  जिनके  पास  बहुत  अधिक  भूमि  भ्रतः  जब  गरीब  किसानों  के  पास  बिक्री  के  लिए

 प्रतिरिक्त  अ्रनाज  नहीं  होगा  तो  उसे  वह  लाभ  नहीं  मिलेगा  जो  आप  उन्हें  देना  चाहते  हम
 यह  सुनिश्चित  करें  कि  उन्हें  बजट  पूर्व  स्तर  पर  उवंरक  दिया  जायेगा  ।  इस  मांग  को  छोड़ना  नहीं

 वित्त  मंत्री  को  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं  बनाना  चाहिये  तथा  यह  नहीं  कंहना  चाहिये  कि
 विपक्षी  सदस्य  उन्हें  धमकी  दे  रहे  हैं  तथा  समर्थन  करने  वाले  सदस्यों  की  ओर  से  भी  दबाव  है  |  यह
 त्रमकी  या  दबाव  का  सवाल  नहीं  यह  दलगत  स्थिति  से  ऊपर  उठकर  न्यायोचित  मांग  है तथा  60

 करोड़  लोगों के  जीवन  को  प्रभावित  कर  रहा  इस  पर  गम्भीरताधूर्वक  विचार  करना

 चाहिये  ।  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  इस  पर  गम्भोरतापूर्वक  विचार  करेंगे तथा  यह  घोषणा
 करेंगे  कि  उर्वरक  रियायतों  को  वापस  लेने  के  मामले  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  रहा है  ।
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 एक  छात्र  तथा  एक  नागरिक  के  रूप  में  मैं  समाचार  पत्नों  में  1952  श्र  तक
 कालेਂ  धत्र  के

 बारे  में  पढ़  रहा  हूं  ।  प्रत्येक  वित्त  मंत्री  कालेघन  के  विरुद्ध  संघर्ष  की  घोषणा  के  साथ  शुरुक्कत

 करता  है  तथा  सभी  काले  धन  रखने  वालों  के  स।थ  बिना  शर्ते  क्षमा  याचना  के-सअथ  ये  मामले  सभाप्त
 कर  देता  यह  हमारा  इतिहास  है  ।  श्रब  कुछ  परिवर्तन  हुआ  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  वात्तस्दिकत्ता

 के  साथ  समझौता  करते  हुये  प्रारम्भ  से  ही  बिना  शर्त  क्षमा  याचना  दे  दी  कालेधन  के  उप्रयीग

 करने  का  कोई  खतरा  नहीं  है  तथा  उसके  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  ।  जब  वह  कठिन

 वित्तीय  विदेशी  म॒द्रा  घाटे  के  मूल्यों  में  आदि

 की  बात  करते  हैं  तथा  काले  धन  को  छूने  की  हिम्मत  नहीं  कर  पाते  हैं  तथा  साथ  ही  साथ  कुछ  कर  लगाने

 की  बात  सोचते  है  तो  में  समझता  हूं  कि  वे  बीमारी  का  इलाज  करने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 काले  घन  को  निकालने  का  वास्तविक  प्रयास  किया  जाना  चाहिये  ।  उनको  स्वतंत्र  लाइसेंस  देने  का
 मतलब  यह  है

 कि  हम  उनके  सामने  घुटने  टेक  रहे  हैं  तथा  उनके  दिलों  में  डर  पैदा  नहीं  कर  पा  रहे  हैं
 ऐसे  समय  में  जब  देश  संकट  में  है  तो  उन्हें  बता  देना  चाहिये  कि  इस  देश  में  काला  धन  नहीं  रखा  जा
 सकता  है  ।  यह  समय  की  मांग  है  ।  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  वित्त  मंत्री  इस  संबंध  में  कुछ  कदम

 वित्त  मंत्री  ने  बजटीय  प्रस्तावों  पर  दवाब  को  कम  करने  के  लिये  घरेलू  शान्ति  का  जिक्र  किया  है

 तथा  कहा  है  कि  वह  बतेनों  पर  कर  नहीं  लगा  रहे  यह  स्वागत  योग्य  प्रस्ताव  परन्तु  मैं  कहुंग
 कि  बर्तन  जीवन  में  एक  बार  खरीदे  जाते  हैं  भ्रथवा  कुछ  वर्षों  प्ररन्तु  प्रति  माह  नहीं  ।  घरेल
 गैस  पर  खर्च  लगातार  होता  है  जोकि  हर  घर  में  इस्तेमाल  की  जाती  है  ।  तथा  इसको  बढ़ावा  दिया
 जाना  चाहिये  ।  यदि  हम  वनों  को  काटना  तथा  नष्ट  करना  रोकना  चाहते  हैं  तथा  इस  इंधन  को  प्रोत्सहन
 देना  चाहते  हैं  तो  हमें  उस  गैस  के  उपयोग  के  बारे  में  सोचना  चाहिये  जिसे  ह॒वा  में  जला  दिया  जाता  है

 तथा  इसे  घरेलू  उपयोग  में  लाना  चाहिये  तथा  घरेलू  गैस  को  एक  साथ  12  रुपये  प्रति  सिलैण्डर  व॒द्धि
 हीं  करनी  चाहिये  ।  किसी  भी  पत्नी  से  धर  में  यह  कहकर  शान्ति  बनाना  बहुत  मुश्किल  है  ।  अत

 समझता  हूँ  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  से  इस  बात  पर  पुनविचार  करने  का  निवेदन  किया  जायेगा  ।

 नः |

 पेट्रोलियम  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के बाद  हम  अन्य  मूल्यों  के  कम  होने  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते
 यदि  हम  मूल्यों  को  कम  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  कम  से  कम  हमें  ऐसा  कछ  नहीं  करना  चाहिये  जिससे
 मूल्यों  में  वृद्धि  हो  ।  चूंकि  पहले  ही  लोगों  पर  भारी  दबाव  पड़  रहा  है  तथा  मूल्यों  में  पहले  ही  वद्धि
 हो  रही  है  तथा  यह  योजना  श्रावंटन  को  भी  प्रभावित  करेगा  जिसके  परिणामस्वरूप  सरकार  की  ग्पेक्षाओं

 पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  वित्त  मंत्री  ने  श्राशापूर्ण  तरीके  से  यह  कहते  समाप्त  किया  कि  इस
 व्यवस्था  में  आने  वाले  छह  महीनों  में  सुधार  होगा  ।  उन्हें  भ्र।श।पूर्ण  तरीके  स ेउस  पर  कायम  रहना
 चाहिये  तथा  छह  महीनों  में  उन्हें  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  तथा  उन्हें  गलत  दिशा  में  नहीं

 जाना  चाहिये  तथा  छह  महीने  बाद  उन्हें  सभा  के  समक्ष  बदले  हुये  प्रस्ताव  के साथ  आना  चाहिए

 जब  स्थिति  में  सुधार  हो  चुका  होगा  तथा  जब  देश  किसी  भी  सदमें  का  भ्रधिक  शक्ति  फे  साथ  मकाब
 कर  सकेगा  ।

 इस  समय  में  निवेदन  करूंगा  कि  शे  तीन  मुख्य  मांगें  अर्थात्‌  बित्त  मंत्री  द्वारा  राजसहायता
 वापस  घरेलू  णैस  पेट्लेल  पर  पुमविष्कार  करके  कोई  स्वीकार्य  प्रस्ताव  लाता  चहिए  ।
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 को  न  न  3 ससकन  ते  चयन  -  पु  नमिमननीनननधीधद लि  खनन ५+-  जन  जे  -  श्री

 श्री  फूलचन्व  वर्मा  (६  जापुर  )  :  सभापति  बहुत  बहुत  धन्यवाद  कि  आपने  मुझे
 बोलने का  अवसर  दिया  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  मै  इस  बजट  का  विरोध  करने  के  लए बड़ा हुआ  हूं  ।

 मैं  इस  बजट  पर  बोलते  हुए  एक  ही  बात  हाईलाइट  कश्ना  चाहता  हें  कि  यह  बजट  गरीबों और
 किसानों  का  विरोधी  बजट  £  ।  इससे  कमजोर  और  मध्यम  वर्ग  की  कमर  टट  गई  है  झ्ौर  यह  मंहगाई
 बढ़ाने  वाला  बजट  इससे  मद्रास्फीति  बढ़ेगी  |  ग्राज  स्थिति  यह  है  कि  आम  आदमी  का  जीना

 दूभर  हो  गया  इस  साल  रेल  किराए  में  और  माल  भाड़े  में  जो  वृद्धि  की  गई  उसका  भी  जनमानस
 5५ पर  विपरीत  ग्रसर  पड़ा  है  । इस  बजट  ने  गरीब  किसानों  के  मंह  से  बीड़ी  छीन  ली

 के  मुंह  से  सुबह  की  चाय  छीन  ली  इतना  हो  नहीं  सभापति  चीनी  और  क्‌
 द्धि  की  गई  है  ।  इस  सारी  वृद्धि  के  बावजूद  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  बजट  में  7719  करोड़ पड

 0)  घाटा  बताया  है  ।  दूसरी  ओर  13854  करोड़  रुफए  का  राजस्व  घाटा  दिखाया  हैं  और  37727
 करोड़  रुपए  का  राजकोषीय  घाटा  दिखाया  गया

 सभापति  मैं  समझ  नहीं  पाया  हूँ
 कि  इस  बजट  के  माध्यम  से  देश  को  कहां  ले  जाना

 चाहते  एक  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  उरवंरकों  पर  जो  मूल्य  वृद्धि  की  गई  जो  सबसिडी
 क्यिड़ा  की  गई  40  फीपरदी  जो  मल्य  वद्धि  उवं  रकों  पर  की  गई  उस  मामल  में  सारे  सदन  में
 रोष  है  ।  प्रत्येक  सदस्य  ने  अपने  भाषण  में  यह  कहा  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  उवंरकों
 पर  जो  मूल्य  वृद्धि  की  त्बतिड़ी  विथड़ा  की  उसको  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  |  में  भी  यही
 निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  वृद्धि  को  समाप्त  किया  जाए  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  ने

 जर्ड इसको  अपनी  प्रतिःठा  का  प्रश्न  बना  लिया  लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  यदि  र

 उबंरकों  पर  हुई  मल्य  बुद्धि  को  वापिस  नहीं  लिया  तो  यह  सरकार  टिक  नहीं  सकती  इस  सरकार
 को  जाना  यह  सरकार  गिर  जाएगी  |  इसलिए  सरकार  को  इस  विषय  पर  बहुत  गंभीरता  से
 विचार  करना  चाहिए  ।

 सभापति  ञ्राज  रिथिति  क्या  है  कि  वित्त  मंत्रों  महोदय  कहा  है  कि  समर्थन  मल्य  बढ़ा
 कर  किसानों  के  घाटे  को  पूरा  किया  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो  सीमांत  और  लघु  किसानों

 वे  इतना  पैदा  नहीं  कर  पाते  कि  अपने  ५रिवार  के  लिए  दो  समय  का  भोजन  जुटा  सकें  ।  इस  तरह
 से  गरीब  किसान  का  घाटा  कंसे  यूरा  होगा  ।  प्राज  देश  का  गरीब  किसान  बड़ी  मुश्किल  से  अपना  जीवन
 यापन  कर  पाता  है  ।  देश  में  ऐसी  स्थिति  निर्मित  हो  गई  है  कि  जिरासे  किसान  आज  बहुत  चितित  हैं  ।
 प्राज  किसान  की  परेशानी  को  वही  समझ  सकता  है  जो  किसानों  के  बीच  में  रहता  है  ।  अध्यक्ष  महोदय
 भारतवषं  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  ग्राज  भी  72  फीसदी  आबादी  गांवों  में  निवास  करती  है  ।  किसान

 खलिहःन घरती  मां  का  बेटा  है  और  हमारा  ग्रन्नदाता  18-1  8  घण्टे  गर्मी  आर  बरमात  में

 में  काम  करके  देशवासियों  को  दो  समय  का  भोजन  दोता  लेकिन  आज  उसकी  हालत  ठीक

 नहीं  इसके  बावजूद  भी  मासनीय  मंत्री  महोदय  ने  किसानों  के  ऊपर  40  फीसदी  टैक्स  लगाया  हूं  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  1981  के  बांद  उवं  रकों  पर  कोई  कर  वृद्धि  नहीं की  गयी  ।
 के  बाद  जब  कांग्रेस  कौ  सरकार
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 कट  रे  4++

 स्वर्गीय  श्रीमति  इन्दिरा  गांधी  प्रधान  मंत्री  उस  समय  1981-82  2  में  यूरिया  की  बोरी  80  रुपये

 में  मिलती  थी  और  जब  श्री  राजीव  जो  भ्रब  हमारे  बीच  में  नहीं  प्रधान  धान  मंत्री  यही

 यूरिया  की  बोरी  117  रुपये  में  मिलती  थी  भ्रौर  उसके  बाद  सिंह  और  चन्द्र  शेखर  जी  प्रधान

 मंत्री  यही  यूरिया  की  बोरी  125  रुपये  में  बिकने  वित्त  मंत्री  जी  कह  रहे  हैं कि  1981

 से  यूरिया
 की  कीमत  नहीं  बढ़ी  यह  एक  प्रकार  से  सदन  को  गुमराह  करने  वाली  बात  है  ।

 उस  वक्‍त
 भी  यूरिया  और  फर्टिलाइजर  पर  वृद्धि  हुई  लेकिन  अभी  जो  वृद्धि  की  है  माननीय

 मंत्री  उससे  तो  किसानों  की  कमर  ही  टूट  गयी  आज  यूरिया  की  बोरी  175  रुपये  में  मिल

 रही  है  ।  40  परसेंट  जो  वृद्धि  हुई  है  उसके  कारणआज  किसानों  के  अन्दर  बड़ी  मायूसी  छा

 गयी  है  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हा  ।  उवंरक  पर  आपने  वद्धि  की  है  इससे  जहां  किसान  की

 कमर  टूट
 हरित  क्रांति  पर  कूठाराघात  वहीं  किसान  का  उत्पादन  भी  घटेगा  ।  किसान

 बड़ी  मेहनत  कर  के  अन्न  पैदा  लेकिन  आप  यूरिया  और  दूसरी  चीजों  पर  भाव  बढ़ा  रहे  हैं
 उसके  कारण  उत्पादन  घटेगा  ।  जब  उत्पादन  घटेगा  तो  इसका  खमियाजा  परे  देश  को

 *
 मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करते  हुए  अन्त  में  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  जो  उवं  रकों  के

 ऊपर  सब्सिडी  थी  यह  यथावत  रखी  जाए  और  40  प्रतिशत  जो  कर  लगाया  गया  इसे  वापस  लिया
 जाए  ।  शूगर  और  गैस  पर  से  कर  वृद्धि  वापस  ली  शराब  को  वित्त  मंत्री  जी  ने  छोड़  दिया  है  ।

 वे  चाहें  तो  घाटा  पूर्ति  शराब  पर  कर  वृद्धि  कर  के  पूरी  कर  सकते  हैं  ।  गाय  की  जो  सीमा  है
 जिससे  कमंच,री  और  मध्यम  वर्गीय  व्यक्ति  श्रर्फक्टिड  होते  श्रटल  जी  बंठे  इन्होंने  अपने
 भाषण  में  भी  इस  वात  को  कहा  लेकिन  मैं  पुनः  निवेदन  करना  चाहता  हाँ  कि  48  हजार  रुपये
 तक  भ्राय  कर  में  छूट  दंनी  चाहिए  ।  यदि  यह  हमने  किया  तो  निश्चिय  रूप  से  श्राम  आदमी  को  इससे
 राहत  मिलेगी  हु

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आ्रापके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  वे
 निश्चित  रूप  से  सदन  की  भावनाओ  को  ध्यान  में  रखते  देश  के  72  प्रतिशत  किसान शो  गांवों
 में  रहते  उनकी  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उवरकों  से  कर  वृद्धि  वापिस  लें  भर  सब्सिडी
 जारी  रखें  ।  नहीं  तो एक  बार  फिर  इस  देश  को  मध्यावधि  चुनाव  के  दौर  से  गुजरना  मै ंसमझता
 हूँ  कि  इन्हें  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 |

 श्रो  पृथ्वीराज
 ०  चब्हाण  सभापति  मैं वर्ष  हैं, इन्होंने  के

 केन्द्रीय  बजट  का  समर्थन करता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  ने  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  कटिन  आर्थिक  संकट
 की  स्थिति  में  जब  हमारी  आ्थिक  स्वतन्त्रता  खतरे  में  है  उन्होंने  वित्तीय  गड़बड़ियों  को  ठीक  करने  के
 सिये  साहसिक कदम  उठाये
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 भुगतान  संतुलन
 की  सि  था  तात्कालिकता  को  देखते  हुए  हमारे  पास

 अन्तर्राष्ट्रीय  म॒द्रा  कोष  से  उधार  लेने  के  तत्काल  विकल्प  के  अलावा  और  कोई  रास्ता  नहीं
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋण  इसलिये  आवश्यक  है  यदि  हम  अपने  ऋण  प्रभार  दायित्व  से  बचना
 चाहते  हैं  ।  उवंरकों  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  करना  भी  आवश्यक
 है  ।  ताकि  उद्योग  तथा  परिवहन  सचारू  रूप  से  चलते  रहें  तथा  कृषि  का  विकास  होता  रहे  ।

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋण  हमको  वही  राहत  देगा  जिससे  वृहत-आथिक  व्यवस्था  प्रभावी  बनाया
 जा  सके  ।  इससे  हमें  राजस्व  तथा  बजरीय  घाटा  कम  करने  का  समय  मिलेगा  ।

 उर्वरकों  के  मूल्यों  का  मामला  सारे  देश  को  क्षुब्ध  कर  रहा  है  ।  सभा  में  व्यक्त  किय
 गया  रोष  दलगत  भावना  से  हटकर  में  यहां  व्यक्त  किये  गये  विचारों  से  प्री  तरह  सहमत  मैनें

 पहले  ही  अपनी  चिन्ता  पार्टी  के  मंच  पर  व्यक्त  कर  दी  है  |  मल्यों  को  कम  करने  की  तत्काल  आवश्यकता
 है  ।  में  इस  सम्मानित  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  मामले  को  राजनीति  का  रूप  न  दें  ।  हम  सबको
 चिन्ता  है  वित्त  मंत्री  न ेबजटीय  घाटे  को  कम  करने  की  कोशिश  की  है  ।  तथा  हमें  कुछ  विकल्पों  का
 सुझाव  देना  यदि  उन्हें  6-5  प्रतिशत  के  वित्तीय  घाटे  की  सीमा  को  पूरा  करना  है  ।  में  सुझाव
 देता  हूं  कि

 हम  ऋणों  को  माफ  करने  की  योजना  पर  गम्भीरता  से  विचार  जिसके  लिये
 1,  500  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इसे  समाप्त  कर  देना
 चाहिये  ।  यह  परम्परा  अच्छी  नहीं  है  तथा  इससे  जो  घनराशि  बचायी  गयी  है  उसको  उर्बरकों  का

 मूल्य  कम  करने  के  लिये  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब  में  दक्षिण  महाराष्ट्र  के  कृष्णा  बेसिन  में  सिंचाई  परियोजनाओं  को  वित्त  पोषित
 करने  की  गम्भीर  समस्या  पर  आता  हूं  ।  कृष्णा  जल-विवाद  न्यायाधिकरण  ने  महाराष्ट्र  को  585  टी

 एम  सी  पानी  देने  को  कहा  है  |  हमें  इस  जल  का  उपयोग  वर्ष  2,000  तक  करना  हैं  जब  इसके
 निर्णय  की  पुनरीक्षा  होगी  ।  ऐसा  सारा  जल  जिसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  को  फिर  से  बांटा
 जायेगा  और  हम  इसे  हमेशा  के  लिये  खो  देंगे  यदि  हम  इस  जल  का  उपयोग  वर्ष  2,000  तक  नहीं
 करते  हैं

 इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  कि  सारी  खेती  योग्य  भूमि  की  14  प्रतिशत  भूमि  पर  ही  सिंचाई
 होती  है  ।  हमारे  राज्य  महाराष्ट्र  मे ंसिंचाई  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  अकेले  कृष्णा  बेसिन  में
 चल  रही  परियोजनाओं  में  1850  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है  और  भविष्य  की  परियोजनाओं  में
 बर्तेमान  मूल्यों  के  आघार  पर  600  करोड़  रुपये  और  चाहिये  राज्य  सरकार  के  पास  इतना  पैसा
 नहीं  है

 ्र
 मुकाबले  में  वे  300  से  400  करोड़  रुपये  तक  का  आबंटन  कर  सके  परियोजना  विशेष-बांड

 करक  धनराशि  जुटाने  देने  की  महाराष्ट्र  की  मांग  केन्द्र  द्वारा  स्वीकार  किए  जाने  बिना
 कृष्णा  बेसिन  परियोजना  के  समय-सीमा  के  भीतर  पूरे  होने  की  कोई  उम्मीद  नहीं  महाराष्ट्र
 सरकार ने  750  करोड़  रु०  के  बांड  को  जारी  करने  संबंधी  अनुमति  के  लिए  योजना  आयोग  को  पहले
 से  ही  लिखा है  ।  यह  अनुरोध  काफी  समय  से  लंबित  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सातवीं  योजना  में  सिंचाई  योजना  के  लिए  आवश्यक  5000  करोड़  रुपये  के

 ३07  न
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  तथा  विधि  और  कंपतो  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  )  :  यदि  मानतीय  सदस्यों को  आपत्ति  न  हो  तो  हम  स

 की  बैठक को  यात्रे  घंटे  तक  बढ़ा  सकते  हैं

 सभाषति  महोदय  :  क्‍या  सभा  का  यही  मत  हैं  ?

 माननीय  सदस्य  :  हम  एक  घंटे  तक  बेठेंगें

 श्री  श्रीकान्त  जेना  )  :  कई  बक्‍ता  अभी  बाकी हैं  ।

 सभाषति  महोदय  :  कया  हम  इसे  एक  घंटे  तक  बढ़ा  सकते  हैं  ?

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यदि  वे  एक  घंटे  तक  का  समय  चाहते  हैं  तो  मुझे  कोई  आपक्ति

 नहीं  हैं  ।
 ः

 भरी  क्रौकाम्त  लेना  :  एक  घंटा  ।  इस  अतिरिक्त  आधे  घंटे  को  विपक्षी  सदस्यों  को  देना

 चाहिए  ।
 ह

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सभापित  आपके  पास  कितने  बकताओं  की  सूची
 है  ।

 सभाषति  महोदय  :  बहुत  से  सदस्य  बोलना  चाहते  यदि  सदस्य  सहयोग  करें  तभी

 सूची  के  सभी  वक्‍ताओं  को  बोलने  का  मौका  मिल  सकेगा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कृपया  इसे  एक  घंटे  तक  बढ़ा  सभी  वकक्‍ताओं  को  मौका
 मिलना  चाहिए  ।  हालांकि  सुनमे  वाले  लोग  कम  हीं  होंगे  फिर  भी  चिता
 की  धात  नहीं  है

 सभाषति  महोदय  :  सभा  सात  बजे  रात्रि  तक  चलेगी  ।

 6.00  भ०  प०

 श्रो  पृथ्वोराज  डो०  चव्हाण  :  निजीकरण  की  बात  कर  रहे  हैं
 ।

 मद्दाराष्ट्र  के
 लोगों  को  अपनी  लाभदायक  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वंय  धन  जुटाने  दें  ।
 पांश्चमी  महाराष्ट्र  क्षेत्र  एक  पहाड़ी  क्षेत्र  है  तथा  वहां  निजीकरण  की  गुंजायश  नहीं  है  ।

 एक  मात्र
 आशा  सिचाई  तथा  कृषि-आधारित  उद्योग  यह  सबको  मालूम  है  कि  सिंचाई  :  परियोजनाओं  पर
 खर्च  किए  गये  हर  एक  करोड़  रुपये  से  एक  लाख  श्रमदिवसों  के  बराबर  रोजगार  पैदा  होता  है  ।
 अतः  यह  आवश्यक  है  कि  परियोजना-विशेष  बांड  शुरू  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  के  निवेदन  को

 स्वीकार  किया  जाये

 अब  में  कार्यचालन  पूंजी  पर  ब्याज  दर  में  अप्रात्याशित  वृद्धि  की  ओर  भी  आपका
 ४  ।  इससे  सारे  उद्योग  को  झटका  लगा  है  ।  क्‌छ  बैकों  ने  तो  ब्याज  दर

 तिशत  तक  कर  दिया  गया  है  ।  यह  रातों  रात  शत-प्रतिशत



 14  1913  बजट  चर्चा

 बढ़ोत्तरी  इससे  लघु  उद्योगों पर  बड़ा  आधात्‌ लगा  द्वै  ।  इससे  तो  यह  बर्बाद  ही  होਂ  जायेगा  ।
 आज  लघु  उद्योग  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  सबसे  जीवंत  और  गतिमान  क्षेत्र  करीब  20  लाख
 यूनिटों  में  करोड़  30  लाख

 लोग
 कार्यरत  हैं  जबकि  संगठित  क्षेत्र  में सिफ  7  लाख  लोग  कार्यरत

 हैं  ।  निर्यात के  क्षेत्र  में
 भी  कार्य  संगठित  निजी  क्षेत्र  से  ज्यादा  अच्छा  रहा  है  ।

 श्री  राम  निहोर
 राय  सग्ंज  )  :  आप  सदस्यों  को  बुलबवा  रहे  लेकिन  हाउस

 में  कोरम  बिल्कुल  नहीं  हैं  ।

 गननीय  सदस्य सभापति  महोदय  :  घंटी  बज  रही  है---अब  कोरम  हो  गया  है  ।  मान  श्री  पृथ्वीराज
 अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  पृथ्वीराज  डी०  मैं  ब्याज  दर  में  वृद्धि  के  मुद्दे  पर  बोल  रहा  था  ।
 मुझे

 तो  लगता

 है  कि  सरकार  नधु  उद्योगों  को तहस  नहस  करना  चाहती  है  ।  उद्योग  नीति भी  इस
 में  चुप  है

 तथा  अब
 ब्याज

 दर
 बढ़ा  दी  गयी  है

 क्षेत्रों बैक  द्वारा  दिये  गये  कल  ऋणों  में  से  40  प्रतिशत  प्राथमिकता  बाल ेक्षेत्रों
 बाज प्रतिशत लघु  उद्योगों  को  और  करीब  10  प्रतिशत  अल्पाबधि  के  कार्यचालन ऋण  होते  हैं  ।

 दर  की  इस  वृद्धि  से  लघु  उद्योंगों  को  अलग  रखना  अत्यावश्यक  क्योंकि यह  बिल्कुल  अनधिक्ृत
 है  ।

 मुझे  तो  लगता  है  कि  बैकिग  क्षेत्र  की  अक्षमता  का  खामियाजा  लघु  उद्योगों  तथा
 औद्योगकि  क्षेत्रों

 को  भुगतना  पड़  रहा  है

 आपके  जरिये  मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  जोरदार  अपील  करता  हूं  कि  लघु  क्षेत्र  के  लिये  काय  चालन

 पुंजी पर  ब्याज  दर
 में  वृद्धि  पर  पुनविचार  करें  ।

 अब  मैं  एक  खास  क्षेत्र  की  चर्चा  करना  चाहुंगा  ।  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  तथा  दोनों
 में  साफ्ट  बेयर  के  निर्यात  पर  जोर  डालने  की  बात  कही  गयी  है  ।  अनेक  प्रशिक्षित  लोग  निसन्वेह
 हमारे  निर्यात  प्रग्गनास  में  काफी  योगदान  करेंगे  ।  में  धारा  80  एच०  एच०  सी०  के  अन्तर्गत
 बेयर  निर्यात  से आमदनी  पर  आय  कर-छट

 देने  के  लिये  भी  वित्त  मंत्री  को  धन्यावाद  देता  हूं  ।

 आज  प्री  दनिया  सचना-क्राति  के  दौर  से  गजर  रही  भारत  का  सूचना  प्रौद्योगिकी
 उद्योग  अब  परिपक्व  हों  चला  है  ।  पिछले  वर्ष  2000  करोड़  रुपये  का  उत्पादन  करके  उद्योग  के  रूप
 में  इसने  अपना  सिक्‍का  जमा  लिया  है  ।  पिछले  दस  वर्षों  में  इसमें  दस  गुनी  वृद्धि  हुई  है

 ।  यह  जरूरी
 है  कि  भारत  में  इस  विशेष  स्थान  दिया  जाये  ।  इस  में  कुछ  थोड़ी  अनियमितता  साफ्टवेयर

 निर्यात  के  लिये  आर०  ई०  पी०  हकदारी  को  10  प्रतिशत  रखा  गया  है  ।  इस  बात  में  जरूर  चूक  हो
 गयी  है  ।  इसे  30  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।  इसे  तुरन्त  ही  सुधारा  जाना  चाहिये  ।

 हार्डवेयर  निर्यात  के  बारे  में  दसरी  बात  यह  है  कि  सारी  दुनिया  में  ही  सूचना  प्र  शौद्योगिकी  उद्योग

 आयात-उन्मुख  सूचना  प्रौद्योगिकी  उद्योग  संघ्र  के
 साथ  सलाह  करके  इलेक्ट्रानिको  विभाग  ने

 एक  विशेष  इलेक्ट्रानिक  आर०  इ०  पी०  योजना  की  सिफारिश  की  है
 ।  इस  उद्योग  को  यह  सुविधा

 शीघ्र  दी  जानी
 309



 बजट  चर्चा  5  1991

 बन  अत  अमन  अननीयनानन  5  विन  मे  के  बनता

 जहां  तक  काले  धन  के  निकालने के  लिए  बनायी  गयो प्री  विभिन्‍न  योजनाओं  का  सवाल

 इससे  देश  की  ईमानदार  नागरिक  कार्फो  नाखुश  है  ।  हर  वित्त  मंत्री  एक  ऑ  त्रम  मौका  दे  ही  देता  है  ।

 अब  तो  यह  एक  मजाक  बन  गया  है  ।  मु  झे  प्रा  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री  को  कुछ  विवशतायें
 होंगी  तथा  कालेधन  के  बारे  में  बताये  जाने  के  बार  म॑  भो  उनको  कुछ  आशाय  हागी  फिर  भी  इस

 योजना  की  सफलता  और  असफलता  काँ  अंदाजा  लगाने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  योजना  से  जो

 उम्मीद  की  जा  रही  है  वह  हमें  भी  बतायी  जाये  ताकि  हम  यह  जान  सकें  कि  योजना  सफल  रही  है

 या  असफल  ।

 अंततः  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इन  गंभीर  हालातों  में  कुछ  अलोकप्रिय  निर्णय  आवश्यक  है  |
 इस  हालत  का  कारण  यह  है  कि  पिछली  सरकारों  खास  करके  दो  सरकारें  समस्या  को

 रही  हैं  ।  अलोकप्रिय  निर्णयों  को  स्थगित  रखा  है  तथा  लोकप्रिय  योजनाओं
 इन  सबके  कारण  ही  वित्तीय  अनुशासनहीनता  आयी  है  ।

 मंत्री  को  फिर  से  धन्यावाद  देता  हूं  ।  यह  सचमुच  एक  दुविधा  वाली  स्थिति  थी  ।
 ृद्धि  के  बारे  में  कांग्रेसी  घोषणा  पत्र  का  पालन  करना  अंतराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 बडे  आर्थिक  परिवर्तन  करने  के  साथ-साथ  एक  ब्िशंक  संसद  को  ध्यान  में  रखते
 गी  कम  करना  था  ।  उन्होंने  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  मैं  बजट  का  समर्थन  करता

 *श्री  गोबिन्द  चन्द  मुण्डा  :  सभापति  सत्तापक्ष  के  कछ  माननीय  सदस्य
 गपशप  कर  रहे  संभवतः  किसी  विषय  में  विचार  कर  रहे  पता  वे  इस  देश  के  भले

 की  ही  बात  कर  रहे  हैं  ।  बजट  हर  वर्ष  प्रस्तुत  किये  जाते  हैं  ।  पंचवर्षीय  योजनायें  तैयार  की
 तः  विभिन्‍न  योजनाओं  के  कार्यन्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  निधियां  आबंटित  की  जाती  है  ।  योजनाओं  की  सफलता  इस  बात  पर  निर्भर

 है  कि  प्रशासन  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  कार्यकारी  अधिकारियों  को  किस  प्रकार

 प्रभावित  करता  है  ।  एक  1977  और  1979  के  दूसरा  और  तीसरा  1989
 और  1991  के  और  वतंमान  वित्त  मंत्री  इस  प्रकार  चार  वित्त  मंत्री  देख  चुका  हूं  ।

 इन  चार  वित्त  मंत्रियों  मेरे  विचार  से  बर्तमान  वित्त  जिन्होंने  1991-92  का  बजट

 स्तुत  किया  सबसे  सरल  हैं  ।  कितु  यह  सच  नहीं  हैं  ।  वह  बहुत  कुशाग्र  बुद्धि  ओर  चतुर  व्यक्ति

 हैं
 ।  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  अथवा  अपने  दल  के  नेताओं  से  मंत्रनणा  ली  ह ैऔर  तदनुसार  बजट

 प्रस्तुत  किया

 यह  बजट  इस  देश  की  गरीब  जनता  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  करता  है  ।  इससे  अमीर
 और  गरीब  के  बीच  काफी  खाई  बढ़  जायेगी  ।  धनी  और  धनी  और  गरीब  और  गरीब  हो  जायेगा  ।
 वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  से  ठीक  ऐसा  ही  होगा  ।  यदि  मुझे  डीक  याद  आ  रहा  तो

 भूतपूबव  प्रधान  मंत्री  ने  गरीबी  हटाओ  का  नारा  लगाया  था  ।  उन्होंने  सभा  में  घोषणा  की  थी
 कि  गरीबी  का  उन्मूलन  कर  दिया  जायेगा  ।  एक  दूसरे  भतपर्व  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा  में  बचन  दिया
 था  कि  इस  देश  के  करोड़ों  जुटाये  जायेंगे  ।  इन  वादों  का  क्या

 +मूलतः  उड़िया  में  दिए  गये  भाषण  के  ंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपाँतर
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 हुआ  ?  गरीब  अधिक  गरीब  हो  रहे  योजनायें  लाई  जाती  परियोजनायें  निष्पादित  की
 जाती  हैं  अथवा  कार्यक्रम  शरू  किये  जाते  हैं  । इन  योजनाओं को  तह  त  करोड़ों  रुपये  नियत  किये  जाते
 हैं  ।  निधि-आबंटित  होती  है  और  व्यय  कर  दी  जाती  है  ।  किन्त  लाभ  उस

 जनता  तक  नहीं  पहुंचता
 जिसके  लिये  योजनायें  चलाई  जाती  हैं  ।  गरीब  जनता  के  नाम  निर्धन  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  उत्थान  के  नाम  पर  पैसा  खर्च  किया  जाता  ।  किन्‍्त  क्‍या  कोई  यह
 पता  लगाने  आया  कि  क्‍या  इस  धन  का  उचित  उपयोग  हुआ  या  धन  खर्च  किया  गया  है
 और  उसका  दुरुरयोग  किया  गया  है  ।

 अब  किसान  सरकार  के  लक्ष्य  किसानों  क ेविकास  की  बात  भूल  यह  सरक

 पर  राज  सहायता  वापस ले  लेना  चाहती  है  :  इसका  कृपिक्षेत्र  के  विकास  पर  बह
 आपने  गरीब  को  हटा  गरीबी  को  आप  घर  बैठे  करोड़ों  यवाओं  को  रोजगार  नहीं  दे  सके  ।
 आप  अनसचित  जातियों  और  अनसूचित  जनजातियों  को  इंसाफ  नहीं  दे  सके  ।  अब  आप  किसानों  पर

 र  रहे  इस  बजट  से  किसका  उत्थान  होगा  ?  आप  केवल  बड़े  बड़े  सरकारी
 दे  रहे  हैं  ?  वे  कौन  हैं  ?  वे  उच्चस्तरीय  सरकारी  अधिकारी  केन्द्रीय  सरकार  अथवा के

 अधिकारी  हैं  ।  आप  केवल  सरकारी  कमंचारियों  की  ही  देख  भाल  क  रन  बाहते हैं  ।
 7  रव॑या  पक्षतापूर्ण  हैं  ।  सभा  में  रेल  बजट  पेश  किया  गया  था  ।  मंत्री  जी  ने

 ँ्रजट  रखने  का  श्रेय  प्राप्त  कर  लिया  ।  क्रिन्तु  वहां  भी  मंत्री  महोदय  निष्पक्ष  न  थे

 पेबा  निवृत्त  रेल  कर्मचारियों  की  पेंशन  बढ़ा  दी  है  ।  किन्तदू  किसी  ने  भी  राज्य  सरकारों  के  गर

 कर्मंचारियों  के  बारे  में  नहों  सोचा  ।  हमारे  अनेक  राज्य  गरीब  हैं  ।  राज्यों  के  परिवहन  विभाग
 और  कण्डक्टर  जैसे  कर्मचारियों  की  अनेक  समस्‍यायें  इन  गरीब  राज्य  सरक

 मंचारियों  की  पेंशन  या  वेतन  में  वद्धि  नहीं  की  गयी  है  ।  ऐसा  दोहरा  मानदण्ड  क्‍यों  ?  सर
 देश  लोकतांत्रिक  है  ।  इस  देश  में  हर  किसी  को  समान  अवसर  दिये  जाने,चाहिये  ।  लोकततन्त्र  में  प्रत्येक
 नागरिक  को  उसका  उचित  भाग  मिलना  ही  चाहिये  ।  भारत  के  प्रथम  प्रधान  मंत्री  पं०  जवाहरलाल
 नेहरू  ने  देश  में  काले  धन  में  हो  रही  वृद्धि  पर  चिता  व्यक्त  की  थी  ।  उन्होंने  प्रशासन  को

 रयों  को  कचल  डालने  के  लिये  कहा  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  उन्हें  गलियों  में  फांसी  दी  जानी
 जब  श्रीमती  गांधी  प्रधान  मंत्री  उन्होंने  कालाबाजारी  करने  वाले  व्यापारियों  को  चेतावनी
 दी  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  यदि  उन्होंने  कालाबाजारी  नहीं  तो  बे  उन्हें  जेलों  में  बन्द

 देंगी  ।  किन्तु  ठीक  ऐसा  हुआ  नहीं  ।  एक  के  बाद  एक  प्रधान  मंत्री  भारत  के  राजनीतिक  दृश्यों
 चले  गये  ।  उन्होंने  जो  वादे  किये  वे  परे  नहीं  किये  गये  हैं  । गरीबी  कायम  रही  बेरोजगारी  बढ़

 कालाबाजारी  जारी  रही  और  कीमतें  अत्यधिक  बढ़  गई  ।  जमाखोरों  और  मनाफाखोरों  की

 बहार  रही  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  पेश  किया  गया  बजट  भेदभाव  पूर्ण  है
 ।  इससे

 गरीब  जनता  को  मदद  नहीं  मिलेगी  ।  यह  किसान  विरोधी  बजट  है  ।  यह  सर्वंसत्तावादी  बजः

 नहीं  है  ।  इससे  देश  के  हर  नागरिक  को  समान  अवसर  उपलब्ध  नहीं  हो  सकेंगे  ।  जैसाकि  मैंने  पहले
 कहा  था  कि  कीमत  वृद्धि  रोकने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  हर  आवश्यक  जस  क  दाम  बढ़  रहे
 में  चावल  का  भाव  3  रुपये  से  20  सरसों  का  तेल॑  38  रुपये  प्रति  किलो  और  चीनी

 30 रुपये प्रति किलो है । जनता सरकार के राज 7--79 में प्रत्येक वस्तु बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हुआ करती थी । जनता को प्रचुर मात्रा में जनता धोती और साड़ियां / मे



 बजट  चर्चा  $  1991

 मिला  करती  अब  जिसे  बाजार  से  गायब  है  ।
 गुणवत्ता

 की  बात  जाने  दीजिमे

 वस्तुयें  बाजार
 से  गायब  हो  रही  हैं  ।  तो  फिर  हरिजन  और  आदीबासी किस  भांति

 जीवनयापन  करेगें  ।  आपने  यह  बजट  किसके  लिए  प्रस्तुत  किया  है  ?  यदि  योजनाओं  और

 कार्यक्रमों  से  गरीब  और  दलित  जन  लाभांवित  न  तो  इन्हें  मत  बनाइये  ।  महो  मह्े  यह
 कहते  हुए  सचमुच  खेद  है  कि  यह  बजट  सामान्य  जन-वि  होगा  |  जरूरी  जिसों  की  बढ़ती  कीमतों

 से
 उन्हें

 गंभीर  समस्‍यायें  हो  रही  हैं  ।  व ेकछ  नहीं  खरीद  सकते  ।

 कांग्रेस  पार्टी  सदा  से  कहतो  आई  है  कि  वह  जनरक्षक  है  ।  वह  गरीबों  और  दलितों
 क्री  प्रबल  हितरक्षक  किन्तु  वे  जो  कहते  आये  वह  अब  कर  नहीं  रहे  ।  उनकी  कंथनी  करनी  में
 क्राफी  अन्तर  मैं  ऐसा  इसलिये  कह  रहा  हूं  क्‍योंकि  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  बिभिन्‍न  योजनाओं

 के  लिये  आबण्टित  करोड़ों  रुपये  धन  को  उन  योजनाओं  पर  खर्च  नहीं  किया  गया  ।  गरीबों  के  लिये
 ग्रावण्टित  धन  को  किसी  और  कार्य  पर  खर्च  कर  दिया  गया  अथवा  ठेकेदारों  अथवा  भ्रष्ट

 द्वारा  दरुपयोग  किया  गया  ।  आदि  वासी  गऊ  हैं  ।  वे  अब  भी  भीषण  गरीबी  में  हैं  ।
 का  नहीं  कमा  सकते  ।  वे  आत्मनिरभर  होने  में  असमर्थ  हैं  ।  वे  आत्मनिर्भर  होने  योग्य  नहीं

 अमले  और  ब्रिचौलिये  उनका  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  खेद  की  बात  हैं  कि  सरकार  द्वार
 दिवासी  क्षेत्रों  मे ंसड़के  भी  नहीं  विछाई  वहां  रेलें  नहीं  जातीं  ।  दरस्थ  दर्गम  क्षेत्रों  के  आदि

 स्वच्छ  और  चिकित्सा  सविधाओं  से  बंचित  उन्हें  सभ्य  और  विकसित  क्षेत्रों
 ब्ध  आधारभूत  सुविधाएं  नहीं  मिल  1  ।  मैं  हमेशा  से  जाखपुर-बांसपानी  रेल  लाइन  विछाने

 और  उड़ीसा  में  एक  और  हस्पताल  कारखाना  खालने  की  मांग  करता  आया  ये  दोनों  मांगे
 परियोजनाओं  से  समचे  उड़ीसा  का  आर्थिक  परिदश्य  बदल  जायेगा  ।  यदि  ये

 दो  परियोजायें  क्रियान्वित  हो  तो  देश  में  बढती  बेरोजगारी  की  समस्या  भी  काफी  हद  तक
 जायेगी  ।  ये  परियोजनायें  राष्ट्रीय  हित  में  क्रियान्वित  की  जानी  किन्तु  दुर्भाग्यवश

 ईसी  ने  भी  इनकी  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  ।  मेरे  लोग  इस  मुद्दे  को लेकर  आंदोलन  कर  रहे  हैं
 कुछ  राज्यों  अथवा  अंचलों  की  नैरन्तरिक  उपेक्षा  से  वहां  के  वासियों  में  गंभीर  असंतोष  व्याप्त  हो  गया

 ।  इसीलिए  स्वायतत्ता  की  बात  उठी  है  ।  मेरी  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  अपील  है  कि  वे  कृपया
 |  दें

 ।  हम  अपनी  समस्याओं  का  पता  लगा  लेंये  और  यदि  स्वायत्तता  मिल
 प्राथमिकता  देकर  हल  कर  लेंगे  ।  यदि  हर  राज्य  को  स्वायत्तता  दे  दी  तो  बे  स्वाधीन निधियों  का  उचित  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 यदि  उनसे  अन्याय  किया  तो  वे  केन्द्रीय  सरकार  को  सकते  अतः  मेरी  मांग  है
 हर  राज्य  को  वित्तीय  स्वायतता  दी  जाये  ।

 यदि  मैं  अपने  संसदीय  निर्वाचन  के  बारे  में  कछ  न  कहूं  तो  में  अपने  कर्त्तब्य  से  चक  जाऊंगा  ।
 मैं  उड़ीसा  के  क्‍योंझर  जिले  का  हूं  ।  यह  एक  गरीब  और  पिछडा  जिला  है  ।  लोगों  क  हर  तरफ  से
 परेशानी का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  जखपरा  लाईन  की  आवश्यकता पर  में
 पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।  हमारा  जिला  एक  आदिवासी  जिला  है  ।  मेरे  जिले  में  पर्याप्त  सड़क  सुविधाओं
 का  प्रावधान भी  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसे  बहुत  सारे  अगम्य  जंगली  इलांके  और  दर-दराज के  गांव
 हैं  जो  सड़कों  से  जुड़े  हुए  नहीं  हैं  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  भी  मेरे  जिलों  में  बिल्कल  कार्य
 नहीं  कर  रही  इस  जिले  में  अधिकांश  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  हैं  ।  एक  आरामदेह  जिन्दगी
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 तो  उनके लिए  बस  सपना
 है

 ।
 उन्हें  तो  दोंनो  वक्‍त  का  खाना  भी  नहीं  मिलता  है  ।  उनके लिए  सबसे

 आवश्यक  चीज  नमक  है  जो  कुछ  क्षेत्रों  में  हमेशा  उपलब्ध  नहीं  होता  है  ।  नमक  प्रति  किलो  2  रुपये
 के  भाव से  बिकता  है  ।  गरीब  लोग  तो  नमक  तक  नहीं  खरीद  सकते  हैं  गंझर  के  लोगों  की  स्थिति
 को  देखिए  ।  यहां  खानों  बहुत  अधिक  साकायें  वहां  औद्योगिक  इकाहर  न्‍था  खनिज  और  वन  पर
 आधारित  उद्योगों  को  लगाने  की  बहुत  ज्यादा  गुंजाइश  है  ।  परन्त  सरकार  क्योंझर  में  औद्योगकि
 डक  की  स्थापना  और  विस्तार  की  ओर  उचित  ध्यान  नहीं  दे  रही  हैं  ।  यदि  और  ज्यादा  अनदेखी
 को  गयी  तो  इसे  मेरे  जिले  के  लोगों  में  गंभीर  असंतोष  पैदा  हो  सकता  है  ।  इन  क्षेत्रों  पर  मैने
 अपने  भाषण  में  जोर  दिया  है  उनका  अविलम्ब  विकास  इस  समय  की  एक  बड़ी  मांग  है  ।  जनता

 की  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  से अनरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वह  इन
 परियोजनाओं  पर  प्राथमिकता  के  आध्वार  पर  विचार  करें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  विरोध
 करता  हूं  और  अपने  भाषण  को  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरी  गंगाधरा  सानपल्‍ली  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  बजट
 का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  एक  जरूरत  पर  आधारित  बजट  है  तथा  देश  की  आर्थिक  सम  ॒स्याओं  को  हल
 करने  में  इसका  प्रभाव  काफी  हद  तक  दष्टीगोचर  होगा  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंयी  के  सामने  निम्नलिखित
 महों  को  रखना  चाहूंगा  ।

 छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  बचाने  के  लिए  उर्वरकों  पर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  को
 हटाने  के  प्रस्ताव  को  छोड़  देना  चाहिए  ।  अब  मैं  बाढ़  तथा  सखे  जैसी  यदा  कदा  आने  वाली
 प्राकृतिक  विपदाओं  का  आकलन  एवं  नियंत्रण  करने  के  लिए  एक  स्वशासी  विशेषज्ञ  बोर्ड  के
 गठन  के  लिये  बहुत  दिनों  से  महसूस  की  जा  रही  एक  जरूरत  का  भी  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।  मेरा
 निवेदन  है  कि  इन  बोडों  को  समचित  धनराशि  का  आबंटन  किया  जाना  चाहिए

 सामान्य  रूप  से  आंत्र  प्रदेश  तथा  रायलेसीमा  क्षेत्र  का  अनंतपुर  जिला  खास  कर
 सर्वाधिक  सूखा-प्रभावित  क्षेत्रों  में  से  है  ।  यहां  प्रति  वर्ष  544  मिलीमीटर  वर्षा  होती  है  ।  यह  आंध्र
 प्रदेश  में  न्यूनतम  है  तथा  राजस्थान  के  जैसलमेर  के  बाद  इसका  न्यूनतम  में  दसरा  स्थान  है  ।  विश्व
 बैक  के  विद्वानों  और  विशेषज्ञों  क ेअनुसार  यदि  समय  रहते  उचित  कदम  नहीं-उठाये  गये  तो  अनंतपुर
 जिला  रेगिस्तान  बन  सकता  है  ।  अतः  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  वह  इन  सूखा
 प्रभावित  क्षेत्रों  के  एक  स्वशासी  बोर्ड  का  गठन  करें  जिसमें  पर्याप्त  कोष  का  भी  प्रावधान  हो  ।
 ताकि  वर्तमान  तालाबों  की  नयी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  तथा  मीटर  गेज  का  ब्रॉड  गेज  में

 रेलवे  स्टेशनों  का  रिसने  वाले  तालाबों  का  तथा  रोक-बांध  का  निर्माण  तथा
 भ-क्ष  रण  के  रोकने  के  लिए  मिट॒टी  संरक्षण  कार्यक्रम  तथा  सामाजिक  वानिकी  तथा

 तर  और  मध्यम
 सिंचाई  योजनाओं  को  शरू  करने  को  उचित  महत्व  दिया  जा  सके

 बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  को  जो  केंन्द्र  के  पास  बहुत  समय*से  लम्बित  पड़ी  तुरन्त
 स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  भी  इस  पिछड़े  क्षेत्र  से

 जोड़ा  ज  चाहिये  ।

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  विनम्र  अनुरोध  करूंगा  तथा  एक  सूखा  प्रवण  बोर्ड  का  गठन  करने

 की  जरूर॑त पर  जोर  देना  चाहूंगा  ताकि  इस  जिले  के  रेगिस्तान  बनने  से  बचाया  जा  सके  और

 समेकित  विकास  क्रार्य  इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  आपने  मुझे  जो  मौका  दिय्य  है  उसके  लिए  मैं

 भापको  धन्यावाद  देता  ।
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 श्री  अंकुशराब टोपे
 :  सभापति  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका

 लिये  मैं  आपका  बहुत  आभारी  हूं
 ।  हमारा  देश  एक  आर्थिक  संकट  से  गुजर  रहा  है  ।  अब  यह  संकट

 किसने  लाया  ,  इस  पर  कछ  बोलने  की  मझे  जरूरत  नहीं  है  परन्तु  उससे  निपटने  के  हमारे
 वित्त  मंत्री  जी

 ने
 जो  बजट  प्रस्तत  किया  है  )  रह  संकट  कांग्रेस  की  वजह

 से  नहीं आया  इतना  ही  मैं  बता  सकता  हूं  ।  इसके  पहले  जिनकी  सरकारें  यहां  उनकी  वजह

 ही  देश  पर  यह  संकट  आया  है  ।  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  जो  बजट  वित्त  मंत्री  जी  ने  सदन  में
 पेश  किया  है  ,  »  )

 श्री  तेजनारायण  सिह  :  41  वर्षों  की कमाई  क्या  11  महीने  में  ही  चली  गयी  ।

 श्वी  अकशराव  टोपे  :  ऐसी  परिस्थितियों  जो  भी  अच्छा  बजट  हो  सकता  वही
 वित्त  मंत्री  जी  ने  सदन  में  पेश  किया  जिसके  लिये  मैं  बधाई देता  हूं  ।

 हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  पूरे  बजट  का  50  प्रतिशत  किसानों  के  लिये
 जिसमें  ग्रामीण  अर्थ  व्यवस्था  में  सुध।र  भी  शामिल  नियत  करने  के  लिये  भी  वित्त  मंत्री  जी  बधाई

 के  पात्र  हैं  ।  फिर  भी  कछ  बातें  ऐसी  हैं  कि  महंगाई  होने  के  बावजद  जो  सामान्य  आदमी  नीचे
 का  आदमी  उसके  लिये  इस  बजट  में  व्यवस्था  है  कि  हर  रोज़  के  इस्तेमाल  की  चीजें  उसे  सस्ते
 दामों  पर  मिलती  रहेंगी  ।  उदाहरण  के  लिये  बाईसिकल  केरोसिन  ऑयल  खाद्य  तेल
 माचिस  दो  पहिया  वाहन  खेती  के  काम  आने  वाले  डीजल  इन  वस्त्ओं
 का  ख्याल  वित्त  मंत्री  जी  ने  आवश्यक  चीजों  के  दामों  में  बढ़ौत्तरी  न  करके  उन्हें  सस्ता  रखा

 इसके  लिये  भी  वित्त  मंत्री  जी  बधाई  के  पात्र  उत्पादन  शुल्क  में  भी  जो  छूट  देते  हुए  टिफिन
 एल्यूमिनिय  के  खिड़की  और  जिनको  लोग  इस्तेमाल  करते  उनके  लिये  भी

 दी  गई  है
 ।  उसके  लिए  भी  मैं  उनको  बधाई  दंगा  4  बजट  में  रेवेन्य  बढ़ाने  के  लिये  जो-चीजें  बढ़ाई

 गई-हैं  और  जो  जरूरी  इनके  लिए  हमें  ज्यादा  खेद  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  फ्रिज
 टी०  एयर  वीडियो  कैसेट्स  पान  मसाला  आदि  के  ऊपर  जो  बढ़ौत्तरी
 की  गई  यह  करनी  चाहिए  ।  इससे  हमारा  रेवेन्यू  बढ़ेगा  |  यहं  अच्छी  बात  है  ।  इसलिए  हमें
 खेद  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इस  काम  के  लिये  मैं  अपने  अर्थ  मंत्री  को  बधाई  और  धन्यावाद  देता

 भापति  जहां  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  अच्छी  बातें  बजट  में  की  हैं  वहां  दो-तीन  बातें

 मुझे  तो  लगता  है  कि  गलक्षी  से  उनसे  हो  गई  हैं  जिनका  आम  जनता  पर  असर  पड़  रहा  इनमें
 फर्टिनाइजर  पर  कीमतें  जो  बढ़ाई  गई  मैं  तो  कहूंगा  कि  यह  गलती  से  ही  किया  गया  है  ।

 क्योंकि  कीटनाशक  और  डीजल  को  भी  वित्त  मंत्री  जी  ने  ध्यान  में  रखा  तो  खाद  की  कीमतों  को
 बढ़ाने  का  काम  तो  मुझे  लगता  है  कि  गलती  से  ही  हो  गया  है  ।  इस  देश  में

 जो  80  प्रतिशत  किसान  रहते
 उनके  ऊपर  इस  फ्टिलाइः  |  में  वृद्धि  का  असर  र  इस  ओर  माननीय  अर्थ

 मंत्री  जी  ने  नहीं  देखा  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  अपनी  इस  गलती  को  दुरस्त  ऐसी
 मैं  आशा  रखता  ।

 अब

 र  को  कोमतों
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 कफ  खनन

 दूसरी  बात  मैं  बीडी  के  संबंध  में  कहना  चाहता  हूं
 कि  बीडी  पर  टैक्स  बढ़ाया  गया  यह  भी

 ठीक  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  बीड़ी  सामान्य  आदमी  पीता  है  ।  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  उधर
 से  बोलते  हुए  ठीक  ही  कहा  था  कि  व्हिरकी  पर  दाम  नहीं  टैक्स  नहीं  लेकिन  जो  आम
 आदमी  के  पीने  की  चीज  बीड़ी  इस  पर  दाम  बढ़ा  दिए  हैं  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन है  कि  वे
 इस  ओर  भी  ध्यान  देंगे  और  इस  टैक्स  को  समाप्त  करेंगे  ।  ः

 सभापति  इस  देश  में  80  प्रतिशत  किसान  रहते  हैं  इसलिए  मैं  इनके  हित  की  बात
 जरूर  कहना  चाहता हूं  कि

 जो  यह  फटिलाइजर  की  सब्सिडी  समाप्त  कर  के  दाम  बढ़ाए  गए
 ठीक  नहीं  हुआ  है  ।  हमारे  देश  के  किसान  के  ही  कारण  हम  आज  अन्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भर
 हो  सके  हैं  ।  पहले  हम  अन्न  का  इम्पोर्ट  करते  लेकिन  अब  किसान  की  मेहनत  के  कारण  ही  हम
 इस  स्थिति  में  हैं

 कि हम  अन्न  का  एक्सपोर्ट  कर  रहे  हैं  ।  यह  सव  इसी  कारण  हआ  है  कि  हमने  किसान
 को  सहलियत  दी  है  ।  यदि  किसान  को  सहूलियत  नहीं  दी  होती  तो  आज  हम  अन्न  को  एक्सपोर्ट  नहीं
 कर  सकते  थे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  किसानों  को  40  प्रतिशत  सबसिडी  फर्टिलाइजर  पर  खत्म
 जो  दाम  बढ़ाए  गए  व ेएकदम  वापस  लिए  जाएं  ।  मैं  सुन  रहा  हूं  कि  ऐसी  भी  वात  चल  ही है  कि
 10  या  20  प्रतिशत  किसान  को  खाद  में  राहत  दी  मैं  इसे  ठीक  नहीं  समझता  हूं  ।  मैं  चाहता

 हँ  कि  40  टके  राहत  किसान को  दी  जाए  ।

 सभापति  यहां  बात  हो  रही  थी  कि  छोटे  किसान  खत्म  हो  जाएंगे  और  उनकी  जमीन
 बड़े  किसान ले  मैं  महाराष्ट्र  की  हद  तक  तो  जानता  हूं  ।  वहां  कोई  छोटा  और  बड़ा  किसान  नहीं  है  ।
 क्योंकि  वहां  पर  लैंड  सीलिंग  एक्ट  पर  बहुत  सख्ती  से  अमल  हुआ  है  इसलिए  वहां  पर  18
 इरिगेटेड  लैंड  और  54  एकड़  ड्राई  लैंड  वाले  किसान  हैं  ।  इसलिये  महाराष्ट्र  में  फटिलाइजर  का
 प्रभाव  छोटे  बड़े  किसानों  पर  पड़ने  वाली  बात  नहीं  वहां  तो  सभी  किसानों  पर  इसका

 ह

 पड़ेगा  और  खेती  को  छोड़कर  लोग  चले  जाएंगे  ।  मझे  ऐसा  सनने  में  आ  रहा  है
 10  या  20  टके  राहत  दी  जाए  या  10  एकड़  वाले  किसानों  को  ही  दी  जाए

 आपके  माध्यम  से  महोदय  निवेदन  है  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  अगर  ऐसा  हुआ  तो  फिर  लोग
 जमीन  के  टकडे  करेंगे  ।  इसलिए  यहां  तो  वित्त  मंत्री  जी  बैठे  में  उनसे  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि
 फंटिलाइजर  की  कीमतों  में  कमी  की  तो  सभी  के  लिए  की  कोई  छोटे  और  बडे  किसान  का
 आप  डिवीजन  मत  कीजिए  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  फिर  जमीन  के  टकड़े  हो  जायेंगे

 सभापति  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राइस  के  रूप  में  जो  राहत  देने  की  बात  कही  गई  मेरा
 निवेदन  है  कि  ४ससे  किसी  की  समस्या  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  इस  बात  को
 नहीं  दोहराते  हए  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  फर्टिलाइजर  की  कीमत  में  40  प्रतिशत की
 बढौत्तरी  की  गई  उसे  वापस  लिया  जाए  और  बजट-पर्व  स्थिति  बनाए  रखी  जाए  ।

 सभापति  दसरी  बात  मैं  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  कहना  चाहता  ईं  ।  18  इंडस्ट्रीज  को

 छोड़कर  बाकी  सभी  इंडस्ट्रीज  को  मक्‍त  किया  गया  है  ।  इन  18  इंडर  ट्रीज  में  जो  चीनी  इंडस्ट्री  .

 उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहंगा कि महाराष्ट्र में कोआपरेटिव चीनी इंडस्ट्री में काम करने काला मैं एक कार्यकर्त्ता ह॑ं और महाराष्ट्र नें कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज जिस जस प्रकार से तरक्की कर रही उस पर हम सबको अभिमान होना गव॑ होना चाहिए । पूरे देश में लाख टन चीनी
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 हा.नच

 आज  पैदा हुई  है  ।  पूरी  दुनिया
 में  भारत  का  नम्बर  पहला  आयः  है  और  महार  ष्ट्र  काउस  में  हिस्सा  42

 लाख  टन  35  प्रतिशत  चीनी  महाराष्ट्र  अकेले  पैदा  की  है  ।-  हमारी  सभी इंडस्ट्रीज  सो

 प्रतिशत  को-औपरेटिव्ज  उसमें  एक  भी  इंडस्ट्री  प्राइवेट  नहीं  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से
 करूंगा  कि  इंडस्ट्रियल  लाईसेंस  के  बारे  में  जो  पॉलिसी  एडौप्ट  करने  वाले  हैं  उसमें  आप

 औपरेटिव  फैक्टरीज  को  प्रायरिटीज  दीजिए  ।  आज  ढाई  हजार  टन  के  38  कारखानों  को  महाराष्ट्र
 में  लाइसेंस  दिए  हैं  ।  आज  उनकी  कीमत  34  करोड़  तक  हो  गई  बजट  में  और  बढ़
 इसलिए  उनको  आई०  एफ०  सी०  आई०  डी०  बी०  और  फाईनेंशल  इंसट्रीय

 पैसा  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  । इस  हालत  को  देखते  हुए  इनीशियल  स्टेज  में  ढाई  हजार  टन  की  यनिः

 फज्ञीबल  नहीं  है  । इसलिए  आप  1500  टन  क्पेसिटी  की  फैक्टरीज  रखिए  ।  बीच  में  जो सरकार  आई
 पी  उममें  इंडस्ट्रीज  डिर्पाटमेंट  ने  लाईसेंस  के  लिए  डायरक्ट  अपनी  तरफ  ऐप्लीकेशन  मंगवाए  थे
 उनके  पहले  स्क्रीनिंग  होती  स्टेट  से  ऐप्लीकेशन  आती  फड  डिपार्टमेंट  उसकी  स्क्रीनिंग  करता
 था  फिर  स्क्रीनिंग  डिर्पाटमेंट  में  रिकमैंड  करने  के  बाद  ही  इंडस्ट्रियल  डिपार्टमेंट  उसको  सिफ

 ल्प्ईसेंस  देता  था  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  पहली  पॉलिसी  सबसे  अच्छी  वही  पॉलिसी
 इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  एडोप्ट  करनी  चाहिए  ।

 गखि  री  प्वाइंट  मोलैसेस  के  बारे  में  मोलैसेस  में  120  रुपये  टैक्स  है  और  120  20  रुपये  शूगर
 मिल  को  मोलैसेस  के  मिलते  अब  120  रुपये  से  150  रुपये  बढ़ौतरी  हो  गई  मगर  मौलेसेस
 को  120  रुपये  ही  रह  गए  हैं  जबकि  टैक्स  150  देना  पड़ता  यह  जो  ऐम्बीग्विटी रह  गई  है  इसको
 निकाल  देना  चाहिए  कम  से  कम  मोलैसेस  का  भाव  भी  150  होना  चाहिए  7

 ।
 इसलिए  उसमें  भी

 मिनिमम  बटोत्तरी  करनी  चाहिए

 एक  बार  फिर  इस  बजट  को  सपोर्ट  करते  हुए  आपने  हमें  जो  बोलने  का  मौका  दिया  उसके
 द  करता  ह€  ।

 .  श्री  शोभनाडीश्थर  राव  बाड्डे  :  )  सभापति  मैं  आपको  यह  अवसर  देने
 वाद  देता  हूं  तथा  मैं  केवल  चार  या  पांच  मिनट  मैं  इस  अवसर  पर  केवल  एक  बात  पर

 ऐर  दूंगा  जोर  इस  देश  में  सभी  किसानों  को  बिना  किसी  अपवाद  के  परेशान  कर  रही  मैं  विस्तार

 पृबंक
 इस  रियायत  को  वापस  लेने  की  बात  तथा  उवंरकों  के  मूल्यों  में  40  प्रतिशत  बद्धि  की  बात  को

 दोहराऊंगा  नहीं  ।  पिछले  दिनों  कृषि  मंत्री  श्री  बलराम  जाखड़  यह  कह  रहे  थे  कि  उर्बरकों  के  मुल्यों
 में  यह  वृद्धि  खरीद  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।  मैं  सरकार  की  में

 चाहता  हुं  कि लगभग  900  लाइव  भमि  जोतों  में  से  75  प्रतिशत  पर  छोटे  और  मझोले
 किसानों  का  स्वामित्व  है  तथा  उनके  पास  बाजार  में  बेचने  के  लिये  अतिरिक्त  अनाज  नहीं  है  ।  अत

 यह  स्पष्ट  रूप  से  सरकार  ने  किसान  विरोधी  कदम  उठाया  है  ।  मैं  सरकार
 से

 अपील  करता  हूं

 कि  इसे  झूठी  शान  के  रूप  में  न  लें  तथा  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं
 कि

 वह  इस  पर  पुनविचार
 करें  क्‍योंकि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  बजट  तथा  औद्योगकि  नीति  में  इस  सरकार  ने  यह
 जाशा  व्यक्त की  है  कि  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से  ऑर  अधिक  निर्यात  के  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जा
 संकते  हैं  जिससे  हमारे  भुगतान  संतुलन  तथा  व्यापारिक  घाटे  को  कम  किया  जा.सकता  है  ।  परल्तु
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 यह  कदम  आपके  प्रयासो ंमें
 आपकी

 सहायता  नहीं  करेगा  ।  उत्पादन की  लागत  बढ़ेगी और  इसके  कारण
 कृषि  बस्तुओं  के  कल  उत्पादन  में  कमी  आयेगी  ।  उदाहरणार्थ  ,  धान  के  संबंध  में  चीन  में  वे  4.  5
 मीट्रिक  टन  टेयर  का  उत्पादन  बर  रहे  हैं  ।  हम  इस  समय  1.  5  मिद्रीक  टन  प्रति  हेक्टेयर
 का  उत्पादन  कर  रहे  है  ।

 इसी  प्रकार  भारत  में  उर्व  रकों  के  मल्य  में  पड्ठौसी  देशों  पाकिस्तान  तथा  बंगला  देश  के
 अ्रधिक  मैं  आपकी  जानकारी  में  लाना  चाहता  हैँ  कि  1989  में  डाई  एमोनियम  फासफेट  ए०

 )  हमारे  देश  में  3,600  ₹०  प्रति  टन  है  जबकि  पाकिस्तान  में  यह  3211  प्रति टन  तथा
 बंगला  देश  में  2700  रुपए  प्रति  टन  1989  में  एस०  एस०  पी  के  संबंध  में  हमा

 950  रुपये  थी  जबकि  पाकिस्तान  में  यह  79  प्रति  टन  उर्वरकों  को  दी  जाने  वाली  वर्तमान
 राजसहायता  के  बावजूद  हमारे  देश  में  मूल्य  पड़ौसी  देशों  के  मुकाबले  काफी  अधिक  हैं

 ।  राजसहायता
 में  कटौती  तथा  40  प्रतिशत  वृद्धि  के  साथ  उर्वरकों  का  मल्य  और  अधिक  बढ़  रहा  है  तथा  उत्पादन  का
 मूल्य  बढ़ेगा  तथा  हमारे  कृषि  उत्पाद  इस  स्थिति  में  नहीं  होंगे  कि  त्रे  विश्व  बाजार  में  स्पर्धा  कर  सके  ।
 इस  दृष्टि  से  आप  सारी  स्थिति  की  किस  प्रकार  पुनरीक्षा  करेंगे  ?

 आज  मैंने  इसका  जिक्र  शन्‍्य  काल  के  दौरान  किया  में  इसको  दोहराऊंगा  नहीं  ।  परन्तु
 मैं  सरकार  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  कि  सभी  किसान  चिन्तित  हैं  तथा  विरोध  व्यक्त  करते  हैं
 तथा  यह  सभा  के  सभी  पक्षों  के  सदस्यों  को  बहुत  अधिक  चिन्तित  कर  रहा  लगभग  सभी  माननीय

 जिन्होंने  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  में  भाग  लिया  ने  इस  पर  अपनी  यक्‍त  की  है  ।
 आन्श्र  प्रदेश  में  सम्पूर्ण  राज्य  में  आज  बंद  का  आयोजन  किया  गया  तथा  विभिन्‍न  किसानों  के
 संगठनों  द्वारा  रास्ता  रोको  का  आज्लान  किया  गया

 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  आप  कृपया  जी  वी  के  राव  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच
 जिन्होंने  इस  पहल  की  जांच  की  रिपोर्ट  1987  में  दी  गयी  उसमें  कहा  गया  था

 कि  जब  कभी
 उर्वरकों  की  खपत  में  तीन  लगातार  वर्षों  में  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  तो  उवंरकों  के  मूल्यों  में  पांच
 में  खात  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  की  जानी  अब  आपने  उरबंरकों  के  मूल्यों  में  40

 की  किसान  इस  बोझ  को  कैसे  सहन  करेंगे  ?  भारत  के  नागरिक  की  हैसियत  से

 नहीं  छोड़ना  चाहिये  ।  एकाधिकार  धरानों  की  सीमा  100  करोड़  रुपये  से  1000  करोड़

 बढ़ा  दी  आपने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  द्वारा  लगाए  गये
 प्रतिबन्धों  को  हेटा  दिया  आपने  उनको  फलने-फूलने  के  लिये  रास्ता  साफ  कर  दिया  परन्तु
 आप  केवल  किसानों  को  सजा  दें  रहे  हैं  ।

 मैं  देश  के  व्यापाक  हित  में  सरकार  से  अपील  करता  हें-इसलिये  नहीं  कि  मैं  किसान  मैं  केवल

 किसानों  के  लिये  ही  नहीं  बात  कर  रहा  हूँ  वल्कि  समस्त  राष्ट्रीय  निसन्देह  अपने

 निर्णय  की  पनरीक्षा  करें  और  उर्वरकों  पर  जो  राजसहायता  दी  जा  रही  है  उसको  बहाल  करें  जोकि

 बजट  प्रस्तुत  करन  से  पहले  थी

 ,  मैं  सरकार  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूँ  कि आज  भी-जापान  और  दक्षिण  कोरिया  को

 छोड़कर-एशियाई  देशों  अपने  पड़ौसियों  से  तुलना  करते  हुए  हमारी  प्रति  हेक्टेयर  उवेरकों  की
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 खपत  सबसे कम  जबकि  हम  प्रति  हेक्टेयर केवल  55  किलो  पौधों  के  पोषक  तत्वों  का  उपयोग  करते
 हैं पाकिस्तान  80  किलो का  उपयोग  करता  है  और  चीन  प्रति  हेक्टेयर  मूल्यों  किलो  का  उपयोग  करता

 आपको  स्थिति की  गम्भी  रता  समझनी  चाहिये  !

 ममाचार  पत्रों  में  एक  समाचार  छपा  है  कि  सरकार  उरवरकों  के  मूल्यों  को छोटे  किसानों  के

 मामले  में  कुछ  हद  तक  कम  करने  की  वात  सोच  रही  मैं  सरकार  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  भूमि
 की  अधिकत  म  सीमा  संबंधी  काननों  को  लाग  होने  के  बाद  छोटे  किसानों  और  बड़े  किसानों  का सवाल

 कहाँ रहा  है  ।  अधिक  से  अधिक  कुछ  किसान  मझोले  किसान  हैं  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि
 किसानों  के  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं

 गज

 व्यावहारिक  दृष्टि  से  यह  सभव  नहीं  है  कि  किसानों  के  उर्वरकों  की  सप्लाई  किसी  दर  पर  की
 जाये  तथा  कुछ  किसानों  को  किसी  दर  पर  दी  जाये  ।  इस  पहलू  पर  जी०  वी०  के०  राव  समिति  द्वारा

 पूरी  तरह  से  जांच  की  गई  उस  समिति  ने  यह  सलाह  दी  है  कि  व्यावहारिक  दृष्टि
 से  यह  सं

 नहीं  आप  सभी  किसानों  को  उर्वरक  एक  ही  दर  पर

 मैं  इसको  सरकार  की  जानकारी  में  लाना  चाहेंगा  ।  आपको  भी  यह  पता  होना  चाहिये--कि
 आभके  क्षेत्र  में  भी  जब  किसी  कन्या  का  पिता  अपनी  पत्नी  का  विवाह  करना  चाहता  है  तो  दर्भाग्यवश
 वह  एक  किसान  के  बेटे  के  मुकाबले  किसी  कार्यालय  में  कार्यरत  चपरासी  को  अधिक  पसन्द  करता  है
 क्योंकि  किसान  को  यह  निश्चित  रूप  से  पता  नहीं  होता  है  कि  वह  इस  वर्ष  लाभ  कमा  पायेगा  या  नहीं  ।

 यह  सब  वर्षा  वे  ऊपर  निर्भर  करता  और  अकसर  ऐसा  होता  है  कि  किसान  की  सारी  फसल
 बि

 प्राकृतिक  विपदा  के  कारण  नष्ट  हो  जाती  आप  उसकी  मदद  नहीं  कर  पाते  यह  आ

 बात  यह  अफसोस  की  वात

 आज  समाचार  पत्रों  में  यह  छपा  हैककि  65  प्रतिशत  राजसहायता  निर्माताओं  को  मिल  रहीहै  ।
 तथा  केवल  35  प्रतिशत  राजसहायता  किसानों  को  मिल  रही  निर्माताओं  को  65  प्रतिशत

 सहायता  इसलिये  दी  जा  रही  है  क्योंकि  उर्वरक  कारखाने  संतोषजनक  ढंग
 से

 काम  नहीं  कर
 श्री  एरा०  मराठे  की  अध्यक्षता  में  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  के  निर्णय  के  अनुरूप  ना  इट्रोजन
 उबंरकों  के  लिये  धारक  मूल्य  व  राजसहायता  योजना  शुरू  की  गयी  योजना  के  अधीन  प्रत्येक
 परिष्करण  इकाई  के  लिये  मूल्य  हस  तरह  से  निर्धारित  किया  जाता  है  कि  वह  इकाई  स  मान्य  क्षमता
 उपयोग  और  विभिन्‍न  लागत  आदान  के  लिये  मानदण्ड  और  वास्तविक  तथ्यों  के  संयोजन  के  आधार  पर
 कर  के  बाद  प्रतिशत  का  लाभ  कमा  सकती

 .  जबकि  सरकार  ने  इन  फक्ट्री  मालिकों  का  इतना  अधिक  ध्यान  रखा  है  और  इन  लोगों  के
 प्रति  इतना  अधिक  लगाव  दर्शाया  है  जिन्होंने  इन  इक/ईयों  की  कीमत  को  कम  कर  दिया  है  तथा
 जिन्होंने इतना  अधिक  लाभ  कमाया  आप  किसानों  को  दण्डित  करने  की  बात  क्यों  सोचते हैं  ?

 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूँ  कि  कृपया  मूल्य  स्तर  पर  पुर्नंबिचार  करके  उसे  बजट  पूर्व  की

 स्थिति पर ले आयें । > के
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 श

 श्री  एस०  मल्लिकारजुनयूया  :  मुझे  खुशी  है  कि  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  गया
 होने  के

 नाते  किसानों  की  समस्याओं  के  बारे  में  जानता हूँ  ।  कर्नाटक  भूमि  सुधार
 अधिनियम  को  पूरी  तस्ह  से  लाग  किया  गया  अतः  बड़े  किसानों  तथा  छोटे  किसानों  का  प्रश्न  ही

 उर्वरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  सीधा  प्रभाव  तथा  जबर्दस्त  प्रभाव  अनाज  के  उत्पादन  पर  पड़ेगा  ।
 यदि  अक््प  विदेशों  से अनाज  का  आयात  करना  चाहते  हैं  तो  हममें  से  किसी  को  भी  कोई  आपत्ति  नहीं  है
 परन्त  यदि  आप  यह  चाहें  कि  भारत  सरकार  अनाज के  क्षेत्र  में  आत्म  निर्भर  हो  तो

 रियातें  देनी  होंगी  ।  अब  उत्पादन  की  लागत  भी  वहुत  अधिक  आपने  न्यूनतम  वे
 है  तथा  कृषि  श्रमिक्रों  के  काम  के  घंटों  को  सीमित  एवं  निर्धारित  कर  दिया  परन्त  क्षि  श्रमिक  से
 क्रोई  भी  व्यक्ति  कितना  काम  करने  की  अपेक्षा  कर  सकता  है  ?  किसान  खेतों  पर  कितने  घंटे  काम
 करता  केवल  एक  किसान  ही  इन  कांठिनाईयों  को  समझ  सकता  अतः  किसान  आत्म  निर्भर
 और  खेतों  पर  काम  करने  योग्य  बनाने  के  लिये  उन्हें  प्री  रोाजसहायता  दी  जानी  उर्वरकों
 के  म॒ल्यों  को  पिछले  स्तर  पर  कर  देना  चाहिये  ।  यदि  आप  अनाज के  क्षेत्ञ  में  आत्म  निर्भर  होने  के
 बहत  अधिक  उत्सक  हैं  ।

 आपने  उद्योगपतियों  को  तो  बहुत  सारी  रियायतें  दे  दी  हैं  परन्तु  कृषकों  को

 ब्रेहतर  सूविधायें  दी  क्या  आप  निश्चित  रूप  से  उनके  लिए  पानी  का  इंतजाम  कर  स

 के  लिए  तो  वह  अभी  भी  मानसून  पर  निर्भर  हैं  ।  क्या  आप  को  विश्वास  है  कि  उनकी  फस

 नहीं  यह  भी  तो  इसमें  स्पष्ट  नहीं  वस्तृतः  कृपक  अभी  भी  मानसून  के  मःमः  जुए
 खेल  में  लगे  हैं  ।  इन  कृषकों  को  परेशान  करने  की  कोई  तुक  नहीं  है  ।  वे  आप  लोगों  के  लिए  सोने  का
 अंडा  देने  वाली  मरगियों  के  समान  अंडे  के  लालच  में  आपको  मुर्गी  को  ही  नहीं  मार  देन

 क्रपया  आप  इन्हें  परेशन  न  करें  तथा  अपने  तौर  पर  काम  करने  दे  ।

 देश  के  किसान  कृषि  से  पर्णतः  उकता  चुके  हैं  ।  अब  वे  अपने  बच्चों  को  कृषि  के  काम  में  लगाने  की

 बजाय  उन्हें  फैक्ट्री  में  मेजना  या  उनसे  पान-बीड़ी  की  दुकान  चलाना  ज्यादा  पसंद  करते  यदि

 क्रषि  सचमच  कोई  बहुत  फायदेमंद  चीज  होती  तो  इससे  अच्छे  ढंग  से  जीवनयापन  सम्भव

 नौकरियों  की  तो  बात  क्‍या  हैं  बे  उन्हें  अभियांत्रिकी  या  चिकित्सा  या  अन्य  अच्च

 के  लिए  भी  बाहर  नहीं  भेजते  ।  आज  वे  छोटी  से  छोटी  नौकरी  के  लिए  यहां  तक  कि  फंक्ट्री  में  दैनिक

 मजदूरी  के  लिए  भी  अपने  बच्चों  को  बाहर  भेजने  को  तैयार  हैं  ।  अतः  यह  स्पष्ट  है  कि  किसानों  की

 आशिक  दशा  बहुत  ब्री

 दूसरे  हमारे  जिले  तमकर  में  जो  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  उसमें  नारियल  पर  कीड़ों  का  आक्रमण

 हो  रहा  वस्तुतः  सारे  बगीचे  नष्ट  हो  चुके  मैं
 यह

 जानना  चाहता
 हैं  कि  केन्द्रीय  नारियल  शोध

 संस्थान  क्या  कर  रहा  है  और  वह  किसानों  की  मदद  किस  तरह  से  करना  चाह  रहा  सच  तो  यह  है

 कि  किसानों को  उनके  हाल  पर  छोड़  दिया  गया  यदि  कोई  किसान  पक्षम  है  तो  वह  भले  बच  जायें

 परन्तु  उन्हें नष्ट  तो  होना
 ही

 जहां  तक  दरों  का.सवाल  उनमें  बड़ी  विभिन्‍नता  होती  एक  क्विन्टल  गरी

 को  1600  रुपय ेसे  2,000  रुपए  की  दर  से  बेचा  जाता  है  तो  कुछ  दिनों  बाद  इसे  2000  रुपये  प्रति
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 क्विन्टल  की  दर  से  बेचा जा  सकता
 है  फिर  सप्ताह के  भीतर  इसकी  कीमत  200-300  रुपये

 प्रति  क्विन्टल  घट  जाती  मेरा  अनरोध  है  कि  कॉफी  बोर्ड  की  तरह  एक  गरी  )  बोड्ड  भी

 बनायी

 मेरा  अगला  महा  यह  है  कि  आयकर  दाताओं  के  लिए  छट  की  सीमा  को  बढ़ा  कर  35,000
 रूपए कर  दिया  जाना  कम  वेतन  पाने  वाले  लोगों  के  लिए  कर  दे  पाना  बड़ा  मुश्किल  होता है

 ।

 मर  कुछ  मित्र  बीड़ी  की  बात  कर  रहे  बीड़ी  पीने  पर  रोक  नहीं  लगाई  जा  सकती  है  ।  यह
 गरीब  कामगारों  के  लिए  एक  सस्ता  व्यसन  है  ।  यदि  आप  वीडी  पर  कुछ  कर  लगा  कर  धन  कमाना

 चाहेंगे  तो  वह  पछेगा  कि  एक  विधायक  के  रूप  में  क्या  आपने  अपने  दैनिक  खर्चे  को  कम  किया  है  ?

 क्या  अधिकारीगण  अपने  खर्ज  को  कम  कर  रहे  विभिन्‍न  जगहों  से  दिल्ली  आने  जाने  की  सुवधिओं
 पर  कया  नियंत्रण  किया  गया  वाहनों  द्वारा  पेट्रोल  के  खर्चे  को  क्या  कम  किया  गया  है  ?  यदि  आप
 विभिन्‍न  बिभागों  के  ऊपरी  खर्च  को  कम  करें  तो  किसानों  को  ज्यादा  मदद  मिलेगी  ।  जरा  विभिन्‍न
 जगहों  पर  स्थित  कार्यालयों  के  प्रबंध-निदेशकों  को  देखिये  ।  उनके  भवन  राजमहलों  की  तरह  लमते

 मैंने  कई  बार  किसानों  को  कहा  भी  है  कि  यदि  वे  इनमें  स ेकिसी  अधिकारी  के  पास  जायें  तो  उसके
 चेम्बर  में  जाकर  यह  देख  संकते  हैं  कि  वह  किस  तरह  से  सजाया  जा  रहा  इसके  लिए  धन  कौन

 ऐता  इसमें  तो  इन्हीं  गरीबों  का  धन  लगता  ये  ग्रामीण  गरीब  लोग  जहां  रहते  हैं  वहां  पहले  त
 कोई  विद्यालय  ही  नहीं  है  और  यदि  विद्यालय  हैं  भी  तो  कोई  शिक्षक  नहीं  है  जो  नियमित  रूप  से  आता
 जाता  हो  ।  वहां  न  तो  अस्पताल  है  न  सड़क  ,  न  ही  कोई  अन्य  स॒विधायें  वे  तो  अपने  स्थानीय
 ब्राजारों  में  भी  हर  मौसम  में  नहीं  जा  पाते  हैं  ।  बरसात  में  बे  नहीं  जा  पाते  जब  हालात  इतने  बरे

 ई  तो  आपको  क्‍या  नैतिक  अधिकार  है  कि  आप  उनसे  कर  लें  ?  जब  हम  अपने  ही  लोगों  को  इस  तरह  के
 दर्दनाक  हालातों  में  रखते  हैं  तो फिर  उनका  खन  चसने  का  हक  हमें  कहां  से  मिला  ?  अतः  मेरी

 यसे  करबद्ध  प्रार्थना  है  कि  आप  उवंरकों  की  दर  घटा  दें  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हें  कि  आप  राज
 ता  को  फिर  से  शरू  करें  और  किसानों  की  मदद  हम  किसानों  की  कीमत  पर  रह  रहे  हैं

 एक  मंत्री  या  सरकारी  अधिकारी  के  रूप  में  हम  किस  तरह  की  जिन्दगी  जी  रहे  हैं  ?

 जब  उनकी  जिन्दगी  के  हालातों  की  तलना  हम  अपनी  जीवन  शैली  से  करते  हैं  तो  हमें  लगता  है  कि  हम
 उनके  साथ  बड़ा  अन्याय  कर  रहे  मेरा  बिनम्र  निवेदन  है  कि  सरकार  को  सिर्फ  औपचारिकताओं

 में  नहीं  उलभना  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हें  कि  आप  किसानों  को  तरक्की  करने  दें  ।  उन्हें
 ज्यादा  से  ज्यादा  अनाज  उपजाने  दे  ।  उनके  द्वारा  उत्पादित  वस्तूओं  को  बाजार  में  आने  दें  ताकि
 उपभोक्ता  कम  दरों  पर  उन्हें  खरीद  यदि  आप  बड़े  और  छोटे  किसानों  का  फर्क  करेंगे  तो  छोटे
 किसान  सिर्फ  अपने  परिवार  की  जरूरतों  के  मुताबिक  ही  अनाज  उपजायेंगे  ।  फिर  आपको
 बाजारों  में  ये  उत्पाद  कहां  मिलते  हैं  ?  मान  लें  कि  कोई  बड़ा  किसान  है  तो  वह  व्यावसायिक  फसलों
 को  उपजाना  चाहेगा  क्योंकि  अनाज  से  ज्यादा  फायदा  होता  नहीं  ।  किसानों  को  इससे
 झटका  लगता  आपको  भगवान  की  कसम है  आप  किसानों  को  मत  सतायें  ।  आप  उन्हें  खणी-खशी
 जीनें  दें  ।  यदि  हम  उन्हें  जिदगी  की  आवश्यक  चीजें  भी  न  दे  पायें  तो  कम  से  कम  उन्हें

 हम  शांतिपूर्वक
 जीने  तो  दें  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  यहां  उपस्थित  अधिकांश  लोग  किसान  हर  किसी  ने  खुले  दिल  से
 रियायतों को  बढ़ाने  की  हिमायत  की  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  इस  मामले  पर  जरूर  विचार
 करेगी  ।  क्‍या  आपको  पता  है  कि  बाजार  में  बैंगन  या  अन्य  सब्जियों  की  कीमत  क्‍या  है  ?
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 इन  सब्जियों  को  बाजार  में  लायें  तो  याताय  त
 का  खर्च  भी  नहीं  निकलता

 यह  तो  हालात  मरा  विनम्र  प्राथना  है
 कि  किसानों  को  बढावा  मिलना  च गहिए

 |

 : :  सभापित  मैं  1991-92  के  बजट  के  समर्थन
 में  वोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हैँ  ।  सच  तो  यह  है  कि  किसी  अरामदेह  की  आशा  किसी  ने  भी  नहीं
 क्री  थी  ।  यह  सभी  को  लग  रहा  था  कि  यह  बजट  कठोर  होगा  ।  हर  व्यक्ति  को  आर्थिक  पृष्ठभमि  का
 पता  यह  कठिन  स्थिति  देश  एक  गंभीर  आर्थिक  संकट  में  है  |  अतः  जनप्रियतावाद  का  तो
 कोई  संबाल  ही  नहीं  अतः  इस  बार  एक  जनप्रिय  बजट  के  साथ  संसद  में  आना  किसी  भी
 मंत्री  के लिए  संभव  नहीं  था  /  बढ़ते  राजस्व  भगतान-संतलन  में  घाटा  तथा  बढ़ते  कजे  भार  और

 दो  अंकों  वाली  मद्रा  स्फीति  के  चलते  देश  बड़े  गंभीर  आर्थिक  संकट  से  गजर  ।
 बजट  में  अर्थ  व्यवस्था  के  पननिर्माण  तथा  कड़े  आर्थिक  और  वित्तीय  अनशासन  को  सनिश्चित  करने
 वाले  कदमों  को  शामिल  किया  गया  सरकारी  खर्चे  को  कम  करने  और  सरकार  के  व  को  बढ़ा  ने
 के  लिए  वित्त  मंत्री  के  पास  कोई  और  रास्ता

 ही
 नहीं  था  ।  इस  पृष्ठभूमि  के  आधार  पर  मैं  यह  कहना

 चाहता  हें  कि  इस  कठिन  स्थिति  में  वित्त  म॑
 त्रीने

 ऐसा  बजट  पेश  करके  बड़ा  सराहनीय  काये  किया  ।

 ही

 सं

 हम  जानते  हैं  कि  उन्होंने  वर्ष  1991  के  10,772  2  करोड़  रुपये  के  संशोधित  अनुमान  के  मुकाबले
 वर्ष  1991-92  के

 लिए|
 केन्द्र  के  अनुमानित  बजट  घाटे  को  घटा  कर  7,719  करोड़  रुपए  रखा

 है  ।  वित्तीय  जो  कुल  राजस्व  प्राप्ति  और  कुल  खचं  के  बीच  का  अंतर  होता  पिछले  साल  कि
 कुल  घरेल  उत्पाद  के  8.  4  प्रतिशत  के  मुकाबले  6.  6  प्रतिशत  रह  गया  फिर  वित्तीय  घाटे  को  भी
 1990-91  के  बजटीय  प्रावधान  36,790  करोड़  रुपये  तथा  अंतिम  घाटे  43,33

 if
 रोड़  रुपए  से

 घटाकर  वतंमान  वर्ष  के लिए  37,  727  करोड़  पर  लाया  गया  है  |

 वित्त  मंत्री  के  अनुसार  यह  राशि  52,000  करोड़  रुपये  गयी  होती  यदि  ये  उपचारात्मक
 उपाय

 हीं
 किये  गये  होते  ।  यह  बहुत  अधिक  52,000  करोष्ट  से  भी  अधिक  रुपए  हो  जाती  ।  अब

 मैं  बजट  के  कुछ  अन्य  पहलओं  की  चर्चा  सवाल  यह  है  कि  इस  स्थिति  से  निबट
 यह  स्वाभाविक  है  कि  सरकार  को  अंतराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  पास  सहायता  के  लिए

 विपक्ष  क ेलोग  इसकी  आलोचना  भी  कर  रहे  हैं  /  मझे  आश्चय  है  कि  ये  दनिया  भर  में  हो  रहे  महान
 परिवतंनों  की  ओर  नहीं  देख  रहे  स्थिति  तो  यह  है  कि  कल  ही  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 श्री  बश  सोवियत  संघ  के  गणराज्यों  को  गोर्बाचेव  का  समर्थन  करने  की  सलाह  दे  रहें  हमें  इन
 बर्तनों  पर  गौर  करना  चाहिये  ।  गोर्बाचेब  खुद  ही  अंतराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का/दरवाजा  खटखटा
 रहे  हैं  तथा  वह  न  सिर्फ  ऋण  बरन  सदस्यता  की  मांग  कर  रहे  इसकी  बजाय  उन्हें  सिर्फ  ?

 सदस्यता  का  आश्वासन  दिया  गया  श्री  गोबस्चेव  ने/सोवियत  संघ  में  शत  प्रतिशत  बिदेशं

 निवेश  की  कोशिश  की  थी  परन्तु  वामपंथी  दलों  के  लोग  जो  उस  ओर  बेठे  अंतराष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  के  पास  जाने  के

 लिए|सरकार
 की  आलोचना  कर  रहे  इस  सरकार  न  ब्र  कौन  सा

 पाप  किया  है  ?  १

 एक  मम्मसोज-सब्स्थब्वह  विपक्ष  के  सदस्य  हैं  और  इसी  कारण  वह  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 बरी-श्रीबल्यत-काणिप्रहो  यह  बहु  तदिर्भाग्यापृण
 बात  है  कि  चूंकि  वह  विपक्ष  में

 है  और  इसलिए  केवल  विपक्ष  के  लिए  वह  ऐसी  आलोचना कर  रहे  हैं  ।
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 झ  ——

 बजट  घाटे
 के

 संबध  में  एक
 बात

 कहना  चाहता

 हूँ
 |  बहुत  रुछ  कार्य  किया

 जाना  है  ।  किसी  प्रकार  की  आत्म-सन्तृष्टि  के  लिए  बिल्कल  भी  स्थान  नहीं  है  ।
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 कोष  से  ऋण  लेने  में  बहत  अधि
 तर

 है  ।  घ६स  ऋण  से  अधिक से  अधिक  काय॑  सभी  प्रकार
 के  व्यय के  खर्चो  में  कठोरता  से  कटौती  करनी  होगी  ।  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  विपक्ष  के  सदस्य ने  जो

 कुछ  कहा
 मैं  उससे  सहमत  हूं  ।  देश  में  आशिक  आपात्तकालीन  स्थिति  लगाए  जाने  का  वातावरण

 बनाया जा  रहा  था  और  मैं  सस्पप्ट  रूप  से  यह  बार  अब  ऐसी  स्थिति  कहां  हैं

 जब  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  प्रधानमंत्री  थे  तो  सीमा  के  दूसरी  तरफ  पाकिस्तान  की  ओर  से

 आक्रमण  किया  गया  था-तथा  ऐसी
 स्थिति

 हो  गई  थी  कि  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  सप्ताह  में  एक
 ब्रत  शुरु  दिया  ।  उन्होंने  प्तोमवार  की  का  भोजन  अर्थात्‌  रात्रि  भोज  छोड़  दिया  था

 इससे  लोग  पर  बहुत  अधिक  प्रभाव  पड़ा  तथा  बहुत  से  लोगों  न ेउनका  अनुकरण  किया  |  उन्होंने

 सप्ताह  में  एक  दिन  रात्रि  भोज  करना  छोड़  दिया  ।  इस  प्रकार  के  सन्देश  से  उस  प्रक  की  आप
 तीन  स्थिति  का  वातावरण  बनाने  में  काफी  सहायता  प्राप्त  हुई  ।  सार्बजनिक  क्षेत्र  में  बह  «

 राजाओं  की  तरह  व्यवहार  करते  हैं  अर्थात्‌  प्रबन्धक  इत्यादि  और  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा
 जो

 वातानकलित  कक्षों  में  बैठते  विलासितापर्ण  जीवन  व्यतीत  करते  धन  ऐसे  खर्च  करते
 शी  पंजी  न  तो  उससे  किस  प्रकार  का

 वातावरण
 बनेगा  ?  मैं  अनुरोध

 करता  हें  कि  पहले  यह  मल्यांकन  किया  जाए  कि  वास्तव  में  कितने  वाहनों  की  आवश्यकता  है  और
 शेष  वाहनों  को  एकत्न  करके  रखा  जाए  तथा  आवश्यकतान  रूप/उनका  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  प्रबन्धमंडल  में  श्रमिकों  की  सहभागिता  को  सनिश्चित  करना  है  ।  हमें  अधिकारियों  की

 जिम्मे
 -  -

 मारे  हि  नाश  रे जम्मदार  रित  करनी  है  तथा  सावं॑जनिक  क्षेत्र  को  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  उच्चपराकाष्ठा
 पर  पहुंचाया  जाना  चाहिए  |  इन  बदली  हुई  स्थितियों  में  हम  इस  साबंजनिक  क्षेत्र  की  महत्ता  को

 कम  करने  की  अनमति  नहीं  प्रदान  कर  सकते  ।

 हमें  स्पष्ट  रूप  से
 यहपता  लगाने  के  लिए  राही  प्रयास  करना  चाहिए  कि  सार्वजनिक  क्षेत्रਂ के

 कार्थकरण  में  जो  भी  कठिनाइयां  हैं  उन्हें  द्र  क्रिया  जाए  और  बह  उपणकक्‍त  रूप  से  कार्य  करें
 और//ईस

 प्रकार  सावंजनिक  क्षेत्र  का  कार्यकरण  मही  ढुंग  से  चले  ।  ह

 पु मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  परन्तु  निश्चित  रूप  से  मैं  उर्व  रकों  पर  राज-सहायता  के  बारे
 में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।

 हु

 उर्वरकों  पर  राज-सहायता  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कृषि  हमारी  अर्थव्यवस्था  का

 मुख्य  आधार  है  ।  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  आधार  अथवा  हमारे  देश  का  आधार  किसान  हैं  ।  में
 सा  कोई  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  जिसका  किसानों  के  हितों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़े  ।  वास्तव  में

 कुछ  किसानों  को  छोड़कर  म॑  यह  कहना  चाहंगा  कि  किसान  समदाय  की  स्थिति  निराशाजनक  है  ।
 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  वित्त  मंत्री  रा  राज  सहायता  वापिस  लेना  आशिक  दृष्टि  से  न्‍्यायसंगत

 क्योंकि  उनके  अनुसार  देश  अथवा  स्थिति  क्ये  गम्भीरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सहायता के  रूप  में  6000  करोड़  रुपए  को  व्यय  करने  में  समर्थ  नहीं  है  ।  परन्तु  किसानों की  दयनीय

 और  दुःखद  स्थिति  को  देखते  हुए  यही  उचित  समय  है  कि  बजट  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  हम  उसे
 वापिस ले  तथा  किसानों  को  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  का  लाभ  उठाने  की  उन्हें  अनुमति
 दें  ।
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 झे  अत बेरकों  के  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  यह  सच  है  ।  परन्तु एक  ही  बार
 राज  सहायता  वापिस  ले  लेते  है  और  जिससे  ऐसे  कठिनाई  पूर्ण  वर्ष  में  जबकि

 की  स्थिति  बहुत  अनिश्चित  उ्ंरकों  के  मूल्य  40  प्रतिशत  बढ़  तो  इससे  किसानों के  हित्तों
 पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  तथा  सामान्य  रूप  से  राष्ट्र  की  खेतीबाही  पर  भी  प्रतिकल  प्रभाव  '  पड़ेगा  ।

 इसके  अतिरिक्त  खरीद  मूल्यों  को  बढ़ाने  कई  किसानों  को  होने  वाली  हानि  की  क्षतिपूति  करने
 का  प्रस्ताव  है  ।  यह  हम  समझ  रहे  हैं  ।  परनन्‍्त  इन  दोनों  को  बराबर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इन

 सब  में  जो  वृद्धि  हुई  वह  खरीद  मूल्यों  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  क ेलिए  आवश्यक  है  ।  जैसा  कि  मेरे  से
 पहले  बोलने  वाले  मेरे  अनेक  मित्रों  न ेसही  कहा  है  कि  75  प्रतिशत  किसानों  को  पास  बाजार  में  बेचने
 के  लिए  अधिक  माल  नहीं  होता  है  ।  परन्तु  वह  भी  उवंरकों  पर  निर्भर  हैं  ।  अपने  उत्पादों  को  उगाने
 के  लिएं  वह  उर्व॑रकों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  स्वाभाविक  रूप  से  इस  तरोके
 से  केवल  अमीर  वर्ग  के  पक्ष  में  भेदभाव  होता  है  ।  इसलिए  मेरा  यह  तकं  है  कि  उन्हें  ऐसा  कोई  कार्य  नहीं
 करना  चाहिए  जिससे  कृषकों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  ।

 किसान  समुदाय  में  अब  कोई  आदर-सम्मान  वाला  कोई  व्यक्ति  नहीं  है  ।  हम  किस  प्रकार  की
 वित्तीय  सहायता  और  किस  प्रकार  की  खेतीबाड़ी  इस  देश  के  किसानों  के  लिए  चाहते  हैं  ?

 हम  उनकी
 आय  और  आर्थिक  दृष्टि  के  संबंध  में  औद्योगकि  श्रमिकों  अथवा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  से  तुलना
 उनकी  करें  ।  इस  देश  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  को  अब  लगभग  1500  रुपए  प्रतिमाह  प्राप्त  होते

 उसकी  वाषिक  निवल  आय  18,000  रुपए  प्रति  वर्ष  है  ।  इस  देश  का  किसान  किस  प्रकार  की
 कितनी  भमि  से  18,000  रुपए  प्रतिवर्ष  निवल  आय  प्राप्त  कर  सकता  है  ?  हमारे  वित्त  मंत्री

 अर्थ  शास्त्र  के  विशेषज्ञ  उन्हें  इसका  अनुमान  लगाने  दें  ।  क्या  आय  की  दृष्टि  से  हमें  अपने  किसानों  को
 कम  से  कम  को  अपने  देश  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  वराबर  स्तर  पर  नहीं  लाना  चाहिए  ?
 क्या  इस  प्रकार  की  मूल्य  नीति  से  हम  यह  कर  सकते  हैं  ?

 हि

 यह  बात  सब  जानते  हैं  कि  ब्रिटिश  शासन  के  दिनों  से  ही  भारत  का  बजट  वर्षा  पर  निर्भर  होता  है  ।
 अच्छी  वर्षा  होने  से  ही हम  अच्छी  फसल  की  आशा  कर  सकते  अन्यथा  नहीं  ।  कांग्रेस  के चुनाव
 घोषणा  पत्र  में  इन  पहलूओं  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है-सिंचाई  की  सुविधाओं  में  सुधार  रोजगार

 |  का  जन  विवरण  प्रणाली  को  सरल  और  कारगार  बनाते  क॑  बारे  में  ।  एक  अन्य  पहल्‌
 बढ़ता  हुआ  क्षेत्रीय  असन्तुलन  है  जो  हमारी  राष्ट्रीय  अश्ण्डता  के

 लिए  खतरनाक  साबित  होगा  ।

 इसलिए  उचित  अथवा  सन्तुलित  क्षेत्रीय  विकास  सुनिश्चित  करना
 इसके  जिला  स्तर  पर

 योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।  )

 7.00  म०  प०

 यह  केन्द्र  सरकार  का  वाषिक  बजट  है  |  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  जिला  स्तर  पर  योजना  बनाने

 के  लिए  भारत  सरकार  के  स्तर  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उपयुक्त  क्षेत्रीय  विकास  हो

 ऊर्जा  क्षेत्र  के  बारे  में  एक  बात  कह  कर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा
 ।

 आजकल  कोई

 योजना  नहीं  चल  रही  है  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनः  को  अभी  बनाया  जाना  जैसा  कि  आप

 जानते  हैं  कि  विद्युत  ऊर्जा  प्रगति  और  सम्पन्‍नता  की  कुंजी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  बनाते
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 समय  इसे  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  उड़ीसा  में  कुछ  बिजली  तथा  ऊर्जा  परिसरों  की  स्थाफ्ता

 की  जानी  चाहिए  ।  इसे  प्रारम्भ  करने  के  लिए  सांभलपुर  में  मुख्यालय  सहित  एक  कोयला  कम्पनी

 बनाई  जानी  चाहिए  ।  इसके  लिए  प  गी  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करते  हुए  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  कि  मैंनें  उर्बरकीं
 पर  राजसहायता  के  बारे  में  जो  टिप्पणियां  की  उन  पर  विचार  किया  जाये  ।

 दस  प्रतिशत  की  वृद्धि  तथा  पट्रोल  के  मूल्यों  में  बुद्धि  से  वित्त  मंत्री  जी  ने  यह
 श्चित  करने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  है  कि  इससे  स्फीति  न  बढ़े  तथा  उन्होंने  कछ  आवश्यक

 ग्री
 प्रकार  का  कर  नहीं  बढ़ाया  है  ।

 भाडह ें

 इसके  साथ  जब  हम  इन  दृष्टिकोणों  से  इस  बजट  पर  बिचार  करते  तो  वित्त  मंत्री
 थ्राशात्मक  उपाय  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  बतंमान  स्थिति  को  देखते

 हुए  यह  एक  बहुत  ही  अच्छा  बजट  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  यह  भी  ध्यान  रखा  है  कि  हमारी
 विकास  दर  पर  कोई  प्रभाव  न  पड़े  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  हमने  पहले  इस  बजट  पर  चर्चा  के  लिए  एक  घंटे
 का  समय  बढ़ा  दिया  था  ।  अब  वह  एक  घन्टे  का  समय  भी  समाप्त  हो  गया  है  ।  अब  मेरे  पास  बोलने
 वाले  सदस्यों  की  सूची  है  जिसमें  कांग्रेस  पार्टी  के  लगभग  6  सदस्य  तथा  विपक्ष  क॑  3  सदस्य  हैं  ।

 कछ  साननीय  सदस्य  :  अब  चर्चा  कल  करें  ।

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्पया  इस  पर  चर्चा  के  लिए  आधे  घण्टे  का
 समय  बढ़ाए

 कछ  माननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 सप्मापति  महोदय  :  मैं  आपको  एक  बात  बताता  हूं  ।  हमनें  पहले  ही  इस  पर  चर्चा  के  लिए
 एक  घन्टे  का  समय  बढ़ा  दिया  था  ।  प्रारम्भ  में  मैंनें  अनुरोध  किया  था  कि  प्रत्येक  सदस्य
 अध्यक्ष-पीठ  के  साथ  सहयोग  करें  तभी  हम  इस  चर्चा  को  समाप्त  कर  सकेगें  अन्यथा  नहीं  ।
 मैं

 भी  आप  लोगों  में  से  ही  एक  हूं  तथा  आप  लोगों  को  मुझे  सहयोग  देना  होमा  ।  यदि  सभा
 और  आधा  घण्टा  बैठने  क ेलिए  सहमत  हो  तो  हम  आज  ही  इस  पर  चर्चा  समाप्त  कर  लेंगे  ताकि
 कल  माननीय  वित्त  मंत्री  कल  उत्तर  दे  सकेंगे  ।  इसके  अतिरिक्‍त  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पर  और
 चर्चा  के  लिए  कल  कोई  समय  नहीं  होगा  ।  यदि  सभा  आज  आधा  घन्टेतक  और  बैठने  के  लिए  सहमत

 तो  हम  आज  एस  पर  चर्चा  समाप्त  कर  सकते  हैं  बशर्तेकि  सभी  सदस्यों  का  सहकोग  प्राप्त  हो  ।
 प्रत्येक  सदस्य  पांच  मिनट  का  समय  ले  सकता  है  ।

 व्यवंध/न
 श्री  मसूवल  हुसेन  सेयद  :  सभा  में  गणपूति  नहीं  है  ।  जब  गणपूर्ति ही  नहीं  है

 तो  आप  सभा  का  समय  कंसे  बढ़ा  सकते  हैं  ?
 हि

 सभापति  महोदय  :  गणपूर्ति  की  घन्टी  बज  रही  है  ।  चूंकि  गणपूर्ति  नहीं  सभा  कल
 11.  00  क्जे  पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 7.11  म०प०
 तत्पश्चात  लोक  सभा  6  अगस्त  1991/15  1913  के

 ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित्त  हुई  ।
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